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(PART II - SECTION 4 ] 
fairs: भायो जारी 1efEE RESET जिस में छि आदेश, कापन और 

सूचनाएं सम्मिलित है 
| Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 


भारतीय रिजर्व बैंक 
( केन्द्रीय कार्यालय ) 

शहरी बैं : विभाग 
बम्बई - 400005, दिनांक 3 मार्च 1986 
संदर्भ य० बी० डी सं० बी०आर० 81/ए० 18 - 85 - 86 - - 
बैंककारी विनियमन अधियिम 1949 की धारा 56 
के खाड ( यक ) के साथ पठित धारा 36 -क की उप 
धारा ( 2 ) के अनुसारण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा 
यह अधिसचित का है कि निम्नलिखित वेतनभोगी कर्मचारियों 
की र री समितिः एक अधिनियम के अर्थ में अन्तर्गत 
अब सहकारी बैंक नही रह गई है । 
मा : : नाम 

राज्य 
स्टेट बैं . ऑफ मैसूर एम्पलाइज कर्नाटक 
को - आपरेटिव बैं . लि . 
स्टेट बैं : आफ मंसूर, . 
एवेन्यू रोड , 
मंगलूर - 9 । 

कु० आइटी० वाज, 

मुख्य अधिकारी 
1 -509 G1/85 


कलकत्ता - 700071, दिनांक 27 दिसम्बर 1986 

( चार्टई एकाउन्टेन्ट ) 
सं 3-ई०सी० ए/ 8/ 5/ 85 - 86: --- रेगुलेशन 10 ( 1 ) 
की धाा ( 4 ) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के रेगूलेशन 1984 
के अधिनियम 10 ( 2 ) ( बी ) के साथ पढ़ा जाये , के अनुसार 
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को 
कार्य करने का प्रमाण पत्र 1 अगस्त , 1984 से रद सममें 
जायेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1984 - 85 के लिये कार्य प्रमाण 
पत्र हेतु वाषिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई , 1984 तक 
नही पिया था । 


क्र सं० 


नाम एवं पता 


सदस्यता 
संख्या 


2 


1 . 50791 


धी एन० मार० मावर्ती, सी ए , 
केयर आफ ए० एस० चट्टर्जी , 
बी० बी० - 150 , साल्ट लेक सिटी ; 
नल ता - 641 


( 265) 
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12 


2. 50581 


11. 51398 


श्रीमती इला विस्थास, ए० सी० ए० , 
6, गंगाधर बाबू लेन , 
कलकत्ता - 121 


श्री ए० के० लाहिरी , ए० सी० ए०, 
___ 14/ 1 , के० पी० राय रोड , 

कल हप्ता - 311 


3. 50492 


12. 51479 


श्री टी० के० सिन्हा , ए० सी० ए० , 
एन० टी० पी० सी०, परमानेन्ट 
टाउनशिप , पोस्ट केजुरीआघाट, 
डिस्ट० माल्डा । 


श्री डी० के ० मजुमदार, ए० सी० ए . , 
78 , जोय नारायन साहा लेन , 
हावड़ा - 711101 । 


13 51751 


श्री ए० के० भार, ए० सी० ए० , 
पी० मो० एण्ड विलेज द्वारहाल्टा , 
डिस्ट हुगली । 


4. 50860 


श्री एम० के० चौधरी, ए० सी० ए०, 
3/ 8 , मेन्ट्रल एवेन्यू , 
दुर्गापुर 713 204 । 


5 . 50862 


श्री पी० २० , ए० सी० ए० , 
7 , सूटन स्ट्रीट (टोप फ्लोर ), 
कलकत्ता - 72 । 


दिनांक 16 जनवरी 1986 
सं० 3-ई ० सी० ए० (8)/7/ 85 - 86-~- चार्टर्ड प्राप्त था 
कार विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) अण्ड (तीन ) के अनु 
सरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न 
लिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उभफे 
आगे दी गई लिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि ये 
अपने प्रक्टिस प्रमाण-पन्न को रखने के इच्छुक नही है । 


6 . 50874 


श्री एस० डी० सिन्हा राय , ए०सी०ए० 
69/ 1, एस० के० देब रोड , नाक - सी 
फ्लैट 8 , कलकत्ता - 48 । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्र० सदस्यता 
संख्या संख्या 


7. 


51615 


THURLARLNr 


1. 52040 


श्री आर० के० पारख , ए० सी० ए० , 
कोमगियल इक्जीक्यूटिव , 
इन्टरनल प्रोडिट डिपार्टमेंट, 
बोकल टी० इस्टेट , 
पी० पी० लाहो ताल , डिस्ट० डिब्रूगढ़ 
आसाम । 


श्री प्रदीप कुमार, बनर्जी, 1 - 8 - 66 
ए . सी० ए० , । 
पी० - 162, सी० आई० टी० 
स्क्रोम , नं० 6 एम , 
कलकत्ता -- 700054 । 


2 . 


52778 


8. - 50960 . श्री एरा ० बसू, ए० सी० ए०, . 

हरामोहन घोष स्ट्रीट , 
पी० प्रो० एण्ड विलेज हरीनवी , 
लिस्ट० 24 परगनास 


श्री असोक कुमार चक्रावर्ती, 30 - 12- 86 
ए० सी० ए०, 
31, के ० सी० लेन रोड, 
पी० प्रो० रिशरा , 
रिस्ट हुगली । 


9 . 51058 


श्री बी० पी० सरकार , ए० सी० ए० , 
6/ 1बी , मदम मिला लेम , 
कलकत्सा - 6 | 


आर० एस . पोपड़ा, 

सचिन 


10. 81981 


श्री पी . के . चक्रावर्ती , ए० सी० ए० , 

पी . मो० पुर्चा, 
रिस्ट पुरुलिया । 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

नई दिल्ली, दिनांक 1986 
. सं० एन - 15/13/7/2/ 85- यो० एवं० वि० . ( 2): 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ), विनियम , 1950 . 
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विनियम 95- क के साथ गठित कर्मचारी राज्य बीमा मधि 
नियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा 
प्रस शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16- 2- 86 ऐसी 
तारीख निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95- म तथा कर्नाटक 
कर्मचारी राज्य बीमा (चित्रित्सा हितलाभ ) नियम , 1958 
में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे , यानी: 


( 1948 का 34 ) की धारा 48 ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के अनुसरण में महानिदेशक ने 18- 2 - 1986 ऐसी तारीख 
निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक 
कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ ) नियम , 1958 
में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे , 
यानी :- - 


केन्द्र 


दुमकुर रोड़ के बाहरी क्षेत्र , 


केन्द्र . . 


बयाटारायानापुरा 


- - - -- - - - - -- - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- 


ताल्लुक 


जिला 


क्र० राजस्व गांव हुबली 
सं० के नाम 


"जिला बंगलौर के ताल्लुक बंगलौर उत्तर में हुबली 
येलाहान्डा में बयाटारायानापुरा राजस्व ग्राम " । 


1. दासनापुरा 


दासनापुरा 


मेलामंगला 


बंगलौर 


2. चिक्काबीदारा 


वही . 


वही 


वही 


एम० सुब्बा राप , 
निदेशक ( योजना एवं विकास ) 


___ कल्लु 


वही 


4. मकाली ग्राम 
4. बगाल गुन्टा 


वही वही 
येशवन्तपुर बंगलौर 

( उत्तर ) 


5 . मदवारा 


मेलामंगला 


दापनापुरा 

वही 


6. दोदाबी दारा 

कल्लू 


वही 


वही 


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 28 फरवरी 198 6 
सं० रा० स० वि० नि० 3 - 6/ 8 1--प्रशा० -- राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निगम सेवा विनियम , 1967 के विनियम 
7 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम के 
प्रबन्ध मण्डल में 27 जनवरी , 1986 को हुई अपनी 36वीं 
बैठक में , 11 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में सृजित 
तथा दिनांक 15. मई, 1982 के भारत के राजपन्न में अधि 
सूचित सहायक ( सांख्यिकी ) के संवर्ग को सहायक के पद 
के लिये अपरिवर्तित योग्यताओं आदि सहित सहायकों के 
संवर्ग में मिलाने का अनुमोदन किया है । 


दिनांक 7 मार्च 1988 
सं० एन - 15/ 13/ 1/ 4/ 82 -यो० एवं वि० ( 2) :- - 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 
95: क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) को धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16 - 2- 86 ऐसी 
तारीख निश्चित की है जिससे उक्त अधिनियम 85-क तया 
मान्घ्र प्रवेश कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) 
नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ प्रान्ध्र प्रदेश 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों 
पर लागू होंगे , यानी: -- 


2. सहायक ( सांख्यिकी ) के पदों के पदधारियों को , 
निगम में सहायक ( सांख्यिकी ) के पद पर उनकी सेवा अवधि 
के प्राधार पर , सहायकों के संवर्ग में परस्पर की वरिष्ठता 
प्रदान की जाएगी । 


" मादिलाबाद जिले के निर्मल राजस्व मण्डल के अन्तर्गत 
बैंकटापुर राजस्व गाव के अन्दर पाने वाला क्षेत्र । " 


3. सहायक ( सांख्यिकी ) के संवर्ग को सहायक के संवर्ग 
के साथ मिलाये जाने के फलस्वरूप सहायक ( सौख्यिकी ) के 
पद के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों को 
अनावश्यक समझा जाएगा । 

4. उपरोक्त प्रावधान सहायक के पद के लिए भी 
नियमों के नीचे नोट के रूप में जोड़ा जाएगा । 


- सं० एन - 15 /13/7/1/ 85- मो० एवं वि० ( 2 ): -- कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 95 
क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 


रवि वीर गुप्ता , 
प्रवन्ध निदेशक 
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अनुमन्ध - II 


नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1986 
सं० एन० बी० एस० ६० सी० वाई 243 सी0 - 7/ 85 - 86: -- 

भारत का राजपत्र सं0 51, नई दिल्ली , शनिवार दिसम्बर 21, 1985 में प्रकाशित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक के वर्ष 1984- 85 के वार्षिक लेखे में पाई गई अशुखियां मार उनके शुद्ध रूप 


- 


क्रम पृष्ठ 
सं० संख्या . 


पैरा, मद , पंक्ति 


अशुख छपाई 


शुस रूप 


1. 2274 


100, 00 ,00,000 


17, 24, 22, 878 


17, 24, 22,876 


मष 1 ( पूंजी ) 
मद 2 ( i ) 
मद 3 (i ) 
मद 7 , स्तम्भ 2 भोर 


2275 


774 , 79, 33, 605 


764, 79, 33 , 605 


4 . 2276 


3, 86 , 30, 000 

एवं 
24, 28 , 40 , 904 

78, 11 ,111 


5 . 2277 


मव 6 , स्तंभ 2 


6 .. 


, 


मद 7, स्तंभ 2 


31, 07, 083 


31 , 07,483 


7. 2278 


478 


46, 65 , 32,928 


46, 64, 32,928 


8. 


38,03, 000 


78, 03, 000 


9. 2279 


मद 9 ,सम्भ 4 
मद 9 (v ) 
मद 9 ( vii ) 
मद 9 ( vii ) 
मद 9 (xii ) 


44 ,56, 248 


4, 56, 248 


10. 


33, 71 ,948 


3 ,71, 948 


11. " 


77 , 757 , 35 ,129 


7, 57 , 35, 129 


12. 2280 


स्तम्भ 4 


5 , 25, 07 ,01, 304 


52,57, 01 , 804 


13. 


1, 43, 30,04, 695 


143, 30 , 04, 699 


14. . . 


स्तम्भ 3 


18 , 83, 45 , 879 


184, 83 , 45 ,879 


15. 2281 


स्तम्भ 3 


90 , 58, 59, 522 


90 , 68,59, 522 


16. 2282 


टिप्पणी 1 


6 . 5 


6 . 5 % 


टिप्पणी 6(i ) के सामने 


117, 58, 66, 242 


249,58, 65, 242 


टिप्पणी 6 (ii ) के सामने 


281, 28,55, 674 


281, 28, 66 , 674 


398, 87, 20 , 916530, 87, 20, 916 


मार० सन्दरपरपन , 


महा प्रबंधक 
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- - - - - 


पा- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


% 


- 


-- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


धार्षिक रिपोर्ट 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
परिचालन थामावरण और दृष्टिकोण 

____ 1 . 01 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का निदेशक घोई 30 जून , 
1985 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा-परीभिन लेखा विषरण सहित भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों पर 37वी वार्षिक रिपोर्ट महर्ष प्रस्तुत 
करता है , किन्तु यर्ष 1984 - 85 में भारतीय प्रौद्योगिक विस्त निगम के परि 
चालनों और कार्य परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में ( क ) देश के आर्थिक 
दृश्य , ( ग्न ) महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनो, ( ग ) भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
के सम्बन्ध में परिचालन गतिविधियों , ( घ ) उद्योगो का कार्य निष्पादन सामान्य 
रूप में और ( न ) भविष्य के प्रति दृष्टिकोण और योजनाओं का संक्षिप्त अष 
लोकन करना लाभदायक होगा । 
( क ) आर्थिक दृश्य 

1 , 02 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1983- 84 में आर्थिक गति 
विधि के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और 1984 - 85 में इसने 

आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा । सन्तोषजनक खाद्य स्थिति , मुद्रा 
स्फीति की निम्न दर , अनुकूल निवेश वातावरण , प्रौद्योगिक उत्पावन की सुदास 
दर, उन्नत निर्यात तथा अपेक्षाकृत सन्तोषजनक भुगतान सन्तुलन स्थिति 
से , भारत की छटी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष 1984- 85 भार्थिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ समाप्त हुमा । 

1 . 03 सामान्य मानगून के बावजूद, 1984 - 85 में खाथाश का कुल 
उत्पादन 1510 लास्न टन हुमा जवकि 1983 - 84 में यह 1515 लाख 
टन था । 

___ 1 .(14. लगातार दूसर यपं याणिज्यिक फमलों में , 1984- 85 में नौ 
प्रमुख निलहनों के 112 पाख्न टन के उत्पादन में, 1983- 84 की तुलना में 
11 % की प्रभावशाली चि हई । यथं 1984 - 85 में दो महत्वपूर्ण तन्तु 
रेणा फमलो, अर्थात् पापाय और पटमन के उत्पादन में भी क्रमशः 18. 7 % 
पौर 5 . 5 % की वृद्धि हुई जो क्रमणः 13 . 3 लाख टन और 11 . 5 लाख 
टन रहा जब कि 1983- 84 में कपास का उत्पादन 11 . 2 लाख टन भीर 
पटसन का उत्पादन 10 . 9 लाग्य टन था । यागान फसलों, अर्थात् चाय , 
काफी और रबर के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । 1983- 84 से 1984 - 85 
में चाय के उत्पादन में लगभग 10 % , काफी के उत्पादन में 50 % और 
रबर के उत्पादन में 11 . 8 % की वृद्धि हुई । लेकिन, 1984 - 85 में 1750 
लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ जिसरी 1984 - 85 में 1 , 1 % की गिरावट 
माई । 

_ 1 . 05 कुल मिलाकर, छठी योजना के दौरान कृषि के क्षेत्र में विशेष 
रूप से सीव प्रगति हुई । 5 वर्ष की अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में हुई 
समन वृद्धि 3. 6 % की मिश्रित विकास दर की चोमक है जो प्राधार वर्ष 
1979 - 80 के प्रवृत्ति -मूल्य पर प्राधारित है । 

1. 06 1984 - 85 में सीयोगिक उत्पादन की समग्र विकास दर 
1983- 84 के 5 .56 की तुलना में 5 . 78 रही । ममग्र रूप से , छठी 
योजना की अवधि के दौरान प्रौद्यागिक पादन में 5 . 6 % वी प्रोगत विकास 
घर की उपलब्धि हुई । 

1 . 07 1984 - 85 में अबस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में 9 . 8 % 
विकास दर से भी बेहतर रही । 1984 - 85 में कुल शक्ति जनम 1983 
84 के 139 . 89 बिलियन यूनिट से 12 % बढ़कर 156. 65 बिलियन 
यूनिट हो गया । वर्ष के दौरान , थर्मल पावर जनन 1983- 84 के 86 . 53 
बिलियन यूनिट की तुलना में 98 . 77 बिलियन यूनिट हो गया जो 14 . 1 % 
की प्रभावशाली वृद्धि है । हाइडल पायर में 7 . 9 % की वृद्धि हुई जिससे 
यह 1983 - 84 के 49 . 86 बिलियन यूनिट से बढ़कर 1984 - 85 में 
53 . 81 बिलियन यूनिट हो गया । 1984- 85 में परमाणु शक्ति जनन 
में भी 16 . 6 % की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और यह 1983 - 84 के 3 . 49 
बिलियन यूनिट से बढ़कर 4 . 07 बिलियन यूनिट हो गया सथा 3 . 50 बिलियम 
यूनिट के लक्ष्य से भी 16. 3 % अधिक जनन हुमा । 
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____ 1 . 08 वर्ष 1984 - 85 में कोयले का उत्पादन 1474 . 5 लाख टन 
रहा जो कि वर्ष 1983- 84 में 1382 , 4 लाख टन था जिससे 6. 7 % की 
बुद्धि परिलक्षित होती है । लेकिन, वर्ष के दौरान कोयले की ढुलाई में पिछले 
वर्ष के 6 % की तुलना में केवल 2. 2 % की मामूली वृद्धि हुई । 

1 . 09 वर्ष 1984 - 85 में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन 289 . 0 
लाख टन रहा जो कि 1983 - 84 में 260. 2 लाख टन था जिससे 11 . 4 % 
की वृद्धि परिलक्षित होती है । लेकिन , यह पिछले वर्ष उपलब्ध की गई 
23. 2 % की उल्लेखनीय वृद्धि से कम रही । इसी प्रकार, पेट्रोलियम शोधन 
उत्पादों के उत्पादन में भी 1984 - 85 में केवल 0. 8 % की मामूली वृद्धि 
हुई जबकि वर्ष 1983- 84 में 6 , 3 % की वृद्धि हुई थी । फिर भी , छठी 
पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का समय 
उत्पादन इसके लक्ष्य से लगभग 10 % अधिक रहा । 

___ 1 . 10 वर्ष 1984 -85 में नाइट्रोजीनियस और फास्फटिक उर्वरकों 
का उत्पादन क्रमश: 39. 2 लाख टन और 12. 6 लाख टन रहा जबकि 1983-- 
84 में यह क्रमश: 34 . 9 लाख टन और 10 . 4 लाख टन था जिससे समीक्षा 
घीन वर्ष के दौरान प्रमश : 12 . 3 % और 21 , 1 % की वृद्धि परिलक्षित 
होती है । इसके अतिरिक्त , 1984 - 85 में नाइट्रोमीनियस और फास्फेटिक 
उर्वरकों का 51 . 8 लाख टन का उत्पादन , 1984 - 85 के लिए निर्धारित 48 
लाख टन के लक्ष्य से अधिक था । 

___ 1 . 11 प्रमुख इस्पात संयंत्रो के बिर्की-योग्य इस्पात का एत्पादन , 
( जो कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 85 % है ) 1983 - 84 के 64 लाख 
टन की तुलना में 1984- 85 में 70 लाख टन हुआजिससे 9 . 4 % की वृद्धि 
परिलक्षित होती है । सीमेट का उत्पादन , वर्ष 1983 - 8.! के 271 लाख 
टन से बढ़कर वर्ष 1984- 85 में 301 लाख टन हो गया जिससे 11 . 1 % 
की वृद्धि परिलक्षित होती है । 

1 . 12 1984- 85 के दौरान , रेलवे में राजस्व अजित करने वाले 
2355. 8 लाख टन माल की ढुलाई की जबकि वर्ष 1983 - 84 में 2294. 7 
लाख टन माल की ढुलाई की गयी । वर्ष के दौरान 2 . 7 % की वृद्धि हुई 
जो 1983 - 84 में उपलब्ध 0 . 3 % को वृद्धि की तुलना में काफी अधिक 
है । रेलवे के राजस्व अजित करने वाले माल की ढुलाई में वृद्धि में योगदान 
करने वाली मदें थीं - उर्वरक , निर्यात के लिए कच्चा लोहा , इस्पात संयंत्रों 
के लिए कच्चा माल , सीमेंट , छन्नवा लोहा और इस्पात संयंत्रों से तैयार 
इस्पात और कोयना । लेकिन , ममीक्षाधीन वर्ष में खाद्यान्नों और अन्य माल 
माल की लुलाई में गिरावट प्राई । 

___ 1 , 13 1984 - 85 में प्रमुख बन्दरगाहों पर, 1060 लाख टन माल 
लदान और उतारने का रिकार्ड स्तर प्राप्त हुप्रा जबकि 1983- 84 
में 1004 लाल टन माल चढ़ाया और उतारा गया जिसमे पिछ ने वर्ष उप-नग्ध 
2 . 4 % की वृद्धि की तुलना में 5 . 5 % की वृद्धि परिलक्षित होती है । बन्दरगाहों 
में 1984- 85 में 3 लाख टन कन्टेनगे के लदान और उतारने से भी अन्य 
रिकार्ड स्थापित किया गया जबकि 1983- 84 में 2 लाख कन्टेनर चढ़ाए 

और उतारे गए । अतिरिक्त मुविधाओं/योजनाओं के प्राधुनिकीकरण से, प्रमुख 
बन्दरगाहों की माल लशन और उतारने की क्षमता, छठी योजना के प्रारम्भ 
में 1013 लाख टन से बढ़कर मार्च, 1985 के अन तक 1367 लाख टन 
हो गयी थी जो छटी योजना के लिए निर्धारित 1310 लाख टन के लक्ष्य से 
अधिक है । 

1 . 14 1984 - 85 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 4 % प्रगति 
होने का अनुमान है जबकि 1983 - 84 में यह 7 . 4 % थी । 1983- 84 
में उच्च विकास दर का कारण कृषि उत्पादन में 13 . 6 % की वृद्धि थी . 
जबकि 1984 - 85 में कृषि उत्पादन के स्तर में लगभग एक प्रतिणन की ही 
मामूली वृद्धि हुई । फिर भी , समग्र रूप से देखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना 
अवधि ( 1980 - 85 ) के दौरान औषत विकास दर 5 . 2 % रही जो योजना 
के लक्ष्य के बराबर है । 

____ 1 , 15 1981 - 85 के दौरान सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी 
निर्माण भी दरों का स्तर 1983 - 84 में रिकार्ड की गयी दरों के बराबर 
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अर्थात् मकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 22. 69 और 23 9 % रहने की हैं : ( क ) सरकार को बफ में प्राप्त निवल बागें का 40,505 करोड़ 
सम्भावना है । 

झपार गे मनकर 17, 101 4 करोड़ पाप हो जाना, ( ग्य ) वाणिज्यिक क्षेत्र को 
1 . 16 वर्ष 1984 - 85 की ममग्र अवधि के दौगन निवेश वातावरण 

बैक उधार का 59,992 करोड़ रुपए में बकर ( ५). 312 कगेर गपए हो 
अनकल बना रहा । जारी किए गए प्राशय पत्रो की संख्या 1983- 8-4 में 

माना, और ( ग ) बैकिग क्षेत्र की निवन्न विदेणी मद्रा परिसम्पनियों का 
1093 थी जो 1981- 85 में बढ़कर 1 2 63 हो गयी । लेकिन , 1983 - 84 

1, 580 करोड़ रुपए में बढ़कर 2, 99 ) फरीद पर हो जाना । मायनिक 
में जारी किए गए 11042 प्रौद्योगिक लाइसेंसों की संख्या कुछ कम होकर 1984-- 

प से सरकार के मुद्रा वायियों के 710 पद पर में बरकर 771 करोड़ 
85 में 944 रह गयी । 

ग्पा हो जाने में हम धिकाम में श्रीर वृद्धि हुई । यमि सरकार का निवाल 

मक उधार और वाणिश्यिक क्षेत्र का बैंक उपारपान. 16. 1 " , और 
____ 1 . 17 1984 - 85 ( मप्रैल - मार्च ) के दौगन 743. 37 करो 15 . 5° विकास व पिछले वर्ष उपलब्ध की गयी श्रमण 1666 और 
सपए के पंजी माल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया जबकि पिछले वर्ष इमी 17. 3 % विकास दंगे में कम थी , लेकिन का अन्न की निवल विदेश। 
पवधि के लिए 628 . 23 करोड़ रूपए का मनमोदन किया गया था जिसमें मुद्रा परिसम्पत्तियों में 1984 - 85 के दौरान ५.) " की वृद्धि परिलक्षित 
18 . 3 % की वृद्धि परिलक्षित होती है । उद्योग-बार समीक्षा करने पर जिम हुई, जो पिछले वर्ष के दौरान 1. 2 " की गिरावट में एक दम विपरीत थी । 
उद्योगों में अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई बे है - - लाहा व इस्पात, रमायन , मीमट , बैंकिग क्षेत्र के माधि सभा में भिन्न निवल गैर मुद्रा दयनाओं में 1983 - 84 
मिमिक औररिक्ट्रीज , रबर और रबर उत्पाद तथा प्राटोमोबाइल उद्योग । 

के दौरान हुई वृद्धि ( 9 .76) को मुलना में 15, 1.97 कगेष्ठ मपए में 
वर्ष 1984 के दौरान मंजूरी प्रदान किए गा ! विदेशी महयोग अनुमोदनों 

19,55 2 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि ( 157 ) के होने के कारण 
की संख्या 752 रही जो कि 1983 में 673 और 1982 म 590 थी । 

प्रसारात्मक प्रभाव पर कुछ हद तक कम भाव रहा । 
जनवरी से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान 22 5 और विदेशी महयोग अनु 
मोवनों के सम्बन्ध में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है । 

1 . 22 1984- 85 में बैंक उधार , 41 , 294 करोण रूपए में बरकर 
1 . 18 वर्ष 1981 - 95 ( जुलाई - जून ) में कुल 2098 . 8 करोड 48,168 करोड़ रूपए हो गए जो 1983- 8 ! में रिका की गयी वृद्धि 
रुपए की राशि के पूंजी निगमों के लिए मंजूरिया प्रवान की गई जो 1983- 8 . ( 16.36) में 16. 6 % हो गयी है । इस वृद्धि में खाद्यान्न मान और 
( जुलाई - जून ) में 1184 . 5 करोड़ रुपए थी । वर्ष 1984 - 85 ( जुलाई गैर खाद्यान्न माग्य दोनों का योगदान है जो क्रमश : 4,10 2 2 करोड़ रुपए में 
जून ) के दौरान शेयगे पौर हिमपगें के रूप में कुल 1452. 2 करोड़ झपाए बढ़कर 5, 827 करोड़ रुपए तथा 37, 272 कराद म्प मे बहकर + 2, 341 
की पूजी जुटाई गयी जो कि वर्ष 1983- 84 की इसी अवधि के दौरान उगाहे करोड़ रुपए हो गए । बैंको की कुल जमा गशि ने 10, 59 ) करोड़ रुपए की 
गए 1076. 8 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय रूप से 34. 9 % अधिक है । वृद्धि में यह 1984 - 85 में 60, 595करोर म्पा मे बतकर 71,156 करोड़ 
गर-मम्परिवर्तनीय हिमघर निर्गम ( 827 . 3 करोड़ रुपा ), संपरिवर्तनीय झपए हो गयी जो पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध 9, 2.38 करोड़ रूपए की 
डिमपर निर्गम ( 159 . 5 करोड़ रुपए ) और शेयर निर्गम ( 465. 4 करोड़ वृद्धि से अधिक है । जिसमें 1983- 84 में उपलब्ध 18 " को विकास दर से 
रुपए ) से कही भधिक रहे । यद्यपि, 1984- 85 में अधिमान शेयरो का कोई कम अर्थात 17. 5 % विफाम वर परिलक्षित होती है । 
निर्गम नही हुमा लेकिन 1983 - 84 और 1984- 85 दोनों ही वर्षों में 
विभिन्न प्रकार के पूंजी निर्गमों में गैर - संपरिक्संनीय हिमेवर निर्गम प्रमुख 

1 . 23 निरन्तर कठिन अनर्गष्ट्रीय व्यापार वातावरण के बावजूद 
रहे । 1984 - 85 के दौरान किए गए अधिकांश डिवेंचर निर्गम, मितम्बर , भी पिछले वर्ष भारत के विदेशी व्यापार में देखी गयो मुधार की प्रति अनी 
1984 में जारी किए गए निदेशक सिखांतों के अनुरूप ये जिनके द्वारा कम्पनियों रही । 1981- 85 में निर्यात 9, 872 करोड़ रूपा में 15. 4 : बढ़कर 
को कार्यशील पूंजी आवश्यकतामों के विरतपोषण के अतिरिक्त नई नथा विस्तार 11, 396 करोड़ रुपए हो गया । प्रायात 1 5, 763करगड रुपए में 5 . 33 
विशाखन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी " माधिकारिक " गैर-सपरि बढ़कर 16, 5.92 करोड़ रुपए हो गया । इस प्रकार वर्ष 1981- 85 के 
वर्तनीय विचरा का " प्राधिकारिक प्राधार पर निर्मम करने की अनुमति दौरान , 5, 196 करोड़ रुपए का ब्यापार घाटा , 1983- 84 के 5, 891 करोड़ 
प्रदान की जाती है । 786. (0 करोड़ रुपए के “ आधिकारिक " पूंजी रुपए के घाट में काफी कम हो गया । 
निर्गम, कुल पूंजी निर्गमो के आधे भाग में अधिक थे और इनमें 595 करोड़ 
रुपए के "माधिकारिक गैर- सपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम मम्मिलित हैं । 

1 . 24 भुगतान मंतूलन की स्थिति , विभिन्न लेखो में निवन प्राव नियो 

के कारण मजवत बनी रही हालांकि अनेक निश्चित परिस्थितियों ने इन 
1 . 19 1983 - 84 में परिलक्षित मूल्य दबाव में 1984- 85 में कमी 

पायनियों को प्रभायित किया । भारतीय बैंको में प्रवासी भारतीयों में जमा 
के कुछ संकन परिलक्षित हुए । मंकों के माधार पर बोर मूल्य सूचकाक 

के रुप में प्राप्त प्रायतियां, जो बढ़कर 61 करोड़ भगा हो गई थी , विदेणों 
( प्राधार 1970- 71 = 100 ) में वृद्धि 31 मार्च, 1984 के 8, 2 % की 

में उच्च ग्याज दर के कारण 1984 -85 में समा गई । वाणिज्यिक उधारों 
तुलना में 30 मार्म, 1985 को 7 . 4 % रही । 

मी राणि में भी वृद्धि हुई जिमने प्रायान विनपाषण में बाह य महायता के 
- 1 . 20 जोक मूल्य सूचकांक के माधार पर, जून, 1985 को समाप्त 

मामान्य बहाव को पूरा करने में योगदान दिया । कुल मिलाकर, 1994 
12 माम की अवधि के लिए मुद्रा स्फीनि की वार्षिक पर पिछले वर्ष की इसी 

85में भुगतान मनुलन स्थिति संतापजनक रही और अन मानिस घाटा, 1983-- 
अवधि के 8 . 7 % की सलना में कम होकर 5 . 6 % रह गयी । 

94 की सरह 2000करोड़ कार के लगभग बराबर तर पर रहा । 
___ 1 . 21 विनीय वर्ष 1984 - 85 के दौरान , मार्वजनिक रूप में मुद्रा 

1 . 25 भारत के विदेशी मद्रा रिजन ( म्वर्ण नया विणेष प्राहरण 
धूति (मुद्रा 1 ) 33, 066 करोड़ रुपए से महकर 38, 179करोए रुपए हो गयी 

अधिकार के मियाय ), जो 1983- 84 की समानि पर 5497 . 9 करोड़ 
पोर निकास दर पिछले वर्ष के 15 . 9 % की तुलना में 15. 5 % हो गयी । 

रुपा थे, बढ़कर 58115 . 8 कगन स्पए हो गरा पिछले वर्ष में 23. 9 " : 
मार्वजनिक मुद्रा, मेको में मांग जमा और भारतीय रिफर्ष बैंक में अन्य जमा 

अधिक है । 
राशिया 1984 - 85 में चढ़कर क्रमश: 22, 685 करोड़ कपए, 14, 8 4 1 
करोड़ रुपए और 6 5 3 करोष्ट्र रपए हो गई जबकि 1983 - 84 में ये क्रमशः 

1. 26 बड़े चप वाणिज्यिक उवारी, विदणा महापना, ऋग मरचना 
19, 553 करोड़ रुपए, 13, 195 करोड़ रुपाए तथा 318 करोड़ रुपए थी । में परिवर्तन, आदि के परिणामस्यप ऋण मेवा दायित्वा में वृद्धि होने से , 
1984 - 85 के दौगन फुल प्राधिक मोन ( मुद्रा 3 ) 85, 899 करोड़ रुपए हालाकि ऋण- सेवा अनुपात में वृद्धि परिलक्षित हुई. परन्त अर्थव्यवस्था में 
से बढ़कर 1, 00, 550 करोड़ रूपार हो गए जिसमें 17 . 1 % की विकासदर अनिहित शक्ति में यह नियंत्रण मीमा में ही जगा कि इसकी वर्ष 1984 
परिलक्षित हुई जो 1983 - 84 के दौरान रिफाई की गयी 17 . 99 फी 

65 में प्रगति और छग योजना अवधि ( 1980- 85 ) की ममग्र प्रगति से 
गिकाम वर से कुछ कम रही । मुल प्राधिक मोतों में वृद्धि के महत्वपूर्ण पहल 

परिलक्षित है । 
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1995 में एक दीर्घावधि गणम्य नीति घोषित किए जाने की मम्भावना 
है जिसमें जिसमे एक " सुनिश्चित निवेश बातावरण " बनाया जा सके तमा 
नियम निर्धारित राजस्व और विनीय नीति की विस्त भूमिका 
मुनिश्चित की जा सक नया विवेकाधिकार निर्णयों की निर्भग्ता मामले 

के अनुमार ही रह मके । 
- - अक्तूबर, 1984 और अप्रैल , 1985 में माव-नीति घोषणाएं जिनका 

उद्देश्य जटिल और बहुविध निर्धारणों को कम करना और माग नियंत्रण 

परिचालनों को मरन बनाना है । 
पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित नीति 

1 . 30 वर्ष के दौरान, सरकार ने 20 उद्योगों अर्थात मुख्य धातुकर्म 
उत्पादक उद्योग जैसे जम्मा, मीमा, तामा, पल्यूमीनियम और इस्पान, कागज , 
लगवी और अखबारी कागज ; कीटनाशक , नेलशोधक कारखाने, उर्वरक ; 
पेण्ट ; रंग ; धर्म शोधन ; रेयन ; मोडियम पोटेशियम मायनाइड ; 
मूल प्रौषधियां , फाउण्डी ; स्टोरेज बैरिया ; एमिर पलकलीज ; प्लास्टिक ; 
रवर ; मीमेंट , एमनेस्टोज़ ; फरमेण्टेशन और इलेक्ट्रोग्लेटिंग उद्योग , को 
अत्यधिक प्रदूषक उद्योगो के रूप में घोषित किया , तथा ऐसे उद्योग स्थापित 
करने के लिए लाइमेंमिंग प्राधिकरण के पास पजीकरण मे इण्टाफ उद्यमियों 
के लिए राज्य उद्योग निदेशक में पर्यावरणीय दृष्टिकोण में इस प्राशय का 
अनुमोवन प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया कि मक्षम राज्य प्राधिकारी 
ठाग परियोजना को पर्यावरणीय दृष्टिकोण मे अनुमोदित करें । पर्यावरण 
मरक्षण नीति के अनुसार उद्यमी को गम्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार , 
दोनों को , वचन देना होता है कि वह उसयन उस्करण स्थापित करेगा नया 
प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए उपाय करेगा । इसके अतिरियन, 
उद्यमी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मोर्ट में इस प्राशय का भी एक प्रमाण -पत्न 
प्राप्त करना होगा कि स्थापित किया गया प्रयवा स्थापित किए जाने वाला 
उपकरण वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्न और उपयुक्त 


( ख ) नीति पग्यितन 
लाम मैगिग नीतिया 

1 27 प्रौद्योगिक क्षेत्र में विकास और दक्षता को प्रोत्माहित करने 
की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1984 - 85 के दौरान नीति स्तर पर 
विभिन्न परिवर्तन घोषित किए गए । प्रात्म -विश्वास और सामाजिक न्याय 
के लक्ष्यों पर उचित ध्यान देते हा तीन आर्थिक विकाम की उपलब्धि के कार्य 
को आगे बढ़ाने की दृष्टि मे , वर्तमान नीतियों को उदार बनाकर कार्यपद्धतियों 
को नफसगत बनाकर तथा निर्यवणों में नील, जहा प्रावण्यफ समझा गया , 
देकर अनेक गतिशील प्रारम्भिक उपाय किए गए । कुछ महत्यपूर्ण नीति 
घोषणाप निम्नलिखित में सम्बन्धित है : - - 
- - लघु नर की इकाई की परिभाषा के प्रयोजन के लिए संयंत्र और उपकरण 

में अधिकतम निवेण गे गम्बन्धिा मीमा में 20 माग्य रुपए से 35 लाख 
झपाए तथा लघ स्नर की महायक इकाई की परिभाषा के प्रयोजन के लिए 

2.5 नारख कपए में 45 लाग्न सपा की वृद्धि । । 
- - बीम योगी, जिनमें अन्य के माथ- साथ दो पहिए वाले मोटर वाहन, चार 

पहिाा वाले वाहन , रमायन, फर्मास्युटिफल, पेट्रा -रमायन और उर्वरक 
मणीनरी उद्योग, फागण और कागम उद्योग, 11 यिम्तन लाइमिग 
श्रेणियों में वर्गीकृत जीनियरिंग मदें, सभी प्रकार के टाइपराइटर-मैनुअल , 
इलेक्ट्रिक और लैक्ट्रानिक , प्रादि भी है, का विस्तन वर्गीकरण या 

विग्नुन ममूह बनाना । 
--- उद्योग (विकास एव विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन 25 प्रौर 

उद्योगो तथा : अनिवार्य और अत्यधिक मात्रा में उपभोग की जाने वाली 
थोक औःधियो एवं उनके मिश्रण को मारमेम से छूट प्रदान करना । 
किमी कम्पनी के एम० पार टी० पी० कम्पनी होने का निर्धारण करने 
के लिए परिसम्पनियों की मीमा को 20 फरीर स्पा में बताकर 100 
करोड़ रुपए करना जिसके अनुमार अनेक प्रौद्योगिक संस्थाएं एकाधिकार 
तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ( एम० प्रार० टी० पी० ) अधिनियम , 
197 ) के उपबन्धो में मका कर दी गई । 
बड़े प्रोद्योगिक गृहो तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 
की सीमा के भीतर प्राने वाली कम्पनियों को , 27 निरूपित उद्योगों के 
सम्बन्ध में नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन अथवा वर्तमान क्षमतानों के 
विस्मार के प्रयोजन के लिए कम्पनी विधि बाई से पूर्व- अनुमोदन प्राप्त 

करने में फट । 
उद्योगों में सम्बन्धित नीतियां 

28 छ उयोगो के सम्बन्ध में , उनकी प्रगति और विकाम को 
ठोस आधार पर प्रात्माहित करने की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार ने नई नीतियों की 
घोषणा की । म सम्बन्ध में निम्नलिग्नित उल्लेखनीय है : - - 
--- चीनी उद्योग मे सम्बन्धित नीति ( 2.! मितम्बर 1984 को घोषित ) 
--- वस्त्र उद्योग में सम्बन्धित नीति ( 6 जून , 1985 को घोषित ) 
- - मीमेंट उद्योग से सम्बन्धित नीति ( 4 जून , 1985 को घोषित ) 
- - कम्प्यूटरों में सम्बन्धित नीति ( 19 नवम्बर, 1984 को घोपित ) 
- - इलेक्ट्रानिक्म उद्योग मे गम्बन्धिन नीति ( 21 मार्च, 1985 को घोषित ) 
राजम्ब और अन्य नीतिया 

1 . 29 वर्ष के दौगन अन्य महन्वपूर्ण घोषणाएं निम्नलिखित के सम्बन्ध 
में थीं :- - 
---- 1985 - 86 के लिए निर्यात -पायात नीनि जो बढ़े हुए उन्पादन को आगे 

बढ़ाने तथा निर्यात प्राधार को मजबूत करने की दृष्टि मे, तीन वर्ष 
( 1995 - 88 ) की अधि के लिए रिथरता और निरन्तग्ना के लिए 

यचनबद्ध है । 
- - बनन और निवेश को प्रोत्माहित करने की दृष्टि में 1985 -86 के लिए 

राजम्ब नीनि नाकि माथित विकास दर को बढ़ाया मा मफे । सितम्बर , 


कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए नीति 

____ 1 . 31 विनिविष्ट कम विकसित क्षेत्रों में परियोजनाएं लगाने के लिए 
उद्यमियों को प्रोत्माहन देन के सम्बन्ध में 1983 में लागू की गयी मरमागे 
नीमि को , वर्ष के दौरान , 31 मार्च, 1985 को गमाग्न एक वर्ग को और 
अवधि के लिए बढ़ा दिया गया । 

1 . 32 मा अनिरिक्त , श्रेणी क ( अर्थान उद्योग रहिन विशेष 
क्षेत्र ) जिलो के अन्तर्गत प्राने वाले पर्वतीय जिलों में और अधिक इलेक्ट्रानिक 
उनोगो को प्रोत्माहित करने की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया 
गया यि श्रेणी क के विशेष क्षेत्र जिग्नों में स्थापित किए जाने के लिए 
प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्म उद्योगों के मामले में केन्द्रीय निवेश महायता मी 
अधिकतम मीमा 25 . (0 ) लाख रुपए से बढ़ाकर 50 , 00 लास रूपए प्रथमा 
प्रमाल पंजी निवेश के 25 % जो भी कम हो , कर दी जाएगी । 

___ 1 . 33 वर्ष के दौगन, सरकार ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि मास्तव 
मे अदा किए गए और पूजी में परिणत किए गए जानकारी, डिजाइन और 
इंजीनिर्यारंग शुल्क , प्रादि को, लेकिन भवन, संयंत्र पौर मीनरी की पूंजी लागत 
मे 5 अधिक न हो , केन्द्रीय मिवेण उप सहायना के प्रयोजन के लिए कुल 
अचल पजी निवेश के गणन के लिए हिमाय में लिया जा सकता है । 

1 . 3 1 प्रत्येक उद्योग हित जिले में निरूपित विकाग केन्द्रों में प्रब 
स्थापना विकास कार्य करने वाली राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार 
महायता दिए जाने के मम्मम्ध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेमानीय फिया 
गया था । वर्ष के दौरान, और गतिविधियों तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों 
एवं भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधियों के बीच हुए मिजार 
विमर्श के परिणामस्वरूप महमति व्यक्त की गयी कि प्रत्येक उखोग टिप्स 
जिले में प्रवस्थापना विकास योजना की लागत 6 . 00 करोड़ रुपए तक , जिममें 
में 2 . 00 करोड़ रूपए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त उप-महायता के रूप में , 
2 . 00करोड़ रुपए राज्य सरकार के अन्शदान के रूप में और 2 . 00 करोड़ 
रुपए भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक मे रियायती दरपर णो में प में 
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मिलकर पूरी की जा सकती है । इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी कि 
प्रत्येक उद्योग रहित जिले के लिए 6 . 00 करोड़ गपए की समय सीमा के 
भीतर मामान्यतः एक विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा । लेकिन , यदि 
कोई राज्य सरकार एक उद्योग रहित जिले के लिए एक विकास केन्द्र से अधिक 
केन्द्र स्थापित करना चाहती है मो 6 . 00 करोड़ रुपए की ममग्न कुल व्यय 
सीमा के भीतर , प्रति उसोग रहित जिले में दो विकास केन्द्रों की स्थापना की 
जा सकती है । 


निवेश बढ़ाने के सम्बन्ध में नीलिया 


1 . 35 निवेण बढ़ाने की दृष्टि से अधिमान शेयरों पर लाभांश की 
पर की अधिकतम सीमा मई, 1984 में 13 . 5 % वार्षिक से बढ़ाकर 15 % 
बार्षिक कर दी गयी ( कम्पनी कर से मुक्त लेकिन निर्धारित दर पर कर कटौती 
की शर्त के अधीन ) । बजट प्रस्तावों के दौरान , एक नए दस्तावेज की घोषणा 
की , जिसका नाम है, संपरिवर्तनीय संचयी प्रधिमान शेयर । गैर-एम . 
मार० टी० पी० गथा गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों द्वारा 

परिवर्तनीय डिमेंचरों पर वेय अधिकतम ब्याज में भी 13 . 5 % से 15 % 
की वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी ताकि उनकी षिक्रयता में सुधार 
किया जा सके । गैर-सपरिवर्तनीय चिरों के मामले में प्याज की वर 15 % 
बार्षिक पर पूर्ववत रहेगी । 


___ 1 . 38 स्टाफ एक्शन के दायरे में गैर- सूचीबद्ध उन और कम्पनियों . 
मो पिष्ठले पांच वर्ष से लाभ अजित कर रही है और जिनके पास पारक्षित 
निधियां हैं , की प्रविष्टि को प्रोत्गाहित करने के उद्देश्य मे अगम्म , 1984 में 
सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि ममी रप से धाग्ति विद्यमान कम्पनियों 
को दो स्तरीय सार्वजनिक अभिदान प्रस्तावों के प्राधार पर सूचीत्ररण की अनु 
मति दी जा सकती है बशर्ते कि कुल गार्य निकः अभिदान प्रस्तावों की राशि 
कम्पनी की निर्गमित पंजी के 400 मे कम न हो और यह कि प्रारम्भिक 
सार्वजनिक अभिवान प्रस्ताव की प्रथम प्रयस्था कमानी की निर्गमित पूंजी 
के 331/3 % से कम न हो तथा शेप मार्वजनिक अभिदान प्रस्तामों की दूसरी 
अवस्था कम्पनी द्वारा क्षेत्रीय स्टॉक एमचेंग में सूचीकरण की तारीख से 
सीम वर्ष के भीतर किए जाने का प्रम्नाव हो । गाधारण शेयरों और डिमेंबरों 
के साथ - साथ निर्गम और मूचीकरण की भी एम शर्त के अधीन अनमति दी गयी 
कि विमरों/ शेयरों के निर्गम के सम्बना में मूनीकरण अपेक्षाओं नषा मार्गदर्शक 
मिद्धांतों का अनपालन किया गया है । 

____ 1 . 39 तदुपरांत, मार्च, 1985 में , पंजी बाजार को और विकसित 
करने तथा और अधिक कम्पनियों को सूचीयन करने की स्टि से सरकार द्वारा 
अधिसूचित किया गया कि विद्यमान गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 
कम्पनियों को , जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों 
में से कम से कम चार वर्षों में लाभ अर्जितकिया हो , उनकी निर्गमित पूंजी की 
49 % की वर्तमान अनिवार्यता की बजाय 40 % के गार्वजनिक प्रस्ताव मे 
स्टाक एमसचेंज में सूचीकरण गुविधा प्रदान की जा सकती है । एसके अतिरिक्त , 
ऐमी कम्पनियां अपने विकल्प पर टो अवस्थाओं में सार्वजनिक निर्गम कर 
सकती हैं , पहली अवस्था सुचीकरण के समय 20 तथा शेष सूचीकरण 
की तारीख मे तीन वर्ष की अवधि के भीतर । 

___ 1 . 40 18 मार्च, 1985 को केन्द्रीय सरकार ने, स्वैच्छिक प्राधार 
पर नए अतिरिक्त पूंजी निर्गम के सम्बन्ध में और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी 
फिए जिमसे, साधारण पूंजी बढ़ानेवाली कम्पनियो केन्द्रीय सरकार की सहमति 
तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की शर्त के अधीन . 25 % की सीमा तक 
अप्ति प्रभिदत्त माघारण पूंजी को रोके ग्ग्य सके । 

1 .41 स्टाफ एक्सप्रेगों की उच्चा धिकार समिति द्वारा दी गयी 
सिफारिशों के प्राधार पर 7 मई, 1985 को सार्वजनिक निर्गमों की वर्तमान 
उच्च लागत को कम करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गयी । 
हममें , सार्वजनिक निर्गम , आदि के हामीवारों, दलालों, व्यवस्थापकों के 
शुल्क कमीशन संरचना को यक्तिमंगन बनाना और मार्वजनिक निर्गम 
लागत की ममग्र अधिकतम सीमा निर्धारित करना शामिल है । प्रतिभूतियों 
के लिए प्रावेदनों के सम्बन्ध में तथा न्यनतम आबंटन के लिा भी न्यूनतम 
सीमाएं निर्धारित की गई । 


1 . 36 वर्ष के दौरान, बोनस शेयरों के निर्गम के लिए मार्गदर्शक 
सिद्धांतों में ढील प्रदान की गयी । बोनस शेयरो के निर्गम के लिए एक अनि 
वार्यता यह है कि कभी भी मुफ्त रिजर्ष में से पूजी के रूप में परिणत किए 
जाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी कुल राशि, कम्पनी की प्रदत्त साधारण 
पूंजी की कुल राशि से अधिक नहीं हो सकती । मार्च, 1985 में केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अधिसूचित किया गया कि उन गैर-सूचीच गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन 
प्रधिनियम कम्पनियों के सम्बन्ध में , जो 10वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व 
में हों अथवा जो उस वर्ष, जिसमें उन्होंने प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) 
नियम , 195 7 के अधीन सूचीमड किए जाने के लिए मांग की हो , से पहले पांच 
वर्ष से लाभ अर्जित कर रहे हों , गुणावगुणों के प्राधार पर उपर्युक्त के 
सम्बन्ध में ढील दी जा सकती है । समीप रूप से धारिस कम्पनियों की भी 
मामले -वार प्राधार पर 31 मार्च, 1986 तक के लिए उपर्यक्त होल दी गयो । 


( ग ) परिचालन गतिविधियां 


___ 1 . 37 15 मितम्बर , 1984 को सरकार ने , पब्लिक लिमिटेड कम्प 
नियों द्वारा डिबेंचरों के निर्गम के लिए संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी 
किए । इन संशोधित मार्गवर्शक सिखातों की एक प्रमुख विशेषता यह थी 
कि उम उद्देश्यों का विस्तार में उल्लेख किया गया जिनके लिए पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सुरक्षित संपरिवर्तनीय 
तथा गैर- संपरिवर्तनीय छिमें चरों का निर्गम किया जा सकता है । इन उद्देश्यों 
में न केवल नई परियोजनाओं की स्थापना प्रौर विद्यमान परियोजनामों 
का विस्तार, विशाखन या आधुनिकीकरण शामिल है अपितु बैंकों/वित्तीय 
संस्थानों मौर/ अथवा किमी विधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं 
फे मनुसरण में कम्पनियों के विलयन ममाकलन से सम्बन्धित प्रस्ताव, बैंकों / 
विसीय संस्थानों प्रौर अथवा झिमी विधिक प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित 
पूजी के पुननिर्माण , विधिक प्रावधानों और अथवा एम० प्रार० टी० पी० 
अधिनियम के अनुमार परिसम्पत्तियों की खरीद सपा कम्पनी की कार्यशील 
पुजी सम्बन्धी प्रावश्यकतामों को पूरा करने के लिए छमके वीर्षावधि स्रोतों 
में असि करना भी शामिल है । संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों में यह भी 
उल्लेख किया गया कि उिचर निर्गम के अधिक प्रभिदान होने की स्थिति 
में फम्पनियांफिससीमा तक अभिदान रोके रख मकती है और उन परिस्थितियों 
का भी उल्लेख किया गया है जिनके अधीन , डिबेंचरों की सामान्य विमोचन 
अवधि में छील दी जा सकती है । शेयरों और डिबेंचरों के साथ -साथ सूचीकरण , 
सरकारी क्षेत्र की फम्पनियों को कुछ परिस्थितियों में शेयरों के सूचीकरण 
से छट , शेयर निर्गम को डिबेंचर निर्गम से जोड़ने तथा छिमें घर निर्गमों के 
लिए अवांछनीय समझे गए वित्तीय और गैर- वित्तीय अतिरिक्त प्रोत्साहनों 
पर प्रतिबन्ध की भी संशोधित मार्गदर्शक मिांतों में म्यवस्था की गयी । 


उपकरण घिसपोषण योजना 

1 . 42 ममीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
ने , रुपया , या विदेशी मुद्रा के छोटे ऋणों के लिए प्राधेदनों पर नकनीकी सलाह 
कारी ममिनिमदर्थ मलाहकार समूह, प्रादि को हवाला दिए बिना तत्परता 
से विचार करने को पानी विद्यमान पति को उपकरण वित्तपोषण योजना 
के रूप में व्यवस्थिन किया है ताकि वनं मान प्रौद्योगिक संस्थाओं को , खुले 
सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गन या भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के विदेशी 
ऋणों से पूंजी माल और संतुलनकारी प्रकृति के उपकरणों की खरीद के लिए 
प्रथवा तकनीकी विकास निधि लाह से मों के अन्तर्गत आने वाले प्रायातों के 
लिए रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त आवेदनों को 
सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गन तत्परता से निपटाया जा सके । योजना के 
अन्तर्गत वर्तमान प्रौद्योगिक संस्थानों को महायता की मंजूरी के लिए संक्षिप्त 
प्रक्रिया प्रपनायी जा रही है ताकि प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्रौर 
प्राककों की प्राप्ति से एक महीने के भीतर गहायना मंजर की जा सके और 
साय पन भी खोला जा सके । 


भाग II - - 
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से अधिक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त, हम बात पर भी महमति व्यक्त की 
गयी कि निर्माण अवधि के दौरान से प्राणों पर ब्याज न लगाये जाने के 
प्रयोजन के लिए , परियोजना के पूरे होने की तारीख ( उत्पादन प्रारम्भ करने 
की तारीख नहीं ) , मुल्यांकन के ममय यथा परिर्काल्पन पूर्णता की तारी 
होगी । 


निदेशी मुद्रा ऋण 

__ 1 . 43 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने अन्तर्ग ट्रीय 
पूंजी बाजार में ऋण जुटाकर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए अपने 
स्रोतों में धूमि की । इस समय , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के विदेशी 
मुद्रा स्रोतों में , ऋवितास्तल्ल -फर-वापरफमऊ ( के ० एफ.० अदल्य ० ) जर्मन संघीय 
गणराज्य में 2 3 ऋण भारत- जर्मन संघीय गणगज्य वित्तीय मष्टयोग 
फरारों के अन्तर्गन जर्मन मार्क पावर्ती निधियां , बांडों के निजी धारण के माध्यम 
मे 45 मिलियन अमरीकी डालर तथा 5 बिलियन जापानी येन के यगे 
मुद्रा ऋण मम्मिलित है । 

___ 1 . 44 वर्ष के दौरान , विदेशी मद्रा ऋणों के लिए आवेदनों को 
निपटाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया तथा माख -पत्र खोले जाने से 
पूर्व ऋणी द्वारा अनपालन की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण अपेक्षानों की जाच 
सूची को अन्तिम रूप दिया गया ताकि गाय-पत्र यथाशीघ्र खोले जा सके । 

1 . 45 भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ने वर्ष 
के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को , अपने उप -ऋणियों को जमकी 
मोर से अनुमोदन देने के लिए , कुछ शर्तों का अनुपालन किया जाने पर ऋण 
करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्तियां भी प्रत्यायोजित की है । 
से अधिक प्रवासी हितों यानीकम्पनियों के पक्ष में भारतीय प्रौद्योगिक विन 
निगम द्वारा अनुमोदित किए गए विदेशी स्ट्रा ऋण भी भारतीय रिजर्व 
बैंक की मामार अनमनि के दायरे में लाए गा । जहां नया भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम हारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋण लेनदेन का 
सम्बन्ध है भारतीय रिजर्व मेंक द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को वी 
गयी इस सामान्य अनुमति में कारोबार के शीघ्र निपटान का कार्य और भी 
सरल हो गया । 


उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए बार ऋण योजना 

___ 1 . 50 प्राधनिकीकरण महायता प्रदान करने के लिए उघारऋण योजना 
में वर्ष के वोगन , गिया य इसके कोई परिवर्तन नहीं हुअा कि प्रतिस्थापित 
किए जाने के लिए प्रस्ताधिन मशीनरी और उपकरण फी प्राय के सम्बन्ध में 
10वर्ष की मीमा में , उन परियोजनाओं को होल देने के लिए स्वीकृति दी 
गयी जिनमें शीघ्र परिवर्तनशील टेक्नोलॉजी हो अथवा जिनमें प्राधुनिकी 
धरण प्रक्रिया के माध्यम से टेक्नोलाजी के उन्नयन से विशेष लाभ हो अथवा 
जिनमें प्राधनिकीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य, निर्यात में वृद्धि , प्रायान प्रमि 
स्थापन , उर्जा मंरक्षण और प्रदूषण विरोधी उपाय , अपनाया गया हो । 


__ 1 . 51 मके अमिरिक्त महमति व्यक्त की गयी कि हालाकि सभी 
प्राधुनिकीकरण प्रस्तावों से सामान्यत . क्षमता में कुछ वृद्धि होने की सम्भावना 
होती है, लेकिन योजना के ममग्र मिद्धांतों के अधीन वर्तमान लाइम भमता 
के भीतर क्षमता में 25 , मक वृद्धि की अनुमति दी मा गफनी है । नदनुमार, 
पूर्व -मम्मीकरण टेक्नोलाजी लागू करने के कारण क्षमता में 25 % तक वृद्धि 
करने वाली मीमेंट पाइयों के प्राधुनिकीकरण प्रस्तावों को , विनिर्दिष्ट मोमानों 
तक उदार ऋण योजना के अन्तर्गत पात्र माना गया । इसी प्रकार ,चीनी 
इकाइयो के सम्बन्ध में प्रतिदिन 1500 टन गन्ना पेराई क्षमता तक विस्तार 
यदि प्राधनिकीकरण कार्यक्रम द्वारा किया गया हो , माधुनिकीकरण सहायता 
के लिए पात्र समझा गया । मी प्रकार , कु उद्योगों के सम्बन्ध में , मामले 
यार प्राधार पर योजना के अन्तर्गत पश्चगामी/ प्रग्रगामी संकलन की अनुमति 
भी दी गयो उदाहरणार्थ, रोलिंग मिल , श्रादि के समावेश मे अनि न एम्पान 
मिलों का विशाषन । 


निरूपित क , ब और ग श्रेणी जिलों की परियोजनाको के लिए रियायती 
वित्त योजना 


1 . 46 उद्योग रहिन जिलों/कम विझमित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार दाग पहली अप्रैल, 1983 में 31 मार्च 1985 
को समाप्स दो वर्ष की अयधि के लिए लोग की गयी संफोधिप्त प्रोत्साहन 
मोजना को वर्ष के दौरान , एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया । 
उसके अनुरूप, निरूपित क , ख और ग श्रेणी जिलों की परियोजनाओं को 
रियायती पित्त प्रवान करने की संस्थानों की योजना भी , 31 मार्च, 1986 
को समाप्त होने वाले एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी । 


__ 1 . 52 वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों, जिन्हें मामले -वार प्राधार 
पर 10 % वार्षिक ब्याज दर मे उदार ऋण महायता प्रदान की गयी थी , के 
सम्बन्ध में संस्थानों ने , समीक्षा करने और बाद में ब्याज दर को बढ़ाने , यदि 
वित्तपोपि न संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होने से इसकी गुंजाइश 
हो , का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए महमनि व्यक्त की । 


1 . 47 क , ख और ग श्रेणी जिलों में स्थापित की जाने वाली परि 
योजनाओं के लिए संस्थानात्मक रियायती वित योजना के मूलभत गिद्धान्तों 
में वर्ष के दौरान मिथाय हमके कोई परिवर्तन नहीं हुअा कि समग्र पंजाब की 
सभी मई परियोजनाओं को पहली जुलाई, 1985 मंस्थानों में यिनीय सहायमा 
का पान बनाया गया जैसी कि श्रेणी ख कम विकगित जिलों को उपलब्ध 


___ 1 . 5 3 पहली जुलाई, 1985 में . वर्तमान उपकरण के उन्नयन से 
क्षमनाओं का विस्तार और सम्बन्धित उत्पादो का विशाखन उदार ऋण योजना 
के अन्तर्गन . तब मम अनुमन्य है जब तक कि मा विस्तार विशाबन भानिकी . 
करण के माण प्रानुषंगिक हो तथा इस सम्बन्ध में प्रावश्यक सरकारी मन 
मोदन उपलब्ध हो । विभिन्न स्थलों पर स्थित इकाठ यों वाली और / अथवा 
विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली बहु -विभागीय कम्पनियों को भी , 
पहली जुलाई, 1985 में योजना के अन्तर्गत अलग- अलग प्रभाग -वार उदार 
ऋण राहायता का पान बना दिया गया । मी नारीख से , प्रानिकीकरण से 
सम्बन्धित श्रम औचित्यकरण पर व्यय को उबार ऋण योजना के अन्तर्गत 
शामिल किए जाने की अनुमति दी गयी है । 


1 . 48 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने ख और ग श्रेणियों के 54 
बण्डों/सालु कों / शहरी ममूहों/ टाऊनशिप विस्तारों, जहां 31मार्च, 1983 
की स्थिति के अनुसार निवेश 30 . 00 करो रुपए से अधिक हो गया है , 
को भी अधिमूचित किया । सधनु मार सहमति व्यक्त की गयी कि श्रेणी ख 
पौर ग जिलों के इन अधिसूषित खण्डों की परियोजनामों के सम्बन्ध में 
संस्थानों द्वारा रियायती सहायता प्रदान न की जाए । लेकिन , सरकारी 
अधिसूचना की सीमा से बाहर के पाइप लाईन मामले तथा संस्थानों द्वारा 
रियायती दरों पर पहले ही महामना मंजूर किए गए मामले , पहले की तरह 
रियायती सहायता के पात्र बने रहेंगे । 

___ 1 . 49 वर्ष के दौरान, महमति व्यक्त की गयी कि केवल 50. 00 
करोड़ रुपए तक की पूंजी लागत वाली परियोजनाएं ही परियोजना - विशिष्ट 
अवस्थापना विकास ऋण की पाल होंगी , ऐ मे ऋण की अधिकतम गणि 
5 . 00 करोड़ रुपए अषमा परियोजना लागत के 20 % , जो भी कम हो , 


100 % निर्यातोन्मुख इकाइयों को महायता 

1 . 54 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में संस्थानों द्वारा पहली जनवरी, 1984 
से , 100 % निर्यातोन्मस इकाइयों को इकाई की निर्यात प्रगति के प्राधार पर 
पहले गांच परिचालन वर्षों के लिए , मपया ऋणों पर लागू ब्याज की दर 
( यथास्थिति सामान्य या रियायती ) में 1 . 5 % वार्षिक की छूट दिए जामे 
का नल्लेख किया गया था । वर्ष के दौरान , निर्णय किया गया कि 100 % 
निर्यातोरमुख इकाइयों को व्याज में 1 . 5 % वार्षिक की छुट , 4 . 00 करोड़ 
सपए मक की रुपया ऋण सहायता की राशि पर उपलब्ध होगी और यह कि 
प्रथम पाम परिमालन वर्षों की अवधि , मूल्यांकन फेममा वाणिज्यिक उत्पादन 
की यथा परिकल्पित तारीख में मानी जाएगी । 
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[ भाग III - साण्ड 4 


सपरिवर्तनीयता खण्ट 

1 . 55 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में , पान प्रौद्योगिक संस्थापों को ऋण 
गहायता प्रदान करने ममय विनय मस्थानो द्वाग लगा . साग किए जाने वाले 
संपरिवर्तनीयता विफरूप के विषय में केन्द्रीय मग्कार में प्राप्त मार्गदर्शक 
मिद्धातों का उल्लेख किया गया था । बा 1981 - 85 के दौगन, केन्द्रीय सरकार 
भाग भारी फिर गा संपग्विसनीयता मार्गदर्शक मित्रांसों के अनुरूप, वित्तीय 
मम्थानों में परिवर्तन विकल्प लगाने के लिए तथा मपरिवर्तन के 
परिचालन के लिए कारगर मार्गदर्शक मित्रांम बनाए । 

1 . 5 मस्थानो द्वारा बनाए गए कारगर मार्गदर्शक मिक्षांतो के 
पनमार सपरिवर्तनीयता वह अब केवल उनकी मामलों पर लागू होता है जिनमें 
अखिल भारतीय वित्तीय संग्यानो से प्राप्त पुल वित्तीग गतायता ( बकाया 
गाँश महित ) 5 करोग रुपए से अधिक हो । जिन मामलों में कुल महायमा 
5 करोड रूपए में अधिक हो उनमें 5 करोम रुपा तक की महा यता को मानक 
कटौती के म ग में इट दे दी जाती है और केवल प्रीप महायता के मम्बन्ध में ही 
मपरिवर्तनीयता खण्र लागकिया जाना है । म परिवर्तनीयता र राज की प्रयोज्यता 
के प्रयोजन के लिए पुलविमीय महायमा में , परियोजना वित्तपोषण के भाग 
के # प में रुपया ऋण और अन्य वा पिया डिवंचर मंजरियां , और गहने दी 
गयी इसी प्रकार की महायता की शेष बकाया राशि तथा संस्थानों द्वारा वी 
गयी वित्तीय गारंटियो के सम्बन्ध में वास्तविक देनदारी, यदि कोई लो , गामिन 
है । संपरिवर्मन विफरूप , यदि लाग हो, प्रयोग किए जाने की मीमा और मूल्य 
का निर्धारण संस्थानों द्वारा मामान्यतः विभिन्न सम्बन्धित पहलमो को ध्यान 
में रखते हुए सपरिवर्तन विकल्प लाग करते समयकिया जाना है । मा मान्यतः 
ऋणों/जिप चरों का 20 % भाग सपरिवर्तन विकल्प की गर्त के अधीन होता 
है । नई परियोजनाओं के मामले में मपरिवर्तन यिकल्प का प्रयोग शयरों 
में सम-मूल्य पर किया जा सकमा है जयक्ति विद्यमान में स्थानों के मामले में 
शेयरों का मूल्य. मामान्य मूल्यांकन फार्मले तथा इस सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित 
पहम्मों के प्राधार पर निर्धारित किया जाता है । 
गैर- सूचीबद्ध कम्पनियो के सम्बन्ध में अतिरिक्त ब्याज लगाना 

___ 1 . 57 पहली अप्रैल , 1980 से , संस्थानो दाग प्राइवेट लिमिटर 
कम्पनियों और समीप रूप में धारित कम्पनियों को मंजार की गयी गहायता 
के सम्बन्ध में 1 % अतिरिक्त प्याज लगाने की पद्धति अपनायी जा रही थी । 
इस पद्धति के पीछे औचित्य यह था कि ग्ररो के सूचीकरण को पर्याप्त महत्व 
देने की सरकारी नीति के अन्भार गैर- सूचीबद्ध कम्पनियों को य छ, निस् 
स्माहित किया जा सके , ताकि उनका स्वामिव और अधिक विस्त हो सके 
पौर लाभ ममाज के विस्तन वर्ग को प्राप्त हो गया । इसके अतिरिपत. शेयरों 
के सूचीकरण से वित्तीय संस्थानों को , संपरिवर्तन विकल्प के अधिकार 
का समय पाने पर इसका प्रयोग करने और अन करत समय पर पजी बाजार में 
शेयर बेचने में भी महायता प्राप्त होती है । 

1 . 59 वर्ष के दौरान, समीप रूप मे धारित कम्पनियों को प्रदान की 
गयी सहायता के सम्बन्ध में 10 अभिरिक्त व्याज लगाने के मामले की 
समीक्षा की गयी जिसके परिणामस्वरूप विकसित की गयी और हम समय 
परिचालित पद्धनि निम्नान सार है : 
- - 1 % अतिरिक्त छयाज अन केवल गैर-सूचीवन कम्पनियों के गामाने में 

ही अगाया जाता है और 75 % या उगमे अधिक प्रवर्तक शेयर धारिता 
याली मूचीबस कम्पनियों के मामले में 18 वार्षिक अतिरिक्त व्याज 

लगाने की पद्धति समाप्त कर दी गयी है । 
- - गैर -सूचीबद्ध कम्पनियों को मंज़र की गयो 2 करोड़ रुपए और उसमें 

अधिक महायना इम शर्स के अधीन है कि कम्पनी महायता की मंजूरी 
की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अपने शेयर सूचीबद्ध करवाएगी जिसके 
पश्चान् 1 % वार्षिक प्रतिरक्स ब्यास लगना बन्द हो जाएगा । 
नई परियोजनाओं के मामले में 1 % वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज, 
मूल्याकन के समय वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की यथा परिचल्पित 
तारीख और विद्यमान परियोजनामों के मामले में प्रथम संवितरण की 
तारीख से लगाया जाता है । यदि परियोजना अन् सूची में चरणबद्ध ढंग 
से कार्यान्वयन निर्धारित किया गया हो तो मतिरिक्त म्याम लगाने 


की नारीम्ब प्रथम चरण पूरा होने की तारीख मे होगी जैमा कि मल्यांकन 

के समय निर्धारित किया गया था । 
---- 10/ वार्षिक दर में अतिरिक्त व्याज उन कम्पनियों पर लागू नहीं होगा 

जिमवे शेयर निम्नलिखित के परिणामस्वरूप मूचीबद्ध नहीं है : ( क ) 
जिन मामलो में मार्वजनिक अभियान को गणि प्रवर्तक प्रणदान के सिवाय 
50 लाख रपए में अधिक न हो उनके मार्वजनिक निर्गम व्यग्र गफ ने 
को वष्टि में मम्थानो को शेयर पूजी मै मरथानों द्वारा प्रत्यक्ष अभिदान 
किया जाना और ( ख ) केन्द्रीय सरकार या गज्य सरकार या सरकारी 

जमियों द्वारा समस्त शेयगे अथवा शेयरी के प्रमग्न भाग का धारण 
प्रथया 519 : मरों का मरनारी क्षेत्र के मम्थान अथ या महकारी 
गमितियां हश्र या विम्तन गप से धारित पब्लिक लिमिटेछ कम्पनियों 

की पूर्ण म्यामिस्त्र में सहायक कम्पनियों वाग धारण । 
परियोजनाओं में प्रवर्तको केम्प में राज्य प्रौद्योगिक विकास निगमो का अंशदान 

1 54 वर्ष के दौरान , महान व्यक्त की गयी कि केन्द्रीय मरकार 
द्वारा यथानिर्धारित लाभाण दरों में 12 से 15 वर्ष के बीच बिमोच्य गैर 
मनयी अधिमान शेपरों के मप में राज्य प्रौद्योगिक विकास निगमो गज्य 
प्रौद्योगिक एवं निवेश निगमो द्वारा किया गया प्रणदान , गज्य औद्योगिक 
विकाम निगमों गज्य प्रौद्योगिक पद नियेणनिगमो द्वारा प्रतिन परियोजनाओं 
के सम्बन्ध में प्रवक अंशदान के रूप में माना जाए । 
नामित निदेशकों की भमिका 

1 , 60 मस्थानात्मक नामित निदेशकों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मरकार 
द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक मिजातो में कोई परिवर्तन नहीं दया । लेकिन, 
वर्ष के दौरान, ऋणकगर में एक उपय मत खण्ड जोड़ा गया जिसके अनमार 
बोई की भी ममिनियों का गठन किया जाना अपेक्षित है जगा कि विभीय 
संस्थानो द्वारा अपेक्षा की जाए । ऋण करार में उपर्य का प्रावधान किए जाने 
में विभीय सम्मान उपयुक्न मामलों में विनपोषित मं म्यानी का उनके मवालक 
बोहों की लघ लेखा-परीक्षा उप समितियों का गठन करने के लिए निक्षण दे 
मकाते है जैमाजिमविषय पर राकार के मार्गदर्णक मिनामा के प्रनमार 
अपेक्षित है । ऋणियों के कार्य चालन के विभिन्न पहल प्रो के यानपूर्वक मन 
प्र वन के लिए वर्ष के दौरान निगम में एक "नामिन निदेणक कक्ष भी स्थापित 
किया गया । 
व्याज, हामीदारी वामीशन, दलाली, प्रावि की दरें 
___ 1 , 61 वर्ष के दौरान, ब्याज की मूल उधार दरों में कोई परिवर्तन 
नहीं हुमा । लेकिन , विनीय संस्थानों के येन उधारों में में विदेशी भद्रा 
ऋणों के सम्बध में ब्याज दर पहली अप्रैल , 1985 में कम करके 10 
प्रतिशत कर दी गई ।इमी प्रकार , हामीदारी कमीशन, दलाली , व्यवस्थापक 
दलालों के पारिश्रमिक , प्रादि की दरों को भी 7 मई , 19965 में , सरकार 
के निर्देशों के अन्मार यमितसंगत कर दिया गया । 30 जन . 1995 वर्ष 
की ममाप्ति पर भारतीय प्रौद्योगिक विन निगम में लाग न्याज, कमीशन , 
प्रभार , ग्रादि की दरें पर्गिशष्ट 1 में दी गई है । 
प्रक्रियात्मक गतिविधियों 

1 . 62 वर्ष के दौरान सहमति व्यक्त की गई कि उदार ऋण योजना 
के रियायती घटकों के प्रास्थ गिन स्थगित किम्तों के सम्बन्ध में संस्थान , 
दूसरी मार और उसके बाद के अवसरो के लिए दी गई उदार ऋण 
महायता के रियायती संघटक की प्रास्थगिन किस्तो गर , चाल व्याज पर 
( मामान्य ऋणों पर लागू ) प्रभारित करेंगे । लेकिन, रूग्ण इकाइयों के 
सम्बन्ध में गुणावगणों के प्राधार पर, रियायती ब्याज दर पर ही पे में 
प्रास्थगन को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी । 

1 . 63 संस्थानाम्मक वित्तपोषण के क्षेत्र में " ग्रणी मम्धान " की 
धारणा को और अधिक गहन बनाने की दष्टि में वर्ष के दौगन महमति 
ध्यक्म की गई कि । 
---- वर्तमान ऋणियो में 50 लाख रुपये मक की अतिरिमन महायता के 
प्रस्तावो का अग्रणी मंस्थान ठाग अकेले ही पूर्णतः पूग किया जाए 
और 50 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के बीच की अतिरिक्त 


भाग III - - 


: 4 ] | 


भारत का राजपन, मार्च 22, 1986 ( चव 1, 1908 ) 


275 


महायता मे सम्मन्ध में अग्रणी मम्यान को अधिकार है कि म्मय 
उसके बारा अथवा अन्य संस्थानों की भागीदारी में महामता प्रदान 
की जाए । 
- - " परियोजना- विशिष्ट प्रयस्थापना विकास ऋण के 5 लाय 
रुपये में कम होने की स्थिति में अग्रणी संस्थान में अकेले ही 

म नृर कर मकता है । 
- - 10 मरीर रुपये की पूजी लागत वाली परियोजनानी के सम्बन्ध 

में मन पुनम्र वायगी अनुमूची दायर के भीतर हमर अग्रणी 
संस्थान अन्तर मम्थात्मक मच में मदर्भ के मिना प्रत्येक मामले 
के गुण वगणों के प्राधार पर मलधन और ब्याज को पुनर्मची 
कृत कर सकता है, बशन मि मरथानों द्वारा इस समय में निमी 
अन्य प्रकार का न कमान न उठाना पड़ । 


पोषण ढाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक विकाग बैंक द्वारा अनुमोदन को 
प्रावण्यकता नहीं होगी । 

1 . 67 एमके अनिरिमन महमति व्यक्त की गई कि कुछ परिस्थितिमा 
में , विीय संस्थान , ऋणी नी ग्थिर परिसम्पनियों पर वैको ने पक्ष में 
द्वितीय प्रभार देने के लिए , प्रथम प्रभार देने के लिए , प्रथम प्रभारधारक 
के हितों के मक्षण के लिए प्रपक्षित गामान्य शों के अधीन स्मीति 
दे सकते हैं । 


1 . 15 1 परियोजना वित्तपोषण भागीदारी प्रमाण - पत्र योजना को 
प्रत्येक भागीदार ग - थान द्वाग , गोधन गृह में हप में किए जाने वाले 
झार्यो का प्रभावणाली समन्वय करने और परियोजना वित्तपोषण भागी 
वारी प्रमाण- पत्र योजना के मलित - परिचालनों को और अधिक मरान 
मनाने की दण्टि में अपने मगठनात्मक ढाचे में केन्द्र बिन्ध स्थापित कर 
और अधिक कारगर बनाया गया । इसके अतिरिकम , वर्ष के दौगन, निवेश 
मम्थानो, अर्थात् , जीवन बीमा निगम और माधारमा मीमा निगम ने भी 
परियोजना वित्तपोषण भागविारी प्रमाण- पत्र योजना के अन्तर्गत भाग 
लेने के लिए सहमति व्यक्त की माकि अखिल भारतीय ऋण प्रदाता 
मम्थानों मथा निवेश मस्थानों के स्तर पर माय का एक ही स्थान पर 
पूर्ण मंबितरण उपलब्ध किया जा सके । 
वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच गमन्वय 

1 , 65 वित्तीय संस्थानों अर्थात् , भारतीय प्रौद्योगिक विकाम नैक , 
भारतीय प्रौद्योगिया विश्न निगम और भारतीय प्रौद्योगिक माख एक 
निवेश निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय , वर्ष के दौरान , 
स्थायी समन्वय समिति नामक मप के माध्यम में बनाए रखा गया । 
18 अगस्त , 1981 को प्रायोजित एग गमिति की पांचवीं बैठक में 
महान व्यक्त की गई कि वाणिज्यिक बैंको धाग , अधिमानन . राज्य 
स्तरीय संस्थानों की भागीदारी में , वित्तपोषित की जा सकने वाली 
परियोजनामी की लागत के सम्बन्ध में प्रार्गम्भक सीमा 1 . 50 करोड़ 
रुपये से बढ़ाकर 3 . 00 करोड़ रुपये कर दी जाए । " धूमर क्षेत्र को 
परियोजनाप्नों के सम्बन्ध में , अर्थात् जिनके वित्तपोषण में मामान्यतः 
बैंकों की भागीदारी की प्राशा नही की मासी, गहमति व्यक्त की गई कि 
यिनीय मस्थान , 3 . (00 करोर रुपये में 7 50 करोड़ रुपये तक की 
लागत वाली परियोजना प्रो की परियोजना लागत में बैंको की भागीदारी 
की प्राणा नहीं करेंगे । लेकिन, बैंक प्रागिन अदायगी गाटिया प्रदान 
करके प्रेमी परियोजनानो के वित्तपोषण में भागीदारी करते रहगे बशर्ते 
कि एमी गारंटिया , विनीय संस्थानों द्वारा अनुमोदिन वित्तपोषण ढाचे 
की शतों के अनुरूप दी गई हो । बैक , यिशव मामलों में , अपनी विद्यमान 
विश्नपोषित सम्थानों के माथ अपने वर्तमान सम्बन्ध बनाए रखने के 
प्रयोजन से उनकी प्रेमी परियोजनानी ने विश्नपागण ( यदि वे म्बयं 
अपनी ओर से ऐसा करना चार ) में भी भागीदारी कर मकते हैं । 
7 . 5 ) कर रुपये से अधिक पुंगी लागत वाली बसी परियोजनाओं के 
सम्बन्ध में महमति व्यक्त की गई कि मैंक , अपन विकल्प पर , परियोजना 
की योर्घावधि ऋण ( प्रास्थगित प्रदायगी गारंटी महित ) आबश्यकता 
के 25 था 30प्रतिशत मीमा ना भागीदारी कर मकन है । 

1 . 66 इसके अतिरिक्त, बैको और वित्तीय संस्थानों के मीच 
ममन्त्रय बढ़ाने के उपाय के रूप में गहमति व्यक्त की गई कि एक 
करोड़ रुपये में अधिक दीर्घावधि पया ऋण वाली परियोजनानी के 
विस्तपोषण हाच के लिए भारतीय प्रौद्यागिक विकास बैंक के अनुमोदन 
को विद्यमान अनिवार्यता में छूट प्रदान कर दी जाएगी । लकिन , प्राथगिन 
अदायगी गारंटी हित , 3 करोड़ रूपये से अधिक परियोजना लागत वाले 
मामलों में , अखिल भारतीय विसीय संस्थानों के सम्बद्ध हान से वित्त 


( घ ) उद्योगों की सामान्य गर्मीक्षा 
प्रौद्योगिक विकाम को प्रभावित करने वाले नन्त्र 

1 . 08 1 9 8-4- 95 में शक्ति जनन में पर्याप्त सुधार होने के बावजव 
देश में बिजली की कमी बनी रही क्योकि बिजली की आपूर्ति उमकी 
बढ़नी छई मांग में कम रही । फिर भी , वर्ष के दौरान ममग्र शक्ति 
जनन में 12 प्रनिशन शुद्धि के कारण 1984- 85 में बिजली की कमी छठी 
योजना की अवधि के दौरान , न्यूनतम रही । उत्तरी क्षेत्र में , बिजली 
की कमी गे गर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य थे ; हरियाणा , जम्म म 
कश्मीर, पजाम और उत्तर प्रदेश । पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेन 
में बिजली की उपलब्धता कुल मिलाकर मसोषजनक रही । पूर्वी क्षेत्र में , 
बिजली में 17 प्रतिशत से अधिक कमी पाई । बिजली की मर्वाधिक कमी 
बिहार में रही जो कि लगभग 39 प्रतिशत की और उड़ीम, में यह कमी 
16 . 5 प्रतिशत थी । दक्षिणी क्षेत्र में हालाकि आन्ध्र प्रदेश में बिजली 
की आपूगि कुन, अतिरिक्त रही लेकिन कनाटक राज्य को बिजली की 
काफी कमी का सामना करना पड । केरल और तमिलना में बिजली 
की स्थिति, हालाकि कुल मिलाकर मसोषजनक रही लेकिन मिजली की 
की और ममय- समय पर परिवर्तनशील माना में प्रतिमन्धों में बीच 
बीच में कफायट पानी रही । 

1 .19 वर्ष 1981- 85 के दौरान अमिफ बिति फुल मिलाकर 
संतापजनक रही और कयल पटमन वस्त्र उद्योग के मिनाय मौलागिक 
भन्न में 1984 में कोई उल्लेखनीय हरसाल नहीं हुई । 
प्रौद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति 

1 . 710 उपर्युक्त स्थिति तथा अवस्थापना मुविधामो की वृष्टि से 
मनापजनक पनि के कारण 1984 - 85 में प्रोद्योगिक उत्पादन में सुधार 
होना शुरू हो गया । 1984- 85 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान उत्पादन 
का समय स्तर , 1953--- 8 1 की हमी अवधि के प्रौद्योगिक उत्पादन से 
लगभग 7 प्रमिणत अधिक रहा । लेकिन, यह उल्लेखनीय उच्च विकाम पर 
1981- 85 की दुरी छमाही में बनाई नहीं रखी जा सकी जिमका मय 
कारण था हान दल गरिन नन में गिरावट और बिजली की अत्यधिक 
कमी । फिर भी , औद्यागिक उत्पादन का मामान्य सूचक ( आधार 1970 = 
100 ) 18 3 . + में बढ़कर 193 . 9 हो गया जो 1984- 85 के दौरान 
5 . 7 प्रतिणन की वृद्धि का द्योतक है । 1983- 84 और 1984- 85 के 
दौरान भौयागिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्तियां मारणी I में दी गई है । 


- 


- 


- 


- 


गारण। 1. औद्योगिया उत्पादन म क्षेत्र र प्रति 
( आधार 19700 - 1100 ) 
अधिभार क्षेत्र 

पिछले वर्ष में प्रतिशत बुद्धि 

( अप्रैल-माचं ) ( अप्रैल-माचं ) 
खनन और प्रदान 

11 .50 . .. 
निर्माण 

.1 . 59 4 . 79 
५ . बिगली 

7 . 6 

12. 
10000 मभस्त उद्योग 

5 . 59 

5 .76 


9 . 7 


81 . 1 


- - - 


- - 


- - 


. 1 . 71 उपलब्ध अाफड़ो के अनुसार 149 उग्रोगों में से ( प्रोगागिक 
उत्पादन घः भरकारी सूचकाक के अनुमार जिनका पुल भार में में 
लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है ) 1984- 85 के दौरान 110 उद्योगों के 
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- 
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उत्पादन में वृद्धि हुई । केवल 37 उद्योगों के उत्पादन में गिगवट प्राई 
जबकि दो उद्योग, अर्थात् , घुलनशील एसीटिलीन गैम और माफिलें , 
1983 - 84 के दौगन उपलब्ध उत्पादन म्बर को ही बनाए रखने में 
सफल रहे । 


1 . 76 1983- 84 में 71 . 49 लाख टन चीनी के उत्पादन की तुलना 
मैं 1984 - 85 में उत्पादन कम होकर 61 . 59 लाख टन रह गया 
जिसका कारण था , देश भर में गन्ने को उपलब्धता में कमी तथा विशिष्ट 
कृषि -जलवायु तत्वों के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय कमी । 1984 - 85 
में उद्योग का प्रतिशत क्षमता उपयोग कम होकर 85 . 2 प्रतिशत रह गया , 
जबकि पिछले वर्ष यह 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध किया गया था । 
चीनी मिलो द्वारा अवा का गई गन्ने की ऊची पौर अलाभकारी वास्तविक 
कीमतों के कारण उनके वित्ताय परिणामा पर भा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई । 1983 - 84 के मौसम 
के लिए गन्ना उत्पावका का गन्न को वय बकाया राशि भा , कुछ सीमा तक , 
गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कमी के लिए उत्तरदायी है । गन्ना क्षन्न , जो बहकर 
33 . 58 लाख हेक्टेयर हो चुका था , 1983- 84 में कम होकर, 31 . 66 
लाख हेक्टेयर और 1984 - 85 में 30 . 02 लाख हेक्टेयर रह गया । चीनी की 
कमा को पूरा करने के लिए देश का 1984 - 85 में लगभग 9 लाख टन 
चीनी का सायात करना पड़ा । 


____ 1 . 72 जिन उद्योगों के उत्पादन में 1983- 84 के उत्पादन में 100 % 
मौर उससे अधिक यदि हुई, वे है : काचा तेल ( 11 . % ) , बी फूट 
( 1 3. 8 % ) , पटसन वस्त्र (30. 1 % ) ,लिन रि.र.न ( 1 : 5. : % ). प्रख 
मारी कागज ( 12. 1 % ) , ट्रैवटर टायर ( । 3. 1 % ) , रस्कुटर टायर 
( 27 . 3 % ) , नाइट्रेजीनियस उर्वरक ( 12. . % ) , फ रपेटिक उसक 
( 20, 6 % ), पी० बी० सी० मिन्म ( 31 , 5 % ), पोलिट्रेन ( 12 . 1 % ), 
सिंथेटिक रबर ( 24 . 4 % ) , विरकाम रटेपल रेशा ( 22 . 1 % ), नायलन 
टायर कॉट ( 20 % ), पॉलिएस्टर रेशा ( 44 . 5 % ), पॉलिएस्टर फिलामेन्ट 
घागा ( 14 . 6 % ), रंग व वानिश ( 14 . 8 % ), सी डी टी ( 20 8 % ) , 
मलाभियन ( 12 . ५ % ), मल्फा इग्म ( 18 , 6 % ), क्लोरेम फिनिकोल 
( 35 . 3 % ),मिटिक डिटर्जेन्ट (17. ५ % ), मीमेंट ( 1 1 . 1 % ),ग्राडिग 
हील्स ( 18 . 7 % ), एल्यूमीनियम ( 25 . 7 % ), कापर, कोड ( 1 4 . 7 % ) , 
मिस्ट डिल ( 11 . 4 % ) , आयरनर ( 10. 1 % ), सीमेंट मशीनरी ( 20. 1 % ) 
मव्रण मशीनरी ( 42 . 7 % ) , लिफ्ट ( 27. 6 % ) , बाल व रोलर बरगम 
( 17 . 6 % ) , मशीन औजार ( 12 . 3 % ), ट्रैक्टर ( 12 . 1 % ) , घरेलू 
रेफ्रिजरेटर ( 18 . 4 % ), फ्लोरोसट ट्यूब ( 14 , 8 % ), ए ० सी० [ गल पार ० 
ए० ए० सी० वायर और केबल्स ( 1 5 . 4 % ), ए ० सी० एम० आर० के लिए 
तार की छई ( 51. 6 % ) , पी० आई० एन० सी० नारें ( 31 . 7 % ) , वी० 
आई० प्रार /पी० बी० सी० तारे ( 1 3 . 6 % ), सूखे मैग्न ( 11 . 1 % ), ग्रेफाइट 
इलेक्ट्रोम और एनोइम ( 12 , 4 % ) , यानी कारें ( 58 . 5 % ) , मोटर 
साइकिल ( 1 3 4 " ), स्फूटर ( 14. 9 % ) , मोपेष्ठ ( 22. 4 % ), तिपहिये 
( 13 . 3 % ) , हाऊम मविस मीटर ( 3 0 . 1 % ) , अग्लाफ ( 32 . 1 % ), और 
जिप फास्टनर ( 15 . 4 % ) । 

1 . 73 जो उपयोग 1 9 84- 85 में अपने उत्पादन में 10 या इससे 
अधिक पीछे रहे पौर जिनकी उत्पादन विकास दर पिछले १६ को तुलना 
में नकरात्मक रही, ये हैं . धोनी ( - 13. 8 % ), विस्कोम टायर कॉउ 
( - 26 . 0 % ), सेलुलो फिल्म (-- 20. 0 % ), बी० एच० सी० (तबनीकी ) 
( - 10 . 6 % ), पेनिसिलीन ( - 27 . 3 % ), विटामिन ए ( - 11 . 4 % ), विक्रय 
कम्चा लोहा ( - 20 % ), मी० पाई ० स्पन पाइप ( - 29 . 6 % ), पीनी मशीनरी ) 
(6- 12. 2 % ), कागज व ल गदी मशीनी ( - 16. 9 % ), रबर मशीनरी 
( - 52 . 6 % ) , धरती धकेल मशीनरी (-- 10. 3 % ) रोड रोलर ( - 29. 8 % ) , 
पौर रेलवे बैगन ( - 25 . 0 % ) । 


1 . 77 वरत्न उद्याग म , 1983- 84 में हुए 1340 7 लाख कि० ग्रा० 
धार्ग के उत्पादन में मामूली वृद्धि परिलाभत हुई यह 1984- 85 में 
1 3 5 2 5 लाख कि० ग्रा० हा गया । लकिन, वर्ष के दौरान, कपड़े का उत्पादन 
केवल 343 22 लाख मीटर रहा जबकि 1983- 84 में यह 35563 
लाख मीटर पा । मिल - निमित कप में गिरावट का कारण यस्त्र की 
मांग में कमी और बन्द मिलों की बढ़ती हुई सख्या धा । समग्रस . षष 
1984 मे , बन्द मिलों की संख्या 151 था । इन बन्द मिली में से 
तमिलनाडु ( 70 ), गुजरात ( 22 ) और उत्तर प्रदेश ( 19 ) का इसमें 
फुल का 7 प्रतिशत भाग रहा । 1984 - 85 के पिछले तीन महीने के दौरान 
गुजरात राज्य में लगातार प्रान्दोलन से भी औद्योगिक उत्पादन,विशषत : 
गुजरात का वस्न उद्योग प्रभावित हुआ । इसके अतिरिक्त , सयक्ष और 
मशीनरी के अप्रचलित हो जाने, माग के सन्दर्भ में कच्चा कपास की 
कमी और परिणामत : उनका कामता में वृद्धि , प्रायातित विस्कोस स्टेपल 
फाइबर प्राप्त करने में विलम्ब और विकन्द्रीकृत क्षेत्र विशेषत . पावरलूम 
क्षेत्र , के सदैव वृद्धिशील भाग का , संगठित संयुक्त मिल क्षेत्र के वस्त्र 
उचाग की धीमी प्रगति में विशेष योगदान रहा । कुल मिलाकर, यद्यपि 
कताई क्षेत्र में क्षमता उपयोग में 1984 में 66 . 4 प्रतिशत से 66 . 9 
प्रतिशत का मामूली सुधार परिलक्षित हुना, लकिन मिल के कपड़े में 
क्षमता उपयोग 6 5 . 3 प्रतिशत से 59 . 6 प्रतिशत की गिरावट मा गई । 
केन्द्रीकृत प्रायोजित गहन कपाग विकास कार्यक्रम, कपास की कीमतो में 
गिरावट तथा नई वस्त्र नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप हाल ही में 
कपास की नई और सुधरी हुई फमल बाजार में पाने से वस्त्र उद्योग 
में सुधार के लक्षण परिलक्षित होने शुरू हो गए है । 
___ 1 . 78 पटसन यस्त्र उद्योग में 1983 - 84 को प्रतिकूल स्थिति के 
बाद वर्ष 1984 - 85 उत्पादन में मामूली सुधार का वर्ष रहा । उद्योग ने 
11 . 37 लाखटन का उत्पादन करके 30 . 1प्रतिशत थमि प्राप्त की जन कि 
1983- 84 में उत्पादन 8 . 74 लाख टन था । मौसत क्षमता उपयोग , 
पिछले वर्ष के 57. 5 प्रतिशत की तुलना में 72 . 3 प्रतिशत हो गया । लेकिन, 
मांग से वाम मात्रा में कच्चे पटमन के उत्पादन के कारण उद्योग में कच्चे 
पटसन का अभाव बना रहा जिससे क सथ पटमन की कीमतों में प्रत्याधिक 
वृद्धि , उच्च उत्पादन लागत, संयत्न और मशीनों का अनुप्रयुक्त रहना 
और अनियमित बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ा । वर्ष के अन्त में , 
20 पटमन मिले तालाबन्द बन्द थी । लेकिन , वर्ष के दौरान उद्योग की 
प्रगति की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि खाद्यान्नों और पैकेज किए 
जाने वाली अन्य सामग्री के लगातार उत्पादन के कारण पटसम वस्तुमों 
की मांग मजबूत बनी रही । पटमन वस्तुओं का 2 . 75 लाख टन के निर्यात 
से , जो 3 . 50 लाख टन के लक्ष्य से कम था , उच्चतर इकाई मूल्य वसूली को 
ध्यान में रखते हुए 300 करोड़ रुपये की प्राय प्राप्त हुई जबमि लक्ष्य 
260 करोड़ रुपये का था ।निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में 
उद्देश्य से मरकार ने, पहली अप्रैल , 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक 
को अवधि के लिए पटसन माल निर्यात के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता 


क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियां 

1 , 74 पिछले वर्ष की तुलना में 1984 - 85 के दौरान जिन उद्योगों 
में क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वे हैं: मूल उद्योग समूह के 
अन्तर्गत उर्वरक , सीमेंट, एल्युमीनियम , शमित जनन, पूंजी माल उद्योग 
समूह के अन्तर्गत संचालक बैटरियां सूखे सैल , पावर ट्रांसफार्मर्स , डीजल 
इंजिम , बिजली की मोटरें , कृषि ट्रैक्टर, मध्यवर्सी माल उद्योग समूह के 
मस्तर्गत ; पेट्रोलियम उत्पाव, पटसन निर्माण , सून कसाई, तथा उपभोक्ता 
माल उद्योग समूह के अन्तर्गत ; रबर उत्पाव , बिजली के पखे, वनस्पति 
मौर सिगरेट । समग्र रूप से उद्योग के प्रोभस क्षमता उपयोग में गिरावट 
प्रवृति को 1984- 85 में भी रोका नहीं जा सका । इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 
2 में वर्ष 1984- 85 के लिए चुने हुए 52 उद्योगों की स्थापित क्षमता, 
उत्पादन , क्षमता उपयोग प्रतिशत और भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
की 605 वित्तपोषित संस्थानी से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर उनके सम्बन्ध 
में स्थिति दर्शायी गई है । 


___ 1 . 75 उपभोक्ता माल उद्योग के क्षेत्र में , जिसका भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम के विसपोषण कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है, 1984- 85 के 
दौरान चीनी, सूती, ऊनी मोर पटसन वस्त्र, कागज तथा अन्य विविध उद्योगो 
की प्रगति कुछ धीमी रही । 
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भी प्रवाम की । उद्योग को प्रोत्माहित करने के लिए निकट भविष्य में 
एक नई गहन नीति बनाए जाने की संभावना है । 

1 . 79 कागज और कागज- बोडौ तथा अखबारी कागज के उत्पादन 
में 1983- 84 की तुलना में 1984 - 85 में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 
कागज और कागज उत्पादों की अधिक मांग, अतिरिक्त क्षमता स्थापित 
किए जाने , उत्पादेयों की बेहतर उपलब्धता , प्रावि उत्पादन में वृद्धि के 
प्रमुख कारण थे । मह उत्पादन 1983 - 84 में 2 1 . 78 लाख टन की 
तुलना में 1984- 85 में 23 . 75 लाख टन ( अखबारी कागज , छपाई 
कागज , कागज और कागफ बोडो महित ) हो गया । तीन मांग और कागज 
की लागत में वृद्धि के बावजूद भी कागा उद्योग की स्थिति कटु बनी 
रही । लगदी और कागज़ की तीन बड़ी एकीकृत मिल वर्ष के दौरान 
बन्द रहीं । जंगलों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल जैसे बांस और मिश्रित 
ठोस लकड़ी पर आधारित इकाईयां , पुराने संयंत्रों के प्राधुनिकीकरण 

और नवीकरण की कठिन समस्या के प्रप्तिरिमल कच्चे माल की घटती 
हुई सप्लाई का मामना करती रही । अति लप कागज इकाईयों को अपनी 
स्वाभाविक कमजोरियों के अतिरित, कृषि अवशेषों और अन्य गौण रेशो 
की उपलब्धता तपा कीमतों में उतार- चढ़ाव और प्रायानिन पुगनी कागज 
मशीनों के बार -बार खराब होने से कम प्रगप्ति होने के कारण कठिनाईयों 
का भी सामना करना पड़ा । स्थापित क्षमता में तीन विकाम होने के कारण 
उपयोग का भौमत क्षमता उपयोग भी 63 प्रतिशत से अधिक नहीं हो 
सका । 

1 . 80 मूल उद्योग , अर्थात् मूल धातु उद्योग मूल प्रौद्योगिक रसायन , 
उर्वरक , सीमेंट , खनन, शमित जनन, मादि ने भी , 1984 - 85 में उच्च विकास 
दर में उल्लेखनीय योगवाम दिया । 

_ 1 . 81 मूल धातु उद्योग में , प्रमुख एकीकृत इस्पात सयंत्रों द्वारा 
विक्री - योग्य इस्पाप्त का उत्पादन , बिजली की उपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धता , 
मायातित तथा घरेलू कोकिग कोयले की पड़ती हुई पूर्ति तथा मांग में 
वृद्धि के कारण , 9 . 4 प्रमिशन अधिक हुमा । फिर भी , अति लघु इस्पात 
इकाइयों की प्रगति उतनी उत्साहजनक नहीं रही जितमी कि संभावना थी । 
1984 - 85 में बिक्री - योग्य इस्पात का ममग्र उत्पावन 88 . 5 लाख टन 
रहा , जो हालाकि 1983 - 84 से बेहतर था लेकिन 1982 - 83में उपलब्ध 
95. 2 लाख टन के स्तर का महीं था । क्षमता उपयोग भी 61 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो सका । फिर भी , 1984 - 85 के दौरान बेहतर उत्पादन से 
छड़ों की कमी, एल० पी० जी० बढ़िया इस्पात, एच० प्रार . तथा सी० आर० 
पयोलों , आदि की कमी में राहत प्राप्त हुई । 

1 . 82 अलौह धातु उद्योग में ,यपि एल्मीनियम और तांबे के उत्पादन 
में 1983- 84 में प्राप्त उत्पावन की तुलना में 1984 - 85 में क्रमशः 
25. 7 प्रतिशत और 14 . 7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई, जस्ते पौर 
सीसे का उत्पायम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान क्रमश: 
4 . 5 प्रतिशत और 7 . 8 प्रतिशत कम रहा । एल्युमीनियम इकाइयों की प्रगति 
और अधिक बेहतर होती यदि पर्याप्त मात्रा में बिजली, जो कि एल्युमीमियम 
के उत्पादन के लिए आधारभूत उत्पादेय है, की मापूर्ति सुनिश्चित की जा 
सकती । फिर भी , उल्लेखनीय है कि मन उद्योगों का क्षमता उपयोग 64 
प्रतिणत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने में सफलता प्राप्त हुई । 
___ 1 . 83 उर्वरक और सीमेंट उद्योगों में 1984- 85 में प्रभावशाली 
विकास दर रही । नाइट्रोजीनियम और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पावन 
पिछले वर्ष के उत्पावन से क्रमश : 12 . 2 प्रतिशत मीर 20 . 6 प्रतिशत 
अधिक रहा । सीमेंट का 301 लाख टन का उत्पादन भी 1983- 84 के 
उत्पावन से 11 . 1 प्रतिशत अधिक रहा । 

1 , 84 पूंजी माल उद्योगों में , मशीन प्रौजार उद्योग , मुद्रणमशीनरी , 
सीमेंट मशीनरी , धातु -कर्मीय मणीनरी और उपकरण में संतोषजनक 
विकास दर परिलक्षित हुई । लेकिन , 1984- 85 में चीनी मशीनरी, कागज 

और लुगदी मशीनरी, रबर मशीनरी, धरती धकेल मशीनरी का उत्पादन 
पिछले वर्ष के स्तर तक नहीं पहुंच सका । इसके विपरीत, मिजली मशीनरी 
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सपा नार और कंबरूम ममूह के अन्तर्गत आने वाली मदों के उत्पादन में 
वर्ष के दोगन प्रभावशाली प्रगति परिलक्षित हुई । पी० पाई एल० गी . 
कैवल्म , ए० सी०एम० पार के लिए तार की एड , बी० आई० प्रा०/ पी० 
वी० सी० केबल्म, ड्राई मैल, ग्रेफाइट पलैक्ट्रोड म पावर, ट्रोसफार्मर्स तथा 
फ्लोरोसेंट ट्यूबों का वर्ष के दौरान उत्पादन 1983- 84 की तुलना में 
उल्लेखनीय टप से बेहतर रहा । 
___ 1 . 85 प्रौद्योगिक ( गैर - इलैक्ट्रिकल ) मशीनरी के प्रौद्योगिक उत्पादन 
सूचक में 1984 - 85 में समन वृधि 3 . 4 प्रतिशत थी और बिजली 
मशीनरी में 4 . 5 प्रतिशत पी । वर्ष के दौरान, बिजली मशीनरी ममूह में 
पर्याप्त विकास राज्य बिजली मोझे द्वारा बिमली परियोजनामों के कार्या 
म्वयन और ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में की गई ठोस प्रगति के कारण 
हुमा । 
____ 1 . 86 परिवहन क्षेत्र में , 1984 - 85 में औद्योगिक उत्पादन सूचक में 
लगभग 10 प्रतिशत पशि का कारण वाणिज्यिक वाहनों , यात्री कारों, 
तिपहियों , स्कूटरों, मोपेड और मोटरसाइकिलों की मांग में सेजी रही । 
वास्तव में , रेलवे वैगनों के सिवाय , जिनका उत्पादन 1983- 84 में 
17, 400 की तुलना में 1984- 85 लगभग 13, 000 रहा, दो / तीन / चार 
पहिये वाले वाहनों के उत्पावन में कुल मिलाकर बहुत प्रभावशाली पुति 
हुई । प्राटोमोबाइल की गरमबाजारी से टायरों और ट्यूबों के उत्पावन में 
भी 1984 - 85 में तीव्र गति से लिहुई । 

1 . 87 कृषि ट्रेक्टर उद्योग में भी कुल मिलाकर संतोषजनक प्रगति 
हुई और 1983 - 84 की तुलना में 1984- 85 में लगभग 12 . 1 प्रतिशत 
अधिक उत्पादन हुमा । लेकिन , कुछ ट्रेफ्टर इकाइयों को , ऋय संघटक प्राप्त 
करने में समस्याओं, संयंत्र में असंतुलन और अन्य बाधामों का सामना 
करना पड़ा । पावर टिलर इकाइयों की प्रगति पिछले वर्ष की तरह ही सामान्य 
से कम रही । 

1 . 88 वर्ष 1984 - 85 के दौरान प्रोषध पौर फर्मास्यूटिकल उयोग 
के उत्पादन मूल्य में योक प्रौषध के क्षेत्र में 6 . 2 % और मिश्रणों के क्षेत्र में 
3 . 80 % की कम वृद्धि परिलक्षित हुई । पिछले पांच वर्ष के लिए प्रौषध और 
फर्मास्युटिफल उद्योग की घटती हुई विकास पर को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
वर्ष के दौरान अनेक पोक प्रौषधों औरमिश्रणों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया । 
वर्ष 1985 के प्रम्त में इनकी संख्या, देश में उत्पावित लगमग 225 औषधियों 
में से 94 थी । सरकार ने, अनुप्रघाहित औषधों के वितरण के लिए नई नीति के 
मन्तर्गत मिश्रणों की विस्थापित क्षमता के प्राधार पर इकाइयों को उनकी पात्रता 
से 25 % अधिक की अनुमति प्रदान की । माशा है कि किए गए उपायों से थोक 
प्रौषधों और मिश्रणों के उत्पादन में 1983 - 88 में प्रच्छी प्रगति परिलक्षित 
होने की सम्भावना है । 


प्रगति विश्लेषण 


___ 1 . 89 जहां तक भारतीय प्रायोगिक विस निगम की वित्तपोषित इकाइयों 
के परिचालनों के प्राधार पर, निगमित क्षेत्र को लाभप्रदता का संबंध है, उल्लेख 
मीय है कि समग्र रूप से उनकी वित्तीय प्रगति 1983 - 84 में प्रसन्तोषजनक बनी 
रही । 1983- 84 में 400 चुनिन्दा संस्थाओं की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना 
में 8 . 3 % की मामूली वृद्धि हुई । लाभ ( मर्थात बिक्री प्रतिशत के रूप में 
सकल लाभ ) में 1983 - 84 में 8 . 9 % की गिरावट हुई । 

1 . 90 फिर भी , 400 निम्दा संस्थानों के सकल पूजानिर्माग में 1983 
84 में 12 . 6 % की वृद्धि परिलक्षित हुई जिसमें स्थिर परिसम्मत्तियों में 
90 . 4 % की वृद्धि हुई । सकल स्थिर परिसम्पत्तियों को विकास दर 15 . 9 % 
रही जबकि तैयार माल की वस्तुमों में 4 . 4 % की गिरावट आई । 

1 . 91 वर्ष 1984- 85 के दौरान, 605 प्रोयोगिक संस्थानों, जो उत्पादन 
में रत थी , के शीघ्र मूल्यांकन के माधार पर केवल 323 ने सूचित किया है कि 
1984 - 85 में उनके परिचालनों में लाभ होने की प्राशा है जिससे परिलक्षित 
होता है कि 46. 6 % वित्तपोषित मौयोगिक संस्थामों के पाटे रहने की 
संभावना है । 
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( 4 ) दृष्टिकोण पौर योजनाएं । 

____ 1 , 92 पिछले दो वर्ष से बाचाम का लगभग 151 , 3 मिलियन टन के 
रिकार्ड उत्पावन पोर जन, 1985 के मस्त तक बाबानों के जमा भण्डार के 31 
मिलियन टन तक पहुंचने के अनुमान से , समग्र विकाम में वृद्धि को बढ़ाने के लिए 
प्राधिक माघार को मजबूत बनाने में पर्याप्त रूप से सहायक हुई । समय पर मानसून 
शुरू हो जाने से , 1985- 86 के दौरान खाद्यान्न के उत्पावन का 160 . 0 
मिलियन टन का लक्ष्य निश्चय ही निष्पाच प्रतीत होता है । 


है कि संकलित प्राधुनिकीकरण कार्यक्रम ( मशीनरी और उपस्कर के प्राधुनिकी 
करण ; डिजाइन गुणवत्ता और मानकीकरण की दृष्टि से उत्पादों का प्राधुनिकी 
करण ; बचत , कार्यकुशलता तथा गुणवत्ता के अनुरूप प्रौद्योगिकी का प्राधुनिकी 
करण ; परिचालन संरचना के प्राधुनिकीकरण सहित सर्वोपरि प्रबंध संम्कार 
का माधुनिकीकरण ) शुरू किया जाए ताकि प्रौद्योगिक इकाइयों को ममग्र 
लाभप्रदता और व्यवहार्यता में सकारात्मक सुधार हो सके । 


1. 93 अवस्थापना सुविधामों के क्षेत्र में , भी क्षमता उत्पादन में तथा कामता 
उपयोग की घर में वृद्धि के माध्यम से ठोस सुधार परिलक्षित हमा । प्रौद्योगिक 
मीतियों को उवार बनाने और नियंत्रणों में श्रील देने से, प्रौद्योगिक विकास 
के लिए सर्वाधिक प्रेरक वातावरण बना है । 1985- 86 के बजट में सरकार 
में देश के विकास पौर प्रार्थिक परिपवता की दिशा में इसकी प्रगति के लिए पर्याप्त 
प्रोत्साहन सहायता प्रदान की है । इन गतिविधियों से, प्राधुनिक कृषि - प्रायोगिक 
समाज के रूप में , 21वीं शताब्दी व देश के उद्योगीकरण और प्रोद्योगिकी प्रगति 
का भली-भांति प्रवेश प्रतीत होता है । 


___ 1 . 94 मोपन , काम तथा उत्पापकता को सातवीं पंचवर्षीय योजना 
( 1985- 90) के तीन परस्पर - संबंधित प्रमुख लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया 
गया है । उद्योग के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण उपायों सहित 
भारतीय उद्योग के उत्पादों और सेवामों में गुणवत्ता में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त 
करने पर जोर दिया गया है । प्रायोगिक क्षेत्र में 7 % की प्रगति प्रनमानित की 
गई है जिसके लिए उद्योग द्वारा, उत्पादकता बढ़ाने, विद्यमान क्षमता के पूर्ण 
उपयोग,निर्माणाधीम परियोजनाओं को , जहाँ तक संभव हो अधिक समय और 
लागत के बिना, समय पर पूरा करने, प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा उत्पादों एवं सेवामों 
की कोटि को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन लागत को कम करने पर अधिक महत्व 
विया जामा होगा । सातवीं योजना में स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों 
को , दक्ष और कम लागत उत्पावन सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम स्तर के होने 
की भावश्यकता है । वर्तमान इकाइयों को भी पैमाने की बचत से लाभ उठाने 

और परिवर्तनशील बाजार स्थितियो के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाने में सफलता 
प्राप्त करने की वृष्टि से अपना विस्तार और विशाखम करने की मावश्यकता है । 
ऐसी निवेश मीति, जिसमें निर्यात की उच्च विकास दर और प्रभावशाली मायात 
प्रतिस्थापन को पर्याप्त महत्व दिया गया हो, कार्यरत प्रौद्योगिक इकाइयों की परि 
चालम योजनामों का प्राधार होनी चाहिए । 


1. 99 बेहतर मूल्यांकन, अनुरक्षण और अनुवर्तन कार्यवाही के माध्यम , 
से, परियोजना प्रभिशान, परियोजना मूल्यांकन और परियोजना कार्यान्वयन के 
गुणात्मक पहलुपों में सुधार लाने का वायित्व वित्तीय संस्थानों का है । वित्तीय 
संस्थानों का ध्यान इन क्षेत्रों की पोर पाकर्षित हो रहा है और ये निर्धारित लक्ष्यो 
पौर उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्य - प्रणालियों, प्रक्रियामों तपा 
प्रवृत्तियों में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं । भारतीय प्रौद्योगिक 
रित निगम 1985 - 86 में अपने परिचालनों के लगभग सभी प्रमुख पोतों में 
कम्प्यूटर - प्राधारित प्रणाली प्रारम्भ करेगा ताकि इसकी ऋणी संस्थानों को बेहतर 
पोर कुशल सेवा प्रदान की जा सके । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अपने 
भौतिक और मानवीय पोनों जोतों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भी प्रयास 
कर रहा है । 

अध्याय 
परियोजना विसपोषण कार्य एवं कार्य परिणाम 
( क ) परियोजना वित्तपोषण कार्य 
मा०मा०वि०नि० को समप्र प्रगति 

2 . 01 वर्ष 1984 - 85 में भा०पी०वि०नि० के कार्यों ने नई मुलंदियो 
प्राप्त की । 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निवल मंजूरियों की 
राशि प्रथम बार 450 करोड़ रुपए की सीमा को भी पार कर गई, इस वर्ष 383 
संस्थामों की 418 परियोजनामों के लिए 450 . 64 करोड़ रुपए की कुल मंजूरियां 
37 वर्षों में सर्वाधिक रही, जबकि पिछले वर्ष 337 परियोजनाओं को 
354. 27 करोड़ रुपए की मंजूरियां प्रदान की गई थी । इस प्रकार 27 . 2 % 
विकास पर परिलक्षित हुई । 

2 .02 वर्ष 1984 - 85 में कुल सवितरित सहायता 309 . 72 करोड़ 
रुपए रही जबकि पिछले वर्ष यह संवितरित सहायता 253 . 53 करोड़ रुपए थी । 
जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22. 2 % की वृद्धि हुई । 
____ 2. 03 वर्ष 1984- 85 के दौरान भा०पी०वि०नि० द्वारा मंजूर सहायता 
और मंजूरियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि कुल सहायता का 80 % 
से अधिक भाग अधिसूचित पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों में स्थित परियोजनामों को प्राप्त 
हुमा । प्रधिसूचित पिछड़े जिलों को प्रत्येक श्रेणी प्रपति श्रेणी " क ", " " तथा 
"ग " को अधिसूचित पिछड़े जिनों की परियोजनाओं के लिए मंजूर कुल सहायता 
का श्रमशः 32 % 36 % तथा 32 % भाग प्राप्त हुमा । 


1 .85 1985 - 86 के लिए केन्द्र, राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों का कुल 
योजना व्यय 32, 161 करोड़ रुपए है जो कि 1984 - 85 में 30, 371 करोड़ 
रुपए के संशोधित योजना व्यय से लगभग 6 % प्रधिक है । राज्यों और संघ 
राज्य क्षेत्रो की योजनामो के लिए केन्द्रीय सहायता 1985 - 86 के लिए 6, 752 
करोड़ रुपए है जो 1984 - 85 को केन्द्रीय महायता में 30 % अधिक है । राज्यों 
को कुल बाजार उधारों में भी अधिक भाग विटित किया गया है । 
___ 1 . 96 योजना व्यय में वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण है सामरिक क्षेत्र में 
व्यय में हुई पर्याप्त वृधि । केन्द्रीय क्षेत्र में 1985 - 86 के दौरान पावर विकास 
की ध्यवर या मे 1984 - 85 की संशोधित लागत से भी 35. 8 % मधिक 
प्रावधान है । परिवहन पौर संचार क्षेस में भी , प्रावधान मे 9 . 9 % वृद्धि 
निश्चित की गई है । 

1 . 97 उपर्युक्त सभी उपायों से उद्योग के स्थायी और क्रमबम विकास के 
लिए मजबूत प्राधार बनाने में सफलता मिलनी चाहिए । वर्तमान पूजी स्टाक 
से ही उद्योग, उत्पावन दरो पौर वृद्धि - शील पूंजी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि ला 
सकता है यदि कार्य क्षेत्र में लाई जाने वाली परियोजनाएं मधिक समय और लागत 
से बचने के लिए समय पर भली - भौति निरूपित और कार्यान्वित की जाएं मौर 
इष्टतम क्षमता उपयोग के शीघ्न निर्माण करने में सफल हों । 

___ 1 . 98 यवि उद्योग हम प्रकार की समिष्टि नीतियां अपना ले जिनसे हमके 
संयंत्र मौर उपस्कर को वक्ष स्थिति में रखने तथा प्राधुनिक तकनीकों का उपयोग 
करने में सहायता मिल सके तो यह अपनी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार ला 
सकता है । प्राधुनिकीकरण एक सनत प्रक्रिया है परन्तु समय की आवश्यकता 


आवेदनों की पावती 

2. 04 वर्ष 1984 - 85 के दौरान, विसीय महायता के लिए प्राप्त हुए 
पावेदमों की संख्या में उस्लेखनीय वृद्धि हुई । भा०पी०वि०नि० में अन्य वित्तीय 
संस्थामों के साथ मिलकर वर्ष के दौरान 419 संस्थानों के आवेदनों पर कुल 
3, 028 . 57 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जबकि 
पिछले वर्ष 332 संस्थानों के प्रावेदन कुल 1, 931 . 19 करोड रूपर की सहायता 
प्रवान करने के लिए थे । इन 419 प्रावेदक संस्थानों में से 150 मस्याओं के 
मावेदन नई परियोजनामों लगाने के लिए ये और 269 संस्थानों के आवेदन 
उनके विस्तार/विशासन आधुनिकीकरण योजनाओं प्रोगप्रया प्रतिपय के 
प्रांशिक माग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रादि के लिए थे । 

2 , 05 वर्ष के दौरान जिन 419 संस्थानों के प्रावेदनों पर विचार किया 
गया उनमें से 385 संस्थानों के प्रावेदनों पर 452. 38 करोड़ रुपए की मृल 
सकल वित्तीय सहायता मंजूर की गई और 5 संस्थानों के मायवनों को वापस 
लिया अथवा ब किया हा मान लिया गया । वर्ष की समाग्नि के समय 
182 . 53 करोड़ रुपए को सयपत वित्तपोषण प्राधार पर कुल वित्तीय सहाय 
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- 


- - 


के लिए 29 संस्थानों के भावेदन मा०पी०वि०नि० के अग्रणी दायित्व में 
विचाराधीन थे । 


सारिणी 3 : मंजूरियों और संवितरणों का 
सुविषा-वार वर्गीकरण 


(करोड़ रुपये ) 


30 जून, 1985 सेक संचयी 


सुविधा 


1984 - 85 

( जुलाई - जूम ) 
मंजूरियां संवितरण 


- 


- 


वर्ष के अन्त में मकाया प्रावेदन 

2 . 06 जिन मामलों में भा०पी०वि०नि० अग्रणी रहा उनमें 30 जूम , 
1985 की स्पिति के अनुसार विचाराधीन पावेदनों की स्थिति (पिछले वर्ष 
के तुलनात्मक प्राफड़ों सहित ) सारणी 2 में दी गई है । 


- 


मंजूरिया संबितरण 


मारणी 2 . बकाया पावेदन 
( 30 जून , 1985 की स्थिति के अनुमार ) 


. . (करोड़ रुपए ) 


--- - - -- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - - . - 


- 


- - . - - 


- 


- 


बकाया प्रावेदनों की श्रेणी 
( भा०मी०वि०नि० 
अग्रणी मामले ) 


जिन संस्थानों के 
प्रावेदन विचाराधीन 
थे उनकी संख्या 


सहायता की राशि ओ 
संयुक्त रूप से 
विसीय संस्थानों से 
मांगी गई यो 


( 2) 


( 3) 


प्रक्रिया हे तु तैयार संस्थानों 
से पावेदन ( श्रेणी क 
के रूप में वर्गीकृत ) । 


S . 501 
( 29 . 78 ) 


( 8 ) 


- 


- 


- 


जोड़ 


उम संस्थानों में मावेदन 
जिमसे संबंधित कुछ 
महत्वपूर्ण मामले/ माधारभूत 
मुझे बकाया है और जिन्हें 
मभी तय किया जाना है 
( श्रेणी ख के रूप में 
वर्गीकृत ) 


( 1) ( 2 ) 

( 4 ) ( 6) 
उपय । ऋण- सामान्य 231. 1 239 . 73 1669 . 61 1382. 26 

( 51 . 3 % ) ( 77. 4 % ) ( 64. 4 % ) ( 72 . 2 % ) 
उधार ऋण योजना 63. 1235 . 35 263. 78 192. 67 

( 14. 0 % ) (11 . 4 % ) ( 10 . 3 % ) (10 . 0 % ) 
विदेशी मुद्रा ऋण 99 . 85 27 . 50 235 . 69 217 . 32 

( 2 . 1 % ) ( 8 . 9 % ) (13. 7 % ) ( 11. 3 % ) 
हामीवारी 

31 . 548 . 81 191 , 3455 . 18 

( 7. 0 % ) ( 1. 6 % ) ( 7. 4 % ) (2 . 9 % ) 
प्रत्यक अभिवान 1 . 18 1 . 03 12. 28 10 . 92 

(0 . 3 % ) (0 . 3 % ) ( 0 . 8 % ) (0 . 6 % ) 
गारंटियां 
आस्थगित 

15 . 63 1. 20 61. 38 32 . 73 
भागियों के लिए ( 3. 5 % ) ( 0. 4 % ) ( 2. 4 % ) ( 1 . 7 % ) 
पिवेशीणों के लिए 8 . 21 - - 38 . 42 24 . 92 

( 1 . 8 % ) ( - - ) ( 1 . 3 % ) ( 1 , 3 % ) 

4 30 . 64 309 . 72 2590 . 90 1918, 00 

( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) 
टिप्पणी : कोष्ठकों में विए प्रोकड़े जोड़ के प्रतिशत के घोतक है 
मावेदन पत्रों पर कार्यवाही करने की समयावधि 
2 . 11 वर्ष के दौरान , सहायता प्राप्त 385 संस्थानों में से , प्रत्येक 
मामले में पूरी सूचना, प्राप्त होने की तारीख से 4 महीने के भीतर 373 
संस्थानों को सहायता मंजूर की गई , 9 को चार से छ: महीने के भीतर 
सथा 3 को छ: महीने से अधिक की अवधि में सहायता मंजूर की गई । 
। रुपया ऋण 
। 2 . 12 वर्ष के दौरान , रुपया ऋण की मं भूरियों की राशि 294 . 23 करोड़ 
रुपए रही जो कि पिछले वर्ष की 252. 35 करोड़ रुपए की मंजूरियों से 
16 . 6 % मधिक है । हममें 63 . 12 करोड़ रुपए की उवार ऋण 
सहायता भी सम्मिलित है जो कि उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की 
गई । यह सहायता, वर्ष 1983- 84 में उदार ऋण योजना के अधीन 
की गई मंजूरियों की तुलना में 104 . 5 % अधिक है । 
2 . 13 वर्ष के दौरान, उवार ऋण योजना के अधीन संवितरणों को मिलकार 
रुपया ऋण के संबितरणों की राणि 275. 08 करोड़ रुपए रही जो कि 
1983 - 84 के 234 , 22 करोड़ रुपए के संवितरणों की तुलना में 17 . 4 % 
अधिक है । 
विदेशी मुद्रा ऋण 
2 . 14 वर्ष के दौरान मंजूर विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि पिछले वर्ष 
1983- 84 में मंजूर की गई 55 . 70 करोड़ रुपए के विवेशी मुद्रा ऋण की 
तुलना में 99 . 85 करोड़ रुपए रही । विदेशी मुद्रा स्रोतों में वृद्धि होने पर , 
विदेशी मुद्रा ऋण की मंजूरियो में 79 . 3 % की विकास दर से सर्वाधिक वृद्धि 


26 
( 9 ) 


174 , 03 
( 120 . 15 ) 


जो 


29 


182 . 53 


टिप्पणी : कोष्ठकों में पिछले वर्ष, अर्थात 1983- 84 की समाप्ति पर विद्यमान 
स्पिति दी गई है । 


2 . 07 इसके अतिरिक्त भा० प्रा० वि० बै०, भा० प्रौ० मा० नि० नि० प्रौर 
भा० पी० पु० बै० अग्रणी दायित्व में 969 . 03 करोड़ रुपये की सहायता 
के लिए 78 संस्थानों के प्रावेदन विचाराधीन थे, जिनमें 1985- 86 के दौरान 
भा० मी० वि०नि० के भी मिलाए जाने की सम्भावना है । 


मंजूरिया और संवितरण 
2 . 08 भा० प्रौ० वि०नि० द्वारा वर्ष के दौरान 385 संस्थानों की 418 
परियोजनामों के लिए कुल 450 . 64 करोड़ रुपए की निवल विनीय सहायता, 
1 .74 करोड़ रुपए की रह की गई मंजूरियो प्रादि को समायोजित 
करने के बाद , मंजर की गई , जबकि पिछले वर्ष यह सहायता 308 
संस्थानों की 337 परियोजनामों के लिए 354. 27 करोड़ रुपए मंजूर 
की गई थी । 


2 . 09 1984- 85 में 309 . 72 करोड़ रुपए के संवितरण किए गए जबकि 
1983- 84 में यह राशि 253 . 53 करोड़ रुपए थी । 


2 . 15 1984- 85 में विदेशी मुद्रा ऋणों के मंषितरण , 19884 में 
12 . 09 करोड़ रुपए की तुलना में 27 . 60 करोड़ रुपए के थे । इन में 
वृसि 128. 3 % हुई । 
गारंटियाँ 
2 . 16 1984- 85, मैं प्रास्थगित प्रदायगियों के लिए गारंटी तथा विदेशी 
ऋणों, की मंजूरिया कुल 23 . 84 करोड़ रपए रही जबकि 1983- 84 
में यह राशि 7 . 45 करोड़ रुपए थी जिसमें 220 . 0 % की राशि हुई । 


2 .10 सारणी 3 में भा . मौ० वि०नि० धारा वर्ष 1984-85 के दौरान 

और प्रारम्भ से लेकर 30 जून , 1985 तक मंजूर और संवितरित की गई 
सहायता का सुविधा-यार वर्गीकरण दिया गया है । 
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विदेशों से उपकरण का मायात करने के लिए प्रास्थगित प्रदाागियों के लिए उनकी 2, 093 परियोजनानी के लिए दी गई थी , वह 2, 590 . ७0 कर राष्ट्र 
गारंटी सुविधा के रूप में 15 .G3 करोड़ रुपए की सहायता दी गई उस्त रुपए रही । 30 जून , 1985 की स्थिति के अनुसार संचयी मंवितरण 
सुविधा सब्जियों के अभिसंस्कार पोर शीतकृत करने मिमिक, उर्वरक , 1, 9 16 . 00 करोड़ रुपए रहा, जो कुल मंजूरियों का 74 प्रतिशत है लेकिन 
जस्ता, पड़ियो, वस्त्र और खानों के क्षेत्र से सम्बन्धित विभिह परियोजनाम्रो मंजूर की गई कुल ऋण सहायता के सम्बन्ध में किया गया संवितरण 30 जून 
के लिए थी । 8 . 21 करोड़ रुपए विदेशी मद्रा ऋणो की गारंटियों के रूप में 1985 को 78 . 2 % रहा । 30 जून , 1985 की स्थिति के अनुमार 
यो परियोजमानों, एक माईकल तथा एफ हाई कार्यन चार्ज फ्राम इकाइयों को 1, 302 संस्थानो पर 1, 372 . 31 करोड़ रुपए की महायता बकाया थी । 
मंजूर किए गए 

प्राथमिकता क्षेत्र को महायता 
2 . 17 वर्ष के दौरान, 1 . 20 करोड़ रुपए की गारंटियां, केरल की एक 

2 . 22 उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों को 1984- 95 के 
जिंक परियोजना तथा कर्नाटक की एक सुपारी प्रभिसंस्कार परियोजना के 

दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि 228 परियोजनामों के लिए 
सम्बन्ध में जारी की गई । 

249 . 21 करोड़ रूपए थी । इसके अतिरिक्त , अन्य चने हा महत्वपूर्ण 

उद्योगों ( मूलतः, गमय समय पर संशोधित दिनांक 2 फरवरी, 1973 के 
हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान महायता 

प्रौद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित परन्तु पहले से ही उच्च 
2 . 18 वर्ष के दौरान, 31 . 04 करोड़ रुपए तथा ().50 करोड़ रुपए प्राथमिकता -प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित को छोड़ कर ) की 74 
तक इक्विटी शेयरों तथा बेिंचरो की हामीदारी की मुविधा क्रमशः प्रौद्योगिक परियोजनामों को 90. 63 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई 
86 संस्थानो और 1 संस्था के मामलों में मंजूर की गई । 0 . 79 करोड़ इस प्रकार, जिन 418 प्रौद्योगिक परियोजनाओं को 450 . 64 करोड़ 
रुपए 11 संस्थानों के इक्विटी शेयरों तथा 0 . 39 करोड़ रुपए 1 संस्था रुपए की सहायता मंजूर की गई थी , उनमें से उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 
के सिवेंचरों के लिए प्रत्यक्ष प्रमिदान भी मंजूर किए गए । 

और अन्य महत्वपूर्ण चुनिन्दा उद्योगी की 302 परियोजनाओं को 339, 84 

करोड़ रुपए की महायता प्रदान की गई जो कि वर्ष 1984 - 85 में मंजूर 
2 . 19 हम वर्ष के दौरान , 14. 76 करोड़ रुपए के 49 शेयर निर्गम 
जो कि निगम द्वारा हामीवारीकृत किए गए थे ; जारी किए गए जबकि 1983 

सहायता का 75 . 4 प्रतिशत है । 
64में 12 . 57 करोड़ रुपए के 42 शेयर निर्गम जारी किए गा थे । प्लामीदारी 2. 23 1984 - 85 में 309. 72 करोड़ रुपए की सहायता के मंवितरण 
पायित्वों के अनुसरण में भा० भौ० वि० मि० को 3 . 92 करोड़ रुपए की में से 85 . 0 प्रतिशत भाग, अर्थात 263. 14 करो पए का संवितरण 
राशि के शेयर लेने पड़े । 

उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को 

किया गया । 
2 . 20 वर्ष 1984-85 के दौरान हामीदारी वायित्वों के अन्तर्गत लिए 
गए शेयरों ( पहले के वर्षों में लिए गए शेयरों सहित ) के सम्बन्ध में संवितरण 

2 . 24 भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम द्वारा 1975 - 85 के दशक 
4. 81 करोड़ रुपए रहा । इसके अतिरिक्त शेयरों एवं विंचरों में प्रत्यक्ष झे दौरान प्रदान की गई महायता का लगभग 82 % भाग उच्च प्राय 
मभिवान के सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 में कुल 1. 03 करोड़ रुपए (13 मिकता वाले तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राप्त हुप्रा । 
कम्पनियों के लिए ) के संवितरण भी किए गए थे । 

सहायता का उद्देश्षवार वर्गीकरण 
संचयी मंजूरिया तथा संवितरण 

2 . 25 सारणी 4 में , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष के 
2. 21 भाषीविनि द्वारा मंजूर संचयी निषल विसीय महागता ओ भातीय दौरान तथा 30 जन, 1985 तक संचयी म्प से गंजूर तथा वितरित 
उद्योग की सेवा में 37वर्षों के दौरान पूरे देश में 1, 728 संस्थानों को की गई सहायता का उद्देपय- बार विश्लेषण दिया गया है । 
मारणो 4 : मंजूर न संविता रम महायता का उद्देश्यवार वर्गीकरण 

(करोड़ रुपये ) 
1984 - 85 

30 जून 1985 तक संचयी 
उद्देश्य 

( जुलाई - जून ) 
- - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - 
परियोजनालों ____ मंजूरिया सोवतरण मंजुरिया संवितरण 
की संख्या 

० 


5 


( i ) नई परियोजनाएं 


141 


244 . 54 
( 54 . 3 % ) 

67 . 60 
( 15 . 0 % ) 


215. 38 
( 69 . 5 % ) 

27 . 54 
( 9. 9 % ) 


1668. 48 1227. 61 
( 64. 4 % ) ( GA. 1 % ) 

474 . 9336 ) . 75 
( 18. 3 % ) ( 19, 9 % ) 


( ii ) विस्तार विशासन 


50 


(iii ) अाधुनिकीकरण नवीकरण , धादि 

-~ -उदार ऋण योजना 


87 


63 . 12 
( 14 . 0 % ) 


35 . 35 
( 11 , 4 % ) 


265 , 78 
( 10. 3 % ) 


12. 67 
( 10 . 0 % ) 


- -सामान्य 
( iv ) अन्य उद्देश्य अर्थात् , परियोजना लागत में 

प्रतिव्यय को पूरा करने के लिए , पुनस्वार 
संतुलनकारी उपकरण , मावि 


140 


- 


75 . 33 
( 16 , 7 % ) 

450 , 64 
( 100 . 0 % ) 


- - - 


31 . 45 
( 10 . 2 % ) 

3 09 . 72 
(100. 0 % ) 


- - 


. 


18J . 71 11 .1 . 
( 7 . 0 % ) ( 60 % ) 

2590 . 90 19 . 6 . ( 1) 
( 100 . 0 % ) (109. 0 % ) 


- - 


. 


। 


. 


418 


418 


टप्पनी कोष्ठकों में दिए गए प्रांकड़े जोर के प्रति स ने घोतक है । 
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मई परियोजनाओं को सहायता 

वितीय महायता का क्षेन्नधा र वर्गीपारण 
2 . 26 वर्ष के दौरान, सहायता प्राप्त 418 परियोजनाओं में से 141 ( क ) महकारी क्षेत्र 
( 33 7 % ) नई परियोजना रहीं , जिन्हें 244 . 54 करोड़ रूपये की ___ 2 . 31 वर्ष के दौगन, भाप्रोविनि ने महकारी क्षेत्र की 28 परि 
महायता ( पृ.ल मंजूरियों का 54 . 3 % ) प्रदान की गई । मुनमें से 19 योजनामों को 26 . 45 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर को । इनमें 
परियोजनामों की , प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी ; 33 से 10 चीनी माकारिताओं को 7 65 करोड़ रुपये की महा पता, 14 
परियोजनानों की , प्रत्येक की पंजी लागत 3 करोष पये से अधिक वस्त्र सहकारिताना को 14 . 45 करोड़ गाये की महायता तथा महकारी 
लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम थी ; 48 परियोजनाओं की , प्रत्येक की क्षेत्र की मार सोई आधारित कागज मिलों को 4 . 35 करोड़ रुपये की 
पूंजी लागत 5 करोष्ट काये से अधिक किन 10 करोड़ रुपये से कम 

महायसा शप्त हुई । 1984 - 85 में प्रौद्योगिक महकारितामों को मजुर 
थी ; तथा 41 परियोजना सी थी जिनकी, प्रत्येक की पूमी लागत 

महायता , वर्ष के दौरान मंजूर कुल महायता का 5 . 9 % है । । 
10 करोड़ रुपये से अधिक थी । अतः स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान 

___ R. 32 वर्ष के दौरान, सहकारी क्षेत्र की यूनिटों को 25 . 86 करोड़ 
वित्तपोषित परियोजनानां में गे 36 . 9 % परियोजनाओं की , प्रत्येक की 

म्पये का मंवितरण किया गया जिसमें से 12. 86 करोड़ रुपये 40 
पूजी लागत 5 करोड़ रूपये तक थी और 3.4. 0 % पग्गिोमनाए ऐगी थी 

भीमी सहकारितामों, 8 . 26 करो माये 33 वस्त्र महकारितामों को , 
जिनकी प्रत्येक की पंजी लागत 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रूपये के 

1 . 81 करोष्ठ गमये कोकोपा तैयार करने वाली एक महकारिता तथा 
बीच थी जबकि 29 . 1 % परियोजनाओं की प्रत्येक की परियोजना लागत 

2 . 93 करोड़ रुपये की महायता 3 कागक सहकारितानों को प्राप्त हुई । 
10 करोड़ रुपये में अधिक थी । 

2 . 33 30 जून , 1985 तक संचयी रूप मे भामौर्थािन 274 
माधुनिकीकरण परियोजनाओं को सहायता 

सहकारितामो को 294. 05 करोड़ रुपये की महायता मंजूर कर चुका 
___ 2 , 27 प्राधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए 87 परियोजनाओं को है जिसमें से 253 . 09 करोड़ रुपये ( 86 . 1 % ) का संवितरण पहले ही 
63 . 12 करोड़ रूपये की कुल सहायता प्रदान की गई जो कि यर्प के किया जा चुका है । सारणी 5 में , विभिन्न प्रौद्योगिक महकारितामों 
दौरान मंजूर कुल महायता का 1.1 % भाग है जबकि 1983- 8 4 को मंजर तथा सवितरित की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा विया 
में 74 परियोजनामों को 42. 17 करोड़ रुपये की महायता मंजूर की गई गया है । 
थी । इस प्रकार, आधुनिकीकरण के लिए महायता प्राप्त परियोजनामों 

सारणी 3 : औद्योगिक सहकारिताओं को वित्तीय सहायता ( 1984-58 ) 
की संख्या में 17 . 6 % की वृद्धि तथा मजर की गई महायता की मात्रा 

(करोड़ रुपये ) 
में 49 . 7 % की वृद्धि परिलक्षित है । 

प्रौद्योगिक सहकारितामों सहकारितामों मंजूर की गई संवितरित 
2 28 उदार ऋण योजना के प्रधीन वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण की प्रकृति 

की हारट्या महायता राशि 
के लिये मंज़र की गई समग्र महायता पिछले वर्ष 67 परियोजनामो 

कीनी 

183 192 . 69 183 , 96 
को मजूर की गई 30 . 87 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में 

सूत कताई 

80 73. 6357 . 88 
परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से 29 . 9 % तथा महायता की राशि 

पटमन 

___ 

1 0 . 790 . 79 
की दृष्टि मे 104. 5 % अधिक रही । 

कागज 

4 4 . 35 2 . 93 
विस्तार तथा विशाखन परियोनाओं को सहायता 

उर्वरक 

3 18 . 00 3 . 00 
2 . 29 1984 - 85 में 50 परियोजनाओं को उनके विस्तार तथा 

कृत्रिम रेशे 

2. 50 2 . 50 
विशाखन कार्यक्रमों के लिए 67 . 60 करोड़ रुपये की सहायता प्रधान 

वनस्पति तेल 

____ 

1 0 . 22 ) . 22 
की गई । यह 92. 0 % अधिक थी , पिछले वर्ष 4 परियोजनाओं को 

कोकोमा प्रोसेसिंग 

1 1 . 87 1 , 81 
उनके विस्तार विणामान कार्यक्रमों के लिए मंजूर 35 , 21 करोड़ रुपये जोड़ 

274 294 . 05 253. 09 
की सहायता की सूलना में परियोजनामों की संख्या 13. 6 % अधिक थी । 

30 जून, 1985 की स्थिति के अनुगार भाषौविनि द्वारा की गई फूल 
अन्य प्रयोजनों के लिए सहायता 

संचयो सहायता का 11 . 3 % भाग महफारी क्षेत्र को प्राप्त हुमा । 
2 . 30 पिछले वर्ष 72 परियोजनामों को मंजूर की गई 24 . 13 ( ख ) मिगमित क्षेत्र 
फगेस रूपये की वित्तीय महायता की तुलना में वर्ष 1984-- 85 के 

2 . 34 मारा । 6 में , निगमित क्षेत्र की प्रौद्योगिक परियोजनामों को 
दौरान 140 परियोजनाओं को अन्य प्रयोजनों , अर्थात् परियोजनाओं जिनमें निजी , संटल नथा सरकारी क्षेत्र की प्रौद्योगिक यूनि : शामिल 

में प्रतिव्यय की लागत को पूरा करने के लिए, पुनापन योजना, प्रादि है, वर्ष के दौरान या 30 जून , 1985 तक संचयी रूप में मंजूर सहायता 
. के लिए 75 . 38 करोड़ रुपये की वित्तीय महायता मंजूर की गई । का विश्लेषण दिर गया है । 
सारणी 6 : निगमित - क्षेत्र को मंजूर प्रौर संवितरित की गई महायता का विश्लेषण 

( करोड़ रुपये ) 
1984 - 85 

30 जून , 1985 सक संचय 
( जुलाई - जून ) 


क्षेब 


- . - .. - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - . .. 


संवितरण 


मंवितरण 


मंजूरियां 
. -. - - - - - - -- - - - - - - - -- 
परियोजनामों 
की संख्या राशि 


मंजूरिया 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - 

परियोजनामों 
की संख्या राशि 


रु० 


निजी 


314 


1419 


संयुक्त 
मरकारी 


52 


331 . 01 
56 . 25 
36 . 93 


- - - - . . 
1641 . 49 1 198 . 27 

346 . 47224 . 03 
308 , 69 240 . 61 


189 . 12 

58 . 10 
36 . 4 
- - - - - . 
283 . 16 


179 
221 


24 


- 


- 


- 


- 


- - - 


जो 


390 


424 . 19 


1819 


2 296 . 85 1 662, 91 


- - 


- 


- 


- 
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2. 35 पिछले वर्ष की तुलना में एम वर्ष निजी क्षेत्र को संस्थानों को 
सहायता की राशि में 62 . 8 % की वृद्धि हुई लेकिन वर्ष के दौरान , 
संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को दी गई महायता का 
भाग पिछर वर्ष की तुलना में क्रमश: 33. 1 % तथा 7 . 3 % कम हो 
गया । वर्ष के दौरान, निजी, संयक्त तथा सरकारी क्षेत्र की युनिटों को 
फुल सहायता का प्रमणः 73 . 4 % 12 . 5 % तथा 8 . 2 % माग प्राप्त 


2 . 36 एम०प्रार०टी०पी०एफ०ई०पार०ए० कंपनियों को दी गई 
उल्लेखनीय रियायतों के कारण बड़े प्रौद्योगिक गहों ( अर्थात एम० 
प्रार०टी०पी० प्रधिनियम , 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत 20 करोड़ रुपये 
से अधिक कुल परिसम्पसियों वाले पारम्परिक रूप से सम्बद्ध उपत्रम ) 
को वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता पिछले वर्ष के 22 . 10 करोड़ रुपये 
फो न लना में 87. 17 करोड़ रूपये तक ब ! गई जो कि 48 संस्थानों 
को 61 परियोजनाओं के लिए प्रवान की गई । यह पिछले वर्ष कुल 
मंजूर सहायता के 6 . 2 % की तुलना में 1984-85 में मुल मंजूर सहायता 
फा 19 . 3 % हो गई । 

2 . 37 1984 85 में बड़े प्रौद्योगिक समूहों से सम्बक जिन 61 
परियोजनामों को सहायता मंजूर की गई, उन में से 49 परियोजनाएं 
उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के उद्योगों जैसे खाद, सीमेंट, कागज, वस्त्र , 
अन्नौह धातु , मूल प्रौद्योगिक रसायन , प्रादि की थी । बाझी 12 पिरि 
योजनामों में से 11 परियोजनाएं उतार ऋण योजना के अधीन प्राध 
निकीकरण सहायता के संबंध में तथा एक परियोजना पुनर्स्थापन कार्यक्रम 
के अधीन वित्तपोषित की गई । 

2 . 38 30 जून, 1985 तक भा०प०वि०नि० धारा बड़े प्रोगे 
गिक गहों अर्थात् एम० भार०टी०पी० अधिनियम , 1969 के अन्तर्गत 
पंजीकृत 20 करोड़ रुपये से अधिक कुल परिसम्पत्तियों वाले पारस्परिक 
हप से सम्बर उपक्रमों की संस्थानों को उनकी 378 परियोजनाकों के 


लिए संचयी वित्तीय महायना 543 . 52 करोड़ रुपये प्रदान की गई । इस 
सहायता में 346 . 52 करोड़ रुपये पया ऋण. 134 . 80 करो : अपये 
विवेशी मुद्रा ऋण, 32 . 46 करोड़ रुपये हामीवारी/ प्रत्यक्ष भिवान 
तथा 29 . 74 करोए रूपये गारंटी के रूप में सम्मिलित है तथा 30 जुन , 
1985 तक भा०पी०वि०नि० द्वारा प्रोयोगिक संस्थानों को मजुर फुल 
संजयी सहायना का 21 % भाग था । 

2. 39 यह उललेखनीय है कि भा०प्र०वि०नि० की स्थापना के 
समय मुख्यत . निजी निगमित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के मध्यम तथा बजे 
वर्ज के उद्योगो को ही वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य दायित्व 
सौपा गया था । 1970 से ही भा०मा०वि०नि० वारा चयनात्मक आधार 
पर लेकिन निजी निगमित क्षेत्र के संबंध में लागू निबंधन तथा शतों 
पर सरकारी क्षेत्र की मध्यम वर्ग की यूनिटों को भी वित्तपोषित किया 
जाने लगा । तत्पश्चात् संयुक्त क्षेत्र में उस समय विकसित उद्योग स्थापित 
करने की धारणा के अधीन पाने वाली परियोजनामों को भी सहायता 
प्रदान की जाने लगी । भा०पी०वि०नि० के कार्यों में सरकारी पौर 
संयुक्त क्षेत्र के भाग को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा । 

2. 40 संचयी रूप से भी देखा जाए तो 30 जून , 1985 की 
स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की कुल सहायता में 
निजी क्षेत्र की परियोजनामों का भाग सर्वाधिक , अर्थात् 83 . 4 % रहा, 
संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग, क्रमशः 13 . 4 % 
सथा 11 . 9 % रहा । समग्र निगमित क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता , 
भा०मा०वि०नि० धारा 30 जून , 1985 तक वी गई कुल सहायता का 
88 . 7 % रहा । 


सहायता का उद्योग-बार प्रसार 

2 , 41 वर्ष के दौरान सथा 30 जून , 1985 तक संचयी 
सहायता का उद्योग बार प्रसार सारणी 7 में दिया गया है । 


प 


से 


मारणी 7 : सहायता का उद्योगमार प्रसार 


( करोड़ .पये ) 


- - - - - - - -- -- - - - - - - 


- - - 


30 जून 1985 तक संचयी 


1984- 85 
( जुलाई - जून ) 


उयोग 


परियोजमानों, मंजूर 
की संख्या राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


परियोजनामों मंजूर 
की संख्या राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


- - - - 


. . .. . .. 


110 


163. 0836 . 2 


459883 . 21 


34 . 1 


. 


56 


61 . 72 


13 . 7 


37 312. 55 


12. 0 


मूल उसोग 
( अर्थात् मूल धातु उद्योग , मूल मौधोगिक 
रमायन , उर्वरक , सीमेंट , खनन , शक्ति जनन, भावि ) , 
पूंजी मल उद्योग 
(अर्थात् मशीनरी व उपॉग , बिजली मशीनरी 
पौर उर करण , परिवहन उपस्कर, आदि ) . 
मध्यवर्ती माल उद्योग 
( अर्थात् रसायन उत्पाव , धातु उत्पाद , 
प्रधासु गनिज उत्पाव , पटसन, टायर एट, यूज, प्रा :ि )] 
उपभोमसा माल उद्योग .. 
(अर्थात चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद , सूती/ 
ऊमी बस, कागज और अन्य विविध उद्योग ) 

सेवा जोग 
( अर्थात होटल , जहाजरानी , प्रादि ) 

जोड़ . . ..... . . .. 


. 


99 


106 . 31 


23. 6 


381 


450. 30 


17. 4 


137 


107 . 45 


23 . 8 


881890 . 86 


___ 16 


12. 08 | 


2 .7 


55 


54. 02 


2 , 1 


418 


4 50 , 64 


100 . 0 


2003 


2590 . 90 


100. 00 
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____ 2. 42 वर्ष के दौरान, भा०मी०वि०नि० की सहायता का उल्लेखनीय 

2 . 43 संचयी रूप से , वस्त्र , सीमेंट तथा पीनी उद्योगों को भा० 
भाग जिन उद्योगों को प्राप्त सुपा ये है : बस्त्र ( 11 . 6 % ) उर्वरक 

गौ०वि०नि० की महायता का मधिक लाभ प्राप्त होता रहा जोकि 
( 10. 1 % ) कृतिम रेशे ( 0. 0 % ) सीमेंट ( 9. 4 % ), रसायन और 

निगम की कुल महायता का 36 . 2 % था । तत्पश्चात, रमायन तथा 

रमायन उत्पाद ( 8 . 5 % ), कागर ( 6 . 4 % ) , उर्वरक तथा कीटनाशक 
रसायन उत्पाव ( 6 . 1 % ), विद्युतीय मशीनरी तथा उपस्कर ( 5. 9 % ) , 

( 5. 9 % ) लोहा तथा इम्पान ( 5 . 7 % ) कृत्रिम रेशे ( 5 % ) परिवहन 
परिवहन उपस्कर ( 5. 5 % ) , प्लास्टिक उत्पाद तथा सामग्री ( 4 . 9 % ) उपस्कर ( 4 . 7 % ) बिजली मशीनरी तथा उपकरण ( 3 . 8 % ) प्रलौह 
कागफ ( 3 . 9 % ), लोहा तथा स्पात ( 3. 5 % ) आदि । 

धातुएं ( 2 . 4 % ) शक्ति जनम ( 2 . 3 % ) प्रादि । 
सारणी 8 · सहायता का राज्य / राज्य - क्षेत्र - बार प्रमार 

( करोए रुपये ) 
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1984- 85 
( जुलाई- जून ) ( 


-- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


परियोजनामों मंजर 
की संन्या राशि 
- - - - -- - - - - - - 

2 


मुल का 
प्रतिशत 


परियोजनामों मंजर 
की संख्या , राशि 


मल का 
तिशस 


राज्याराज्य - क्षेत्र 


- 


- 


- 


- - 


- -- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 
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3 


4 


567 


35 


9 . 9 


10 . 2 

0 . 7 


1 . 0 


46 . 79 
3. 20 
4 . 76 
34 13 


1 . 1 


62 


2 . 5 


. 


33 


7 . 


6 


104 


मात्र प्रदेश 
मसम 
बिहार 
মঙ্গল 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जामू व कश्मीर 
कर्नाटक 


11 


6 . 42 


1 . 


3 


3 . 0 


. 


5 . 71 


1 . 


3 


10 


1 . 7 


0 . 6 


27 


5 . 5 


केरल 


13 


7 . 66 
24, 71 
16 . 28 
23 . 11 
65 . 88 


7 , 1 
3 . 2 
4 . 2 


3 . 6 
5 . 1 
14. 7 


24 


15 . 2 


। 


0 . 1 


0 . 1 


10 


3 . 5 


1 . 41 
20 . 61 
17. 81 
25 . 51 


0 . 3 
4 . 5 
3 , 9 
5 . 7 


184 257 . 69 
19 25 . 88 

64 . 89 
198 270 . 43 
90 78 , 22 
23 26 . 77 
14 14, 50 
157 184, 99 
6683. 83 
76 107 . 58 
372 393. 36 

2 . 74 
32. 08 
__ 4889. 20 

77 104 . 98 
92 148 . 85 
___ 1 1 , 00 
177 220 . 95 

1 . 16 
226 315 , 56 
160 141 , 41 
__1 0 . 82 

0 . 16 
20. 76 

0 . 61 

30 . 99 
11 11 . 78 
99, 70 


23 


32 


5 . 8 


4 


32. 41 


7 . 2 


मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मेमाल य 
नागालैंड 
उड़ीसा 
पजाम 

राजस्थान 
मिरिकम 
तमिलना 
त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
प्रहमान व निकोबार द्वीप समूह 
मरुणाचल प्रदेश 
पणीगर 
वावरा पीर नगर होली 
दिल्ली 
गोमा 
पाडिचेरी 


8 . 5 


18 . 9 


12 . 2 


___ 4 . 7 


___ 1 


0 . 1 


84 . 81 
21 , 33 
0 . 30 

- - 
0 , 41 
0 . 61 
5 . 17 
1 . 25 
1 . 36 


0 . 1 


0 . 1 


20 


___ 1 . 2 


1 . 1 
0 . 3 
0 . 3 


0 . 5 


0 . 4 
100 . 0 


. 


418450 . 64 


100 . 0 


2093 


2590 . 90 


जोर 
- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


2 . 46 1984- 85 के दौरान प्रथम तीन स्थानों पर उत्तरप्रदेश 
महाराष्ट्र तथा भाग्घ्र प्रदेश को भा०पी०वि०नि० की मऊर की गई य. ल 
सहायता का क्रमशः 18 . 9 % . 14 . 7 % नथा 10 . 2 : भाग प्राप्म ह प्रा । 


सहायता का राज्य -वार प्रसार 

2 . 44 वर्ष के दौरान ता 30 जूम 1985 तक संचयी रूप से 
भा०प०वि०नि० की महायता का राज्य-पार प्रसार सारणी 8 में विया 
गया है । 

2 . 45 वर्ष के दौरान राज्य-वार सहायता की प्रवृत्ति की विशेष 
बात यह रही कि संघ राज्य के दादरा व नगर हवेली को पहली बार 
सहायता प्रदान की गई जहां एक वर्तमान संस्था को उसकी विशाखम 
योजना के अधीन प्राटो -सहायक प्रौर बिस्ट रगड़ाई मशीन निर्माण की 
नई इकाई लगाने के लिए सहायता मंजूर की गई । 


2. 47 पिछले वर्ष की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश , जम्म व कामीर , 
कर्नाटक , केरल , महाराष्ट्र , राजस्थान , तमिलनाडु सपा पश्चिम बंगाल 
को 4 वर्ष भा० नौ वि०नि० की सहायता में मलिक माग प्राप्त हुमा, 
वर्ष के दौरान जिन राज्यों का भाग कम हुमा के है : गुजरात, पंजाब , 
हरियाणा, मायप्रदेश तथा उड़ीसा । 
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भारत का राजपन , मार्च 22, 1983 ( पत्र 1, 1908 ) 


भाग III - खण्ड 4 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


__ निर्यात उम्भुम्य परियोजनाप्रो को नहायना 


2 . 48 संचर्ण रूप से महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश तथा गुजरात भा०मी० 
वि . नि .) की मुल सहायता के प्रथम तीन स्थानों पर बने रहे । इस 
कम में , इनके बाद प्रा प्रदेश , तमिलनार , कर्नाटक , राजस्थान तथा 
पश्चिम बंगाल का न रहा । 


2 . 55 वर्ष के दौरान भासौ मिनि ने 100 % निर्यान - उन्मुख 
परियोजनामों को 1 9 करोस रपये की महायता प्रदान की । इसके 
अतिरिक्त तीन अन्य परिगोगना प्रो , जिनका 60% से अधिक उत्पादन 
महत्वपूर्ण निति दायिन्त्र था , को भी वर्ष के दौरान 4 48 करोड़ 
रुपये की महायना मंजूर की गई । परियोजनाएं चमड़ा उत्पाद , सूती 
लछीदा र धागे , फलीपी डिस्क , ट्रानिक पीला मी सिस्टम , कलाई 
घड़िया, मेगनेटिक पें , उच्च कार्यन लौह कोम , मिरेमिक टाइलें , विविध 
खार उत्पाद , जंगरहित इस्पान कटलरी , खीम इंजिन , प्रादि मामान 
का उत्पादन करेंगी । 


विदेशी सहणेग पर आधारित तथा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण करने 
पाली परियोशमानों को गहायता 


अधिसूचित पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों में परियोजनामों को सहायता 

2 . 49 वर्ष के दौरान , 418 परियोजनामों के लिए मंजर की गई 
450 . 64 करोड़ रुपये की फुल सहायता में से 60 . 5 % अर्थात 272 . 59 
करोड़ रुपये प्रधिभूचित पिछरे जिलो/क्षेत्रो में स्थित 220 परियोजनामों 
(जिसपोषित परियोजनामों की कुल संख्या का 52 . 6 % ) के लिए मजर 
किए गए थे । 

250 पि जिलों/ क्षेत्रों का श्रेगी " क ( जोग रहित विशेष 
क्षेत्र जिले ) " व " तथा "ग " में पुनर्वर्गीकरण किए जाने के पश्चात् 
भा०मी०वि०नि० का यह प्रयास रहा है , कि इसकी सहायता यथासंभव अधिक 
से अधिक उद्योग रहित जिलों/ पौधोगिक रूप से पिछड़े मेलों को प्राप्त 
हो सके । वर्ष के दौरान , श्रेणी "क " ( उयोग रहित/विशेष क्षेत्र ) जिलों 
में महायसा , पिटले वर्ष 2 3 परियोजनामों को मंजूर 26 . 09 करोड़ 
रुपये की तुलना में 49 परियोजनामों को 87 . 03करो४ रूपये मंजूर 
की गई । इस ! फार 1984- 85 में श्रेणी " क " ( सोग रहित/विशेष 
क्षेत्र ) जिलों की परियोजनामों को 1983 - 84 में मजूर सहायता तिग ने 
से भी अधिक हो गई । श्रेणी " ख " तथा "ग जिलों में क्रमश : 97 तथा 
74 परियोजनामों को क्रमशः 97. 75 करोड़ रुपये तथा 87, 41 करोड़ 
रूपये की सहायता मंज़र की गई । 


2 . 57 वर्ष के दौरान, वित्तपोषित 418 परियोजनामों में 68 ऐसी 
परियोजनामों को 149 . 63 करोड़ रुपय की सहायता प्रदान की गई 
जो विदेशी सहयोग तथा / या विवेशों से औदोगिकी अन्तरण पर आधारित 
पी । उपक्ष में से 21 परियोजनाएं वितीय तथा तकनीकी सहयोग पर 
प्राधारित थीं जबकि बाकी 47 परियोजना केवल तकनीकी सहयोग पर 
आधारित थी । विदेशी महयोग पर प्राधारित 68 परियोजनामों के 
उद्योग थे पाटोमोबाइल्म ( 11 परियोजनाएं ) , विद्युतीय मशीमरी तथा 
उपस्कर (13 परियोजनाएं ), औधोगिक मशीनरी ( 6 परियोजनाएं ), 
प्लास्टिक उत्पाट ( 6 पारयोजमाए ), सिंथेटिक फाबर्स ( 5 परियोजमाए.) , 
लोहा तपा स्पात ( 4 परियोजनाए ), पातु उत्पाद ( 4 परियोजनाएं ) , 
रसायन तथा स्मायम उत्पाद ( 4 परियोजनाएं ) तथा अन्य उद्योग ( 15 
परियोजनाएं ) । 


2 . 51 अधिसूचित प्रौद्योगिक रूप से पिष्ठ के जिलों कों में जो नई 
परियोजनाएं वित्तपोषित की गई , को 100 पी जिनमें से 72 परियोजानों 
की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये तक तपा 28 परियोजनामों की पूजी 
लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक पी . 


2 . 58 जिन देशों से टेक्नोलोजी प्राप्त की गई तथा उन परियो. 
जनात्रों की संख्या का विवरण इस प्रकार रहा : आपान ( 10) , संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ( 24) , जर्मन संघीय गणराज्य ( 12 ) , इटली 
( 2 ), झाप ( 8 ) ब्रिटेन ( 3 ), स्विटजरलैण्ड ( 2 ), रेनमार्क ( 1 ) , 
मार्ने ( 1 ), फिन्ड ( 1 ) जापरलर ( 1), नीदरलैट ( 1 ), लक्जमबर्ग 
( 1 ), वक्षिणी कोरिया ( 1 ), सिंगापूर ( 1 ) मथा पोलैंड ( 1 ) । 


2 . 52 श्रेणी " क ", " " तथा "ग " जिलों की वित्तपोषित परि 
योजमामों के मुख्य उद्योग थे : वस्त्र ( 37) , सीमेंट ( 29 ), रसायन 
तपा रसायन उत्पाद ( 21 ) , उर्व रक व मीटनाशक ( 17) , कृत्रिम 
रेसिम्स और प्लास्टिक उत्पाद ( 13 ), विद्युतीय मशीनरी तपा उपकरण 
( 13), लोहा तथा इस्पात ( 9 ), कृत्रिम रे ( 13) . कागण ( 10 ) , 
परिवहन उपकर ( 9 ), धातु उत्पाद ( 7) , विविध धातु खनिज 
उत्पाद ( 7 ) , चीनी ( 6 ) . मामि । 


2 . 53 30 जून , 1985 तक संपयी रूप से मा०मा०वि०नि० ने 
अधिसूषित रूप से पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों में स्थित 95 4 परियोजनामों 
को 1, 3 4 5 . 80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की पी जो कि 
निगम की निवल मंचयी मंजूरियों का 51 . 9 % है । 


नए उपमियों द्वारा प्रतित परियोजनाएं 

2 54 वर्ष के दौरान . विसपोषित 141 नई परियोजनामों में से 
18 परियोजनाएं मा और तकनीकश उद्यमियों द्वारा प्रवतित की गई 
जिन्हें 17 56 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । उक्न परियोजनामों 
के उद्योग सीमेंट , प्लास्टिक उत्पाद, रमायन झांच , होटल , विविध खाय 
उत्पाद , पाधि थे । इसके अतिरिक्त उपयुक्त नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 
18 नई परियोजनामों में से 15 परियोजनाएं अधिसूचित पिक जिलों 
क्षेत्रों में स्थित थीं जिनमें से 7 परियोजनाएं श्रेणी " क " के ( उद्योग 
रहित विशेष क्षेत्र ) जिलों में स्थित थीं । 

2 . 55 भारतीय उद्योग की 37 वर्ष की सेवा के दौरान भा०पी०. 
वि०मि० विस्तृत पुष्ठ ममि से प्रथम पीड़ी के अनेक उद्यमियों को देश के 
पौयोगिक क्षेत्र में लाने में सफल रहा है । इन नए उद्यमियों द्वारा 
प्रतित 253 परियोजनामों को केवल भा०प०वि०नि० से ही 167 . 83 
करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है । 


वित्तपोपित परियोजनाबों ( 1984- 85 ) के विशेष अभिलक्षण 

2 . 59 वर्ष के दौरान, भा०पी०वि०नि० मे कई ऐसी परियोजनामों 
को महायता प्रदान की , जिनके मछ विशेष प्रमिलक्षण थे , असे निर्मित 
किए जाने वाले उत्पाद का वेश में पहली बार प्रस्तुत किया जामा , 
म्पानीय रूप से उपलब्ध साधनों के उपयोग के अतिरिक्त उप - उत्पादों 
था अपशिष्ट सामग्री का पूर्ण उपयोग ईघन सक्षम या बिजली सक्षम 
प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रादि । इन परियोजनामों में ऐसी परियोजमाएं 
भी थी जिनका प्रस्ताव भारी पौर हल्के वजन के बिमा बने वस्त्र , पोली 
टेट्रा क्लोरो एथीलीन , बाइक्सिली उन्मख तथा संतुलित और कृतिम 
वर्पण की संतुलित पोलियस्टर फिल्म , क्रास फिल्म लेमिनेटर थर्मोस्टेटिक 
बाइमैटल पत्तियां , वीडियो टेप और कैसेट जिप्सम फार बर बोर्ड , चावल 
की भूसी , वाय ग्रेड तेल , प्रादि उ पादो को पहली बार प्रस्तुत करना 
था । वर्ष के दौरान जिन सरुपयूरिक एसिड तथा हकहरी सुपरफास्फेट 
परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी , उनके मंध में 
यह सुनिश्चित किया गया कि संयंत्रों में डी०सी०डी०० प्रणाली को 
अपनाया जाए ताकि सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को प्रदूण रहित बनाया 
जा सके तथा उम संयंत्र में फ्लोराइन जैसे कि सोडियम मिमिको लोगहर 
के पुनीभ की सुविधा भी हो । यह भी सुनिश्चित किया गगा कि सयंत्र 

धम ममम हो तथा मल्फ्युरिक एगि सयके की प्रक्रियाधीन गैसों से 
प्राप्त अपशिष्ट ताप का उचित उपयोग करने में समर्थ हो । अन्य मामलों 
में , विदेशी प्रोयोगिकी के प्रधिग्रहण पर विचार करते समय यह भी 
सनिश्चित किया गया कि प्रौद्योगिकी केवल विकसित ही न हो बल्कि 
ईधन तथा शक्ति सक्षम भी हो । 
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- - - 


-- --- 


- 


- - -- 


TIMEna - 


- 


- 


ETTL- - Lr. TraDancomपाका 


2 . 61 उगर्ययन से यह पता लगा कि छठी योजना की अवधि 

( 1980 - 85 ) के दौरान भा०पी०वि०नि० की पु. ल मंजूरियां तथा 
2 ,60 वर्षों के दौरान मा०वि०नि० के कार्यो की महत्वपूर्ण 

मंवितरण जो कि अमण 1. 50 5 . 76 करोड़ रपये तथा 1, 098 . 18 
विशोका वेश ही पंचवर्षीय योजनाओं के माथ , की धार नीनियों 
के मा एकीकरण की रही । म प्रकार, निगम प्रत्येक योजना की 

करोड़ का है, जो कि पांचों योजना की अवधि तथा वर्ष 1978 - 79 
अवधि के दौरान देश में उद्योगीकरण की नीति के अनम्प चलने में मोर 1979- 60 में की गई मंजरियों तथा संविनरणों से क्रमश 160 . 1 % 
समर्थ रहा है । गका सपाट अनुमान अगले पृष्ठ पर मारी 9 में मजूर तथा 191. 9 % अधिक है । 
तथा मचिरिन सहायता से लगाया जा सकता है । 
मारणी 9 : योजना -वार मंजूर और संवितरित की गई सहायता 

(करोड़ रुपये ) 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


___ मंजूर की गई नियल वित्तीय सहायता 


संवितरित की गई वित्तीय सहायता 


30 जून को 


मापन वर्ग 


हामीदारियो गारंटियां 


E 


ऋण 


हामीवारियां गारंटियो 


जोड़ 


ऋण 
क० 


क० 


म० 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- - 


8 . 13 
27 . 03 
72 . 83 
170 . 62 


5 . 79 
10 . 94 

40 . 62 
100. 33 


5 . 79 
10 . 94 
5 7 . 04 
141. 13 


3 . 57 


1 . 31 


16 . 30 
29 . 48 


15. 11 
26 . 80 


17 . 22 


14 . 00 


- -- . . - .- . - . -. --- - - -- - - - - -- - - --- -- -- - - - - -- 
पहली योजना में पूर्व की अवधि 

8 . 13 
पहली योजना 

27 . 03 
दूगरी योजना 

__ . . . 52 , 96 
सोगरी योजना 

123 . 92 
नापिक गरमा 
1957 

13 . 18 
1968 

14 , 95 
196 ) 

24 . 19 
- - . - - - - . - - . . 
ओड़ 

52. 32 

- -- - - - - - - - - - - 
चौथी योजना 
1970 

12 . 07 
1971 

28 . 29 
1972 

53 . 71 
1973 

40 . 87 
1971 

35 . 75 


1 . 87 
1 . 49 
2 . 41 


4 , 00 
10 , 89 
0 . 39 


19 . 05 
17. 33 
26 . 99 


34 . 76 
27 . 24 
16 . 44 


2 . 90 
1 , 06 
1 . 68 


5 . 64 
2 . 62 
0 . 28 


43 . 30 
30 . 92 
18 . 40 


. 


- 


- 


. . . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


5 . 77 5 . 28 63 . 37 
- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


78 , 44 5 . 648 . 5492. 62 
- - - -- -- - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - 


1 . 2 . 

1 0 . 04 13 . 35 18 . 04 0 . 85 0 . 34 19 . 23 
2 . 15 0 . 42 30 , 86 19 . 03 0 . 87 0 . 20 20 . 10 

38 . 28 23. 82 1 . 00 0 . 12 24 . 94 
2 , 01 0 . 60 43 . 48 33 . 43 2 . 30 0 . 62 36 . 35 
2 . 47 0 . 04 38 . 26 30 . 67 1 . 46 0 . 05 32. 18 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 . 44 1 . 10 164 . 23 124 . 99 6 . 48 1 33 132. 80 

. - - -- . - -- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


6 


जोट 


150 . 69 


0 . 34 


पांचवीं योजना : 
1975 
1976 
1977 
1978 


29. 73 
45 . 18 
84 . 18 
99 , 33 


3 . 89 
3 . 10 
8 . 29 
5 . 50 


33 . 62 
48 . 28 
92 , 47 
105 , 11 


37 . 72 
43 . 65 
58 . 85 
59 . 36 


1 . 07 
2 . 40 
1 , 72 
5 . 10 


- - 
0 . 28 


39 . 13 
46. 05 
60 . 57 
64. 46 
- - - - - - 
210 , 21 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


ओड 


279 . 48 


199. 58 


10 . 29 


0 . 34 


. 
- - - 


258 , 42 20 . 78 0 . 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 


- . 


- - 


- 


. - 


- 


- - - 


- - -- - 


- - - - 


- - - - 


-- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


यार्षिक योजनाएं 
1979 
1980 


3 


138 . 98 9 . 67 
142 . 126 . 68 


- - 
- - 


148, 65 
150 . 80 


68 , 97 
92 . 73 


. 15 
2 . 24 


0 . 20 

- - 


72 . 32 
94 . 97 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


जौन 


. 


281 . 10 


- - 


18 . 35 


299 , 45 


161 . 70 


5 . 39 


0 


. 20 


- 4 


167 . 29 


- 


- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- --- -- -- - -- - - - --- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - 


छठी होजना : 
1981 
1982 


0 . 


177 . 93. 17 . 15 0 . 70 195 . 78 125 . 96 
227 . 10 19 . 41 5 . 77 252 . 28 183 . 97 
238 . 23 18 . 79 5 . 71 262 , 73 210. 94 
299 . 1737 , 4 : 

2 7 . 74344 . 33 246 . 31 
394. 0832 , 7923. 84450 , 64302 , 68 


1983 


7 


2 . 14 
2 . 67 

. 0 .1 
5 . 30 
5 . 84 


1 . 34 
1 . 92 
1 . 20 


128 , 10 
187. 51 
219 . 32 
253. 53 
309 . 72 


1984 
1985 

- - -- 
जोर 


1336 , 51 


125 , 49 


13 . 76 1505 . 76 1069 . 86 


22 , 99 


5 . 33 1098 . 18 


- - - - 


. 


2291 , 08 


203 , 6296. 20 2590 . 00 1792 , 25 


66 . 10 


57 . 65 1916 , 00 


फूल गोष्ट 
4 -- 509 GI / 


286 


भारत का राजपत्र , मार्च 22, 1986 ( चन 1 , 1908) 


[ भाग III -बड 4 


- 


- 


भा० प्रौ० वि०नि० द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की स्रोन प्रमत्ति 

नाकिन 
2. 62 प्रौद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिए स्रोत जुटाने में 

2 . 65 वर्ष के दौरान , भा० औ यि०नि० ने 60 वित्तपोषित संस्थानों 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की महायता की उल्लेखनीय उत्प्रेरक भूमिका 

के निदेशक बोडों में नामित (विभागीय प्रऔर गैर विभागीय ) नियुक्त किए । 
है । वर्ष 1981- 85 के दोगन भा० प्रौ०वि० नि · द्वारा विस्तपोषिन 342 

मंचमी प मे 30 जन, 1985 की स्थिति के अनमार मा० प्रौ० वि० नि . 
परियोजनामों ( परियोजना लागत, प्रादि के अनिव्यय के वित्तपोषण के लिए , 

ने 486विसपोपित संस्थानों के बोरों में 25 5 नामितों को नियन किया 
वर्ष के दौरान, अतिरिमन महायता की मजूरियो के 76 मामलों को छोड़कर ) 

जिनमें से 10 4 विभागीय तथा 167 गैर-विभागीय थे । 
की वित्त व्यवस्था के विश्लेषण से पता लगता है कि इन परियोजनामों की कुल 
अनुमानित लागत 4, 508, 48 करोर स्पाए को अगले पृष्ठ पर मारणी 
10 में दिश विवरण के अनुसार निधिबद्ध किया गया । 

जनहित में की गयी मंजूरियो 
संपरिवर्तनीयता विकल्प का निर्धारण, प्रयोग और छ , 

2 . 66 प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26 ( 2 ) 
2 . 63 वर्ष के दौरान , की गयी मंजरियों के सम्बन्ध में केवल 68 की व्यवस्थाओं के अधीन कारोबार को नियमन करने के उद्देश्य से निदेशक 
मामलों में सं परिवर्तनीयता खण्ड का निर्धारण किया गया । वर्ष के दौरान मोह द्वारा बनाए गए तथा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित 
केवल 10 मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का प्रयोग किया गया और किए गए, भारतीय औद्योगिक विन निगम (विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक संस्थानों 
61 मामलों में सं परिवर्तनीयता समाप्त कर दी गयी । 

के साथ कारोबार का संव्यवहार ) विनियम. 1982 की शर्तों के अधीन, 
2 . 64 मंचयी पगे भा० प्रौ० वि०नि० 997 मामलों में सं परि 1984- 85 में जनहित में उन दो संस्थाओं को निदेशक कोर्ड द्वार। 1 . 62 
वर्तनीयता र निर्धारित कर चका है, - 1 0 3 मामलों में संपरिवर्तनीयता करोड़ रुपा में सहायता प्रदान की गयी , जिनमें भा० पी० वि० नि के दो 
विकल्प का प्रयोग किया जा चुका है और मभी मरबद्ध पहलमों को ध्यान में निदेशक हितमल थे । उफ्त मंजूरियों का विवरण सारणीबद्ध टप में म 
रखते हुए 346 मामलों में इससे छूट दी जा चवी है । 

रिपोर्ट के परिशिष्ट III में दिया गया है : 
सारणी 10 : भा० मौ० वि० नि . धारा वित्तपोषित परियोजनामों की वित्तपोषण प्रवृत्ति 

( करोड़ रुपए ) 

-- - -- - - - -- - - - - - 
वित्तपोषण प्रवृत्ति 

नई परियोजनाएं विस्तार विमाखन माधुनिकीकरण पुनर्स्थापन , संतुलन 
परियोजनाएं परियोजनाएं उपस्कर, प्रादि के 

लिए महायता 
परियोजनाओं की संख्या . 

141 50 8764 

342 
I प्रवर्तक योगदान 
---शेयर पूंजी . 

346. 82 47. 43 38 . 12 2 . 94 

435 . 31 
( 13 . 4 % ) ( 8. 8 % ) ( 3. 4 % ) ( 1, 1 % ) ( 9 . 7 % ) 
- परमित गौण ऋण . 

___ 11 . 16 

4 . 11 5 , 678 . 70 

29 . 64 
( 0. 4 % ) ( 0 . 8 % ) ( 0. 5 % ) ( 3. 2 % ) ( 0 . 7 % ) 
-~- प्रान्तरिफ प्रोद्भूत, मावि . . . 151 . 86 ___ 91 , 54 179. 9856 . 88 

480 . 26 
( 5. 9 % ) ( 17. 0 % ) ( 16 . 2 % ) ( 21 . 2 % ) 

( 10 . 7 % ) 
II दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् 

भामौषिनि भाषावि और भानौसानिनि, द्वारा सहायता 
--- ऋाण तथा डिबेन्चर . 

148. 48 170 . 89 365 . 26 125 . 29 1809 . 92 

( 44. 3 % ) ( 31 . 8 % ) ( 32. 9 % ) ( 46 . 6 % ) ( 40 . 2 % ) 
- - साधारण शेयर सहायता 

___ 159 . 67 1 . 70 

___ 161 . 37 
( 6 . 3 % ) ( 0. 3 % ) 

( 3 . 6 % ) 
III निवेश संस्थानों, अर्थात जी० बी० नि०, सा० मी०नि०, 
भा० यू०६०तारा सहायता . . . 97 . 82 

43. 65 100 . 59 25 . 23 

267 . 29 
( 3 . 8 % ) ( 8 , 1 % ) ( 0. 1 % ) ( 9 . 4 % ) ( 5 . 9 % ) 
IV बैंकों द्वारा सहायता ( दीर्घकाली विस ) 262. 94 21 . 50 55 . 26 30 . 63 

370 . 33 
( 10 . 2 % ) ( 4 . 0 % ) ( 5. 0 % ) ( 11 . 4 % ) ( 8 . 2 % ) 
V राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा महायता . 

39 . 26 7 . 38 3 . 50 2 . 42 

52 . 56 
( 1 . 5 % ) ( 1. 4 % ) ( 0. 3 % ) ( 0. 9 % ) ( 1 . 1 % ) 
VI प्राधिकारिक निर्गम . 

78 . 78 57 . 64 9 . 16 

146. 11 
( 3 . 0 % ) ( 10 . 7 % ) ( 0 . 3 % ) ( 0 . 2 % ) ( 3. 2 % ) 
VII प्रास्थगित प्रदागियो 

256. 91 21. 45 

____ 13. 76 

295. 12 
( 9 . 9 % ) ( 4. 5 % ) 

( 5. 2 % ) ( 6 . 5 % ) 
VIII विदेशी संस्थानो ऋण 

10. 48 16 , 87 205 . 00 

- - 

232 . 35 
( 0 . 4 % ) ( 3 . 1 % ) . ( 18 . 5 % ) 

( 5 . 2 % ) 
IX अन्य . . . 

27 . 20 51 . 00 147 . 79 

2 , 23 

228 . 22 
( 1 . 0 % ) ( 9 . 5 % ) ( 13. 3 % ) ( 0 . 8 % ) ( 5 , 0 % ) 
जोड़ : 

2591 . 38 538 . 16 1110 . 33 268 . 61 4508 , 48 
( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 00 % ) 


0 . 53 


टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए किड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक है । 

2. उपरोक्त में परियोजना लागत प्रादि में अतिव्यय को पूरा करने के लिए सहायता को मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं । 
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( ख ) स्रोत 

2 , 67 भा० औ० वि० नि० के परियोजना वित्तपोषण कार्यों के लिए 
भा० प्रौ० वि०नि० के स्रोतों में इसकी शेयर पूंजी , प्रारक्षित निधियां, ऋणियों 
द्वारा ऋणों की पुनः भदायगी पौर निवेशों की बिक्री विमोचन बांडों के 
निर्गमन कारा बाजार से उधार, भारतीय मौद्योगिक विकास बैक और केन्द्रीय 
सरकार से ऋण, विदेशी विसीय संस्थानों से विदेशी ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
पुंजी बाजार से ऋण निहित है । 1984 - 85 में स्रोतों के सम्बन्ध में निगम 
फी म्पिति निम्नलिधित है । 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से उधार 

2 . 75 30 जन , 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिक 
विकाम बैंक से 40, 00 करोड़ रुपए के बकाया अस्थायी उधार में मिघाय 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक या केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं लिया 
गया , लेकिन वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक सपा केन्द्रीय 
सरकार को क्रमशः 2 . 50 करोड़ रुपए, तथा 0 . 68 करोड़ रुपए पुनः अवा 
किए गए जिसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक प्रौर केन्द्रीय 
मरकार से लिए गए उधारों की नियल राशि 30 जून , 1985 की स्थिति 
के अनुसार क्रमशः 83 . 75 करोड़ रुपए मोर 4 . 12करोड़ रुपए से कम 
होकर 81 . 25करोड़ रुपए तथा 3 . 44करोड़ रुपए रह गयी । भारतीय 
प्रौद्योगिक विकास बैंक से 40करोड़ रुपए का प्रस्थायी उधार शामिल करके 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से बकाया उघार 121 . 2 5 करोड़ रुपए 
हो गया । 


शेयर पूंजी 

2 . 68 वर्ष के दौरान, भ० प्रा०वि०नि० की प्रदत्त शेयरपंजी 27 . 50 
करोड़ रुपए से बढ़कर 35 . 00 करोड़ रुपए हो गयी जिसके लिए 5, 000/ 
रुपए प्रत्येक के 10, 000 सेयरों (नौंवीं सीरीज ) पर 2, 500/ - रुपए प्रति 
शेयर की दर से बकाया राणि की मांग की गयी 5, 000/- रुपए के 20, 000 
शेयरों ( वसवी सीरीज ) का प्रतिरिक्त निर्णम किया गया जिसके प्रत्येक शेयर 
पर 50 % प्रावेदन राशि की मांग की गयी । 


प्रारक्षित निधियों 


2 . 76 व्याज अन्तरजन्य निधियों के अन्तर्गत जहां तक ऋण भाग का 
सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से 0 . 90 करोड़ रपए की राशि 
प्राप्त हुई औरहमखाते में 0 . 2 4 करोड़ रुपए की राशि पुन मंदा की गयी । 
इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को घेय ब्याज प्रतिर अन्य निधियो के कुल ऋण 
भाग की राशि 30 जून , 1985 की स्थिति के प्रमुसार 6 . 0 3 करोड़ रुपए 
हो गयी जबकि 30 जून, 1984 को यह राशि 5 . 37 करोड़ रुपए थी । 


विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण 


2 . 69 30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से 25 . 99 
करोड़ रुपए के अन्तरण और ग्याज प्रस्तर जम्य निधि ( मनुवान भाग ) के 
अन्तर्गत निधियों की प्राप्ति और उपयोग के परिणामस्वरूप 0 . 01 करोष्ट 
रुपए और दातव्य प्रारक्षित निधि के अन्तर्गत 0 . 23करोड़ रुपा की निवल 
वृद्धि की व्यवस्था करने के पश्चात् भा० प्रो० वि०नि० की प्रारक्षित निधियां 
88 . 09 करोड़ रुपए से बढ़कर 114 , 3 2 करोड़ रुपए हो गयी । इस प्रकार 
भा० मी० वि०नि० की प्रारक्षित निधियां इमफी प्रदत्त पंजी से 79 . 32 
करोड़ रुपए अधिक हो गयी है । 


ऋणों की पुनर्मदायगी और प्रतिभूतियों की बिक्री विमोचन 

2 . 70 वर्ष के दौरान , निगम को ऋणियों द्वारा मूलघन रूप में 
67. 05 करोड़ रूपार की पुनर्मदायगी की गयी जो कि पिछले वर्ष57 . 75 
करोड़ रुपए थी । 

2 . 71 निवेशों की बिक्री/विमोचन से वर्ष के दौरान 1 . 42 करोड़ 
रुपए प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1 . 8 5 करोड़ रुपए थी । 


2 . 77 वर्ष के दौरान , ऋवितांस्तल्त- फर -वाइडरफबऊ (के० एफ ० 
उछल्यू० ) जर्मन संघीय गणराज्य से 25 मिलियन जर्मन मार्क के 23वें 
ऋण के प्रायंटन से भा० प्रौ० वि० नि० के विदेशी मुद्रा उधार 302 . 500 
मिलियन जर्मन मार्क हो गए , जिनमें से भा० पौ० वि०नि० ने 30 जून , 
1985 तक पान प्रौद्योगिक संस्थानों को 31 3 . 890 मिलियन जर्मन मार्क 
के उप-ऋण मंजूर किए । इसके अतिरिक्त जर्मन मा के प्रावर्ती निधियों 
में से 97 . 074 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मजूर किए गए ; इन 
निधियों में उप -ऋणियों से यसूली गयी यह राशि होती है जिसे जर्मन 
गणराज्य के के ० एफ० उम्ल्यू० , को पुनर्भुगतान किए जाने तक भारत सरकार 
के अनुमोदन से जर्मन माके में परिवर्तित किया गया है । 


2 . 72 ( क ) ऋणों की पुनर्प्रदायगी , ( ख ) निवेशों क विक्री/विमोचन 
और ( ग ) 0 . 90 करोड़ रुपए ऋणों को साधारण पूंजी में पम्तरित करने 
से 1984- 85 में 69 . 37 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति हुई जो पिछले वर्ष 
के 60 . 12 करोड़ रुपए से 1 5 . 4 % अधिक है । 


___ 2. 78 30 जून 1984 की स्थिति के अनुसार भा० मौ० वि० नि० 
को के० एफ उठल्यू ० से उपलब्ध जर्मन मार्क ऋण की बकाया राशि 1 55 . 704 
मिलियन जर्मन मार्क थी । वर्ष के दौरान 28 . 9 12 मिलियन जर्मन 
मार्क के समकक्ष राशि प्राप्त की गई और 5 . 028 मिलियन जर्मन मार्क की 
राशि पुनः अदा की गयी । विदेशी मुद्रा में लिए गए उघारों के प्रधीम 
30 जून 1985 को 179 . 588 मिलियन जर्मन मार्क ( 30 जून 1985 
को लागू तार मन्तरण विक्रय घरों के प्राधार पर ) 73 . 24 करोड़ रुपए 
के समकक्ष की राशि बकाया रह गयी । 


बाड निर्गम 


2 . 73 भ० पी० वि०नि० ने वर्ष के दौरान दो सार्वजनिक बांड निगम 
जारी किए , अर्थात् 20 दिसम्बर , 1984 को 69 . 2 5 करोड़ रुपए के 9 % 
मार 1990 ( दूसरी सीरीज ) ; 10 जून 1985 को 160 . 00करोड़ रुपए 
के 9 . 75 % बाउ 1998 ( मतालीमधी सीरीज ) दोनों निर्गमों में पूर्ण 
अभिवान हुप्रा और निर्गमों की प्रनमय 10 % गशि , जो भा० प्रौ० वि० 
नि० द्वारा रखी आ सकती थीं , मिलाकर बालों के निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान 
248 . 0 2 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटायी गयी । 

2 . 74 47 . 6 5करोड़ रुपए के बांडों की चार सीरीज प्रर्यात् 11 . 01 
करोड़ रुपए , 13 . 17 करोड़ रुपए , 11 , 00 करोड़ रुपए तथा 12 . 47 
करोड़ रुपए के क्रमश : 54 % बांड, 1984, 6 % बाँड , 1984, 5 3/ 4 % 
बांड 1985 सथा 6 % मांड 1985 को विमोचित करने के बाद कुल मिला 
कर 30 जन 1985 की स्थिति के अनुसार बोडों की निवल बकाया राशि 
1 , 081 . 91 करोड़ रुपए हो गयी जबकि 30 जून , 1984 को यह राशि 
881 . 5 4 करोड़ रुपए थी , येन मुद्रा में 25 . 09करोड़ रुपए के 7 . 6 % 
मांग से बकाया राशि 1, 107. 00 करोड़ रुपए हो गयी । 


अन्मर्राष्ट्रीय बाजार से उधार 

2 , 79 वर्ष के दौरान भा० प्रा० वि०नि० ने अपने विदेशी मुद्रा स्रोतों 
को बढाबे के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का यूरो अलर ऋण 
लेने के लिए अन्य भागीदार बैंकों वित्तीय संस्थानों अर्थात मिस्सुबिशी बैंक 
(यूरोप ) एम० ए० बैंक- प्राफ याकोहामा ( यूरोप ) ( एस० ए० ) ; यूरोपियन 
परम बैंक ( ब्रुसेल्स ) एम० ए० तथा मि सुबिशी ट्रस्ट व बैंकिंग कारपोरेशन 
( परोप ) एम० ए० के प्रबन्धक और एजेंट के रूप में कार्य कर रहे कान्टिमेंटल 
बैंक एम० ए०एन० बी० से हम ( मेल्जियम ) के साथ 24 जुलाई 1984 
को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए , इस ऋण में से 12 मिलियन अमरीकी 
डालर की राशि ( 30जून 1985 को लागुप्तार अतरण विक्रय दरों के प्राधार 
पर ) 14 . 98करोड़ रुपए के समकक्ष 30 जून 1985 तक पारित की 
गयी । 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त ऋण उप - ऋणियों 
को पूर्णतया निश्चित किया जा चुका है । 
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2. 80 उपर्यस्त यूरो डालर ऋण के तिरिक्त भा० प्रौ० वि० नि० 
ने पहली बार दिसम्बर 1984 में जापानी पूंजी बाजार में बांडों के निजी 
विनियोजन द्वारा 5 बिलियन जापानी येन ( 30 जून 1985 को लागू नार 
पन्तरण विक्रय वरों के आधार पर ) 25. 09करोष्ट रुपये के गमकक्ष भी लिए । 
प्राप्त किए । इम सम्बन्ध में एक करार पर 5 दिगम्बर 1984 को उपर्युक्त 
गांड नि म के लिए अग्रणी व्यवस्थापक के रूप में देवा सिक्योरिटीज कम्पनी 
लि . के साप हस्ताक्षर किए गए । यह राशि भी 30 जून 1985 की स्थिति 
के अनुसार पुर्णतः निश्चित है । 

2 . 81 अपने विवेशी मुद्रा स्रोतों को और अधिक बड़ाने के लिए 
केन्द्रीय सरकार की अनुमति से भा० औ०वि०नि० ने 25 मिलियन अमरीकी 
गलर के द्वितीय यूरो डालर ऋण के लिए 12 जुलाई 1985 को एक 
करार पर हस्ताक्षर किा जिसका अग्रणी प्रबन्धक लायड़म बैक घण्टर 
नेशनल लि० है तथा भागीदार लायर्स बैंक इण्टरनेशनल लि०, बक्यू बैल्ज 
लि०, बैंक्यू बेलज पोर एल० एट्रेजर एम० ए०, क्रेडिट सानोर्ड हटालियन 
इण्टरनेशनल बैंक पी० एल० सी०, रायल बैंक प्राफ कनाडा ( बेल्जियम ) 
एस०ए० तया निॉन यूरोपियन बैंक एस०ए० है । 

2 . 82 उपर्युक्त वाणिज्यिक ऋण लेने से मा० ओ० वि० नि०, 
प्रग्यों के साथ-साथ, ऐसी प्रौद्योगिक संस्थानों , पर्थात खनन , जहाजरानी , 
समुद्री मछली उद्योग तथा बिजली पावर, गैम के उत्पादन तथा होटल 
प्रादि से समग संस्थानों की भी घिदेशी मुद्रा प्रावश्यकताओं को पूरा 
करने में समर्थ हो गया है जो कि अन्यथा के० एफ० डब्ल्यू से प्राप्त जर्मन 
मा ऋण के अधीन पान नही थी । इसके अतिरिक्त भा० प्रो० वि० 
नि० के उपर्युक्त वाणिज्यिक ऋणों द्वारा बड़ी परियोजनाएं , सार्वजनिक क्षेन्न 
की परियोजनामों सहित , उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित होंगी । 

2. 83 चूंकि ऋणों के निमंधन तथा शर्तों के अनुसार 1984 - 85 
वर्ष के दौरान पुनर्भवायगी दायित्व नहीं था , प्रत : वर्ष के दौरान पुन 
ऋणों के संबंध में कोई भी पुनःभदायगी नहीं की गई । 


संस्थाओं को वित्तीय संस्थाओं के प्रति समय पर अपने वायदे पूरे करने में 
वास्तव में कठिनाई का मामना करना पड़ा । भा० औ०वि०नि० ने कठिनाई 
का सामना करने वाग इकाईयों (विशेष र से उन मामलों में जिनमें 
चूंकि प्रौद्योगिक इकाइयो – बिस्तृत समूह में पूर्णतया "वान य " कारणों में थी ) 
की सहायता करने की अपनी नीति के अनुरूप उन्हें अतिदेय राशियों , आदि 
का भुगतान क्रम स्थगिन यार के पुनः निर्धारित करने आवश्यकतानुमार 
राहत प्रदान की । 

2 . 87 कठिनाई ग्रस्त संस्थानों को दी गई राहता को छोड़ कर वर्ष 
के अन्त में 18.4 संम्धाएं थी तथा कुल अतिदेय 50. 78 . करोड़ रुपये 
( 33 . 73 करोड़ रुपये के मूलधन और 17 . (05 करोष्ठ रुपये के ब्याज 
सहित ) रहे । 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार ये अनिदेय भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गये कुल बकाया ऋणों का 3 . 9 %% 
रहे, जबकि 30 जून , 1984 को यह 5 . 9 % था 

2 , 88 वर्ष 1984 - 85 के लिए इन अतिदेय राशियों के उद्योगवार 
विश्लेषण से पता चलता है कि चूककर्ता 181 मस्थानों में 31 संस्थाएं 
वस्त्र की , 24 चीनी की , 17 धातु उत्पादों की , 14 कागज की और 11 लोहा 
एवं इस्पात उद्योग की थी और इनको क्रमश: 7 . 88 करोष रुपये, 12 . 54 
करोड़ रुपये, 4 . 52 करोड़ रूपये 7. 48 करोड़ रुपये, और 2 . 90 
करोड़ रुपये संवितरित किए गए । उपरोक्त पाँच उद्योगों में 30 जून 
1985 की स्थिति के अनुसार निगम की फुल अतिदेय का 69 . 6 % भाग था । 
रुग्ण इकाईयों का पुनर्स्थापन 

2 . 89 वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्यागिक यित्त निगम कः "ममस्या 
मामले विभाग " पर रुग्ण इकाईयों के पुनर्स्थापन को मरकानानि के 
अनुरूप , 9 मामलों में पुनस्र्थापन योजनाएं बनाई, 5 मामलों में प्रबन्ध 
व्यवस्था प्रबन्ध हित में परिवर्तन किए अनुमोदन किपा, 2 मामलों 
में परिचालन चालू रखने के लिये सहायता प्रदान की , दो मामलों में 
विलयन की योजनाएं अनुमोदित की और 3 मामलों में देर राशियों 
के निपटान के लिए व्यवस्था की । 

2 . 90 वर्ष के दौरान ऋणदाता संस्थानों के हितों को सुरक्षित रखने 
की दृष्टि से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम/ संस्थाग्री ने 10 मागला में 
ऋणों को वापिस लौटाने की मांग प्रस्तुत की । 

2. 91 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 4 रुग्ण इकाइयों 
के मामले में भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक को संदर्भ किया , जो 
पुनस्र्थापन के लिए उचित योजनाएं बनाने की प्रमुख पुननिर्माण एजेन्सी है । 


निधियों के स्रोत और उपयोग 

___ 2 . 84 सहायता के संथिसरण , उधार की पुनर्प्रदायगी, बोडों के 
विमोचन , व्याज, लाभांश , कर की अदायगी और नकव शेष , प्रादि के 
लिए निधियों की कुल आवश्यकता 1984- 85 में 519 .88 करोड़ रुपये 
रही जो पिछले वर्ष की 347 . 35 करोड़ रुपये की निधियों की , पावश्यकता 
से 49. 7 % अधिक है । 

2. 85 निधियों की उक्त प्रावश्यकताओं को (i) प्रदरा पूंजी में 
7 . 50 करोड़ रुपये तक की वृद्धि , ( ii ) 4 2 . 09 करोड़ रुपये का 
फर से पूर्व लाभ , (iii ) ऋणियों से ऋण के मूलधनों की वसूली और 
निवेशों की बिक्री, मादि 69. 37 करोड़ रुपये तक , (iv ) मोडों के माध्यम 
से बाजार से उधार 248. 02 करोड़ रुपये, ( v ) 4 करोड़ रुपये तक की 
जमा , ( vi ) 51 . 86 करोड़ रुपये के समकक्ष विवेशी मुद्रा उधार, ( vii ) व्याज 
भन्तर जन्य निधियों के अन्तर्गत 2 , 00 करोड़ रुपये की प्राप्ति , ( viii ) 
भारतीय प्रोद्योगिक विकास बैंक से 40 . 00 करोड़ रुपये का उधार , 
( ix ) विविध स्रोतों से 1 . 36 करोड़ रुपये मौर ( x ) प्रारम्भिक 
नकद बकाया 53 . 68 करोड़ रुपये से पूरा किया गया । 


2 , 92 अन्य मामलों में , समन्वित अग्रणी संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों, 
बैंकों और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ संयुक्त रूप से पुनस्थापन 
कार्यक्रम अथवा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है । 


2 . 93 पूर्णतया अव्यवहार्य इकाइयों के बारे में समय- समय पर 
केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया और मम्बन्धित राज्य सरकारी 
तथा ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य स्तरीय एजेन्सियो के साथ भी 
सम्पर्क बनाए रखा गया । 


( ब ) कार्य परिणाम 


सकल लाभ 

2 . 94 वर्ष के दौरान सकल लाभ 42 . 09 करोड़ रुपये रहा जबकि 
वर्ष 1983 - 84 में यह 34. 0 3 करोड़ रुपये था । इसमें 23. 7 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 


( ग ) प्रतिवेय, भावि 
प्रतिवेय 
___ 2 . 86 30 जून , 1985 फी स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिक 
वित निगम द्वारा जिन वित्तपोषित संस्थानों से 1, 307. 31 करोड़ 
रुपये की ऋण सहायता बकाया थी उनकी संख्या 1, 245 थी । निस्सन्देह 
इनमें से कुछ को कार्यान्वयन अवस्था में मुश्किलें भाई, कुछ तो परिचालन 
के प्रारम्भिक वर्षों में और कुछ कई वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने 
के पश्चात रग्ण हो गई इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कुछ उद्योगों जैसे वस्त्र , 
चीनी, धातु उद्योग, कागज, प्रादि की प्रसन्तोषजनक प्रगति के कारण अधिकांश 


निवल लाभ 

2 . 95 12 . 78 करोड़ रुपये की कराधान व्यवस्था करने के बाद वर्ष 
1984- 85 में नियल लाभ 29 . 31 करोड़ रुपये रहा जबकि 1983 
में यह 23 . 89करोड़ रुपये था । इसमें 22. 7 प्रतिशत को यि हुई । 


- 


- 
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विनियोजन 
2 . 96 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल 

कर्मचारी कल्याण निधि को पाबंटन 

0 . 15 

0 . 01 
लाभ में से किए गए विनियोजन सारणी 2 में दिए गए है । । 

लाभांश की अदायगी । 

1 , 67 

2 . 09 
मारणी 2 : निवल लाभ का विनियोजन 

जोड 

29 . 31 23 . 89 
(करोड़ रुपये ) 
- - - - - ----- - - -- - 

लाभाण 
यह यर्प पिडला 

2 .97 सन्तोषजनक कार्य परिणामों को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिक 
( 1984- 85 ) वर्ष 

विन निगम के निवेशक बोर्ड ने शेयरों पर 9 . 0 % वार्षिक की दर से 
( जलाई ( 1983 लाभाँश अदा करने का अनुमोदन किया जब कि पिछले वर्ष यह 8 1/ 2 % 
जून ) 

वार्षिक किया गया था । 
( जुलाई 

कर 
जून ) 

2 . 98 30 जून , 1985 को ममाप्त हुए लेखांकन वर्ष में कराधान 

के लिए 12. 78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जबकि पिछले वर्ष 
वर्ष के लिएनिवल लाभ 

29 . 31 23 . 89 10 . 1 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । 
विनियोजन 

मनोरंजन प्रादि पर व्यय 
अन्तरित : 

2. 99 वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने मनोरंजन 
( क ) मामान्य आरक्षित निधि 8 . 23 

8 . 15 

पर 1 . 57 लाख रुपये , अपने स्टाफ ट्रोचिंट गृहों के रख -रखाव पर 
( ख ) दातव्य पारक्षित निधि 0 .500 . 50 

1 . 44 लाख रुपये , प्रभार और विज्ञापन पर 3 . 09 लाख रुपये और अपने 
( ग ) विशेष रिजर्व ( आयकर अधि - 17. 76 26 . 49 13. 14 21 . 79 

अधिकारियों द्वारा विदेशों में पाठयक्रमों/सेमिनारों में जाने/ भाग लेने 
नियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) 

पर 2 . 04 लाख रुपये की राशि व्यय की । सरकार द्वारा विधिवत मनुमोवित 
( vjij ) के अधीन ) 

अध्यक्ष की विदेश यात्रामों पर 0 . 84 लाचं रुपये का व्यय हमा । 
कार्य परिणामों की प्रवृत्ति 
2 . 100 5 वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के कार्य परिणाम सारणी 12 में दिए गए हैं : - - 
मारणी 12 : पांच वर्षों के दौरान भा० पौ० वि० नि० में कार्य परिणाम : 

(करोड़ रुपए ) 
30 जून को समाप्त 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


विवरण । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1982 


1983 


1984 


1981 
२० 


रु० 


- 


- 


- 


1985 

२० 
( 6 ) 
128 . 09 
85 . 62 


विए गए उधारों पर ब्याज . 
घटाए: लिए गए उधारों की लागत 


( 5 ) 
99 . 83 
65 . 40 


44, 93 59. 89 78 . 56 
31 . 1740 . 1651 . 56 


34 . 43 


42 . 47 


निवल व्याज राजस्व . 
मन्य माय 


13 . 76 
3 . 32 


19 . 73 
4 . 04 


27 . 00 
4 . 86 


5 . 14 


6 . 91 


. 


. 


. 


17. 08 


23. 77 


31 . 86 


39 . 57 


49 . 38 


4 . 44 
0 . 19 


निवल भाय . . . . 
ध्यय : 
- - कामिक व्यय . 
निवेशों से हानि . 
- निवेशक तथा समिति मवस्यों के शुल्क तथा व्यय 
– अन्य व्यय व अनुदान 
-- - मल्य लाम . . . . 
सफल लाभ 
कराधान 
निवल लाभ 
लाभाँश ( दर ) . 


3 . 57 
0 . 14 
0 . 03 
1 . 51 


0 . 03 


2 . 29 


. 


. 


2 . 60 2 . 60 3 . 09 
0 . 47 0 . 64 0 . 44 
0 . 02 0 . 03 0 . 03 
1 . 00 1 . 03 1 . 16 
0 . 05 0 . 11 

0 . 12 
12. 94 19 . 36 27. 02 

4 . 566 . 859 . 71 
8 . 38 12 , 51 17 . 31 
7 . 0 % 7 . 5 % 8 . 0 % 


0 . 29 


0 . 34 


34. 03 
10 . 14 
23 . 89 
8 . 5 % 


42. 09 
12. 78 
29 . 31 
9 . 0 % 


उपर्युक्त से स्पष्ट है कि : 

* ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त म्याज शीर्ष के अन्तगर्त पिछले वर्ष से 

28. 3 % युद्धी थी । 
*पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान उधार लागत शीर्ष के 
पन्तर्गत 30. 9 % की वृद्धी हुई । 


* पिछले वर्ष की तुलना में निवल भ्याज राजस्व और अन्त कार्यकलाप 

से प्राप्त आय के रूप में निवल आय में 24 . 8 % की वृद्धि हुई । 
* पिछले वर्ष की तुलना में सकल लाभ 23. 7 % वृद्धी हुई । 
* पिछले वर्ष के निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष निवल लाम में 

22. 7 % की वृद्धि हुई । 
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वित्तीय स्थिति 
2 . 101 पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की परिसम्पत्तियों और वेयतामों की स्थिति सारणी 13 में दी गयी है । 
भारणी 13 : पांच वर्षों के दौरान भा० मौ० वि०नि० की परिसम्पत्तियों तथा वेयतामों की स्थिति 


(करोड़ रुपए ) 
30 जून को समाप्त वर्ष 


विवरण 


. 


1981 


1982 


1983 


1983 


1985 


र० 


ho 


६० 


1984 

० 
( 5) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 6 ) 


21 . 16 


47 . 8139 , 8353 . 68 


142 . 13 


परिसम्पत्तियां 

नकद व क शेष 
निवेश 
-- सहायता प्राप्त संस्थानों में . 
- - अन्य संस्थामों में . . 
महायता प्राप्त संस्थानों को ऋण 
परिसर, उपकरण तथा अन्य परिसम्पत्तियां 
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं, 


___ 34 . 5238 . 31 

0 . 96 1 . 21 
548 , 01 690 . 82 
23 . 61 26 . 86 
(0 . 50 1 . 21 


44 . 60 52 . 25 57. 16 

1 . 21 1 . 21 0 . 21 
864. 73 1 ,054 , 93 1, 307, 31 
34 . 96 44 . 46 6 5 . 68 
2 . 40 4 . 11 7 . 87 


628 . 768002 987. 73 1, 210 . 64 


1, 580 . 36 


वेयताएं 
उधार 


. 


. 


. 


( क ) बडि . . . 
( ख ) सरकार तथा भामौवि बैक से उधार 
( ग ) विदेशी मुद्राओं ; . 

बालू देयताएं पौर प्रावधान . 
निर्धारित निधियां . 
स्वीकृतियों पर देयता 


433, 47 
59 . 84 
42 . 51 
32 . 50 
2 . 32 
0 . 50 


554. 55689 . 30881 . 54 1, 107, 00 

85 . 25 96 . 60 93 . 24 124 . 70 
51 . 01 59 . 6762 , 7694 . 25 
40 . 1646 , 9049 . 3992 . 36 
2 . 84 3 . 43 4 . 01 4 . 86 
1 . 21 2 . 40 4 . 11 7 . 87 


571 . 14735 . 02 


898 . 30 1, 095 . 05 


1,431 . 04 


. 


. 


. 


. 


. 


निम्नलिखित के रूप में निषल मूल्य 
शेयर पूंजी 

. 
रिपर्व तमा भारक्षित निधि 
ऋण : इविषटी प्रमुपात 


17 . 50 
40, 12 


20 . 00 
51 . 20 


22 . 50 27 . 50 
66. 9388. 09 
9 . 5:1 9 . 0: 

1 


35 . 00 
114 . 32 
8 . 9: 1 


9 . 3: 

1 


9 


. 7: 1 


लेखे 


2. 102 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का लेखा परीक्षित लेखा 
वर्ष का लाभ-हानि - लेखा और 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार 
सलन -पत्र, परिसम्पत्तियों और देयतामों के पूर्ण विवरण सहित इस रिपोर्ट 
के साथ संलग्न है । 
___ 2 . 103 वर्ष के दौरान परामर्शदातामों द्वारा लेखांकन व्यवस्था 
की समीक्षा के तवमुरूप साफ्टवेयर विकसित करने के लिए कदम उठाए 
गए ताकि वर्तमाम लेखांकन पतियों को सुचारू बनाया जा सके और 
लेखांकम कार्यो के लिए कम्प्यूटर प्रणाली लागू हो सके । माशा है कि 
1985 - 86 की समाप्ति तक प्रधान कार्यालय में विस्तीय तथा ऋण 
लेखोफन , दोनो ही, कम्प्यूटर आधारित हो जाएंगे । 


वर्ष 1984 - 85 के लिए, भारतीय प्रौधोगिक विकास बैंक ने मैसर्स 
ठाकुर वैदनाय अय्यर एंर कं० मनदी लेखापान को सांविधिक लेखा परीक्षक 
नामित किया । भारतीय भौधोगिक वित्त निगम के शेयरधारियों ( भारतीय 
मौधोगिक विकास बैंक से भिन्म ) मैसर्स एन० एम० रायजी एण्ड 
क०, सनदी लेखापाल, बम्बई को उसी प्रयधि के लिए लेखा परीक्षक 
चुना । वर्ष 1984 - 85 के लेखा परीक्षकों की रिर्पोट इस रिपोर्ट , में इम 
वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है । 


अध्याय 3 


भामौविमी के कार्यों का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव 


छठी योजना अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य 


लेखा -परीक्षा 

2 . 104 नियमित " मान्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के अलावा 
भारतीय भौधोगिक वित्त निगम के लेखों की सांविधिक लेखा - परोक्षा प्रत्येक वर्ष 
दो सेंखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जिनमें से एक का नामांकन भारतीय 
पौधोगिक विकास बैंक द्वारा किया जाता है तथा दूसरा लेखा परीक्षक ( भारतीय 
पौधोगिक विकास बैंक से भिन्न ) शेयरधारियों द्वारा चुना जाता है । 


3 . 01 1984 - 85 का वर्ष न केवल भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के अस्तित्व का 37 वां वर्ष पा अपितु यह देश की छठी पंचवर्षीय 
योजना का समापन वर्ष भी था । 


3 . 02 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना 
अवधि के दौरान अपने परियोजना वित्तपोषण कार्यो के रूप में 1 , 505. 76 


भाग 


- बाप 4 ] 
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करोग रुपये की निवल विसिय महायता मंजूर की जिसमें से 1 , 098 . 18 में गामजस्य है । भारतीय प्रौधोगिक निगम के कार्य देश के पिछले 
करोड़ रुपये के संवितरण किा गए । भाषौविनि द्वारा मजूर प्रौर मंवितरित की माढ़े तीन दशकों की प्रधि के दौरान हुए योजनाबद्ध प्रार्थिक विकास 
गई कुल महायना भामौधिनि ग पिठले 32 वर्षों की अवधि जिसमें के फलस्वरूप उधोग में परिलक्षित हुई प्रवति प्रोर मंगटनात्मक ढांचे 
पांच पंचवर्षीय योजनाएं, पांच मध्यवर्ती वार्षिक योजनाएं और पहली को यधपि अध परम्मु उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित करते है । 
योजना से पूर्व के तीम वर्षों की प्रधि गम्मिलित है , में मंजूर और 

प्रत्यक्ष प्राधिक योगदान 
संवितरित की गई फुल महायता से अधिक थी । 

3 . 07 पिछले 37 वर्षों के दौरान भारतीय प्रौधोगिक वित्त निगम 

द्वारा प्रत्यक्ष प्राधिक योगदान को , सहायता प्राप्ति के पश्चात् हए समग्र 
3 . 03 जून, 1980 को ममाप्ति पर भारतीय प्रौधोगिक वित्त 

प्रौधोगिकरण प्रसार-प्रभाव मे देखा जा सकता है । भारतीय प्रौद्योगिक 
निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थानों की संख्या 1, 2 65 थी जो कि जून, 1985 

वित्त निगम की सहायता, जहां कही भी देश के किसी भाग में पडे 
की समाप्ति पर बढ़कर 2, 093 हो गई , इनमें से बहुतों को एक बार 

अथवा मध्यम स्तर की परियोजना स्थापिप्त हुई है, पहुंची है । 
से अधिक महायता दी गई थी । 

3 . 08 भारतीय प्रौधोगिक वित्तनिगम की सहायता छठी पंचवर्षीय 
3 . 04 भारतीय प्रौधोगिक वित्त निगम द्वारा मंजर की गई सहयप्ता योजना के दौरान विभिन्न उधोगों जैसे चीनी ( 14 , 8 3 लाख टन ) , सूती 
की राशि से अधिक महत्वपूर्ण इमका उत्प्रेरक दायित्व रहा है जिसके वस्त्र ( 21 . 76 लाख , नकुण ), सीमेन्ट ( 173 . 5 1 लाख टन ), कागज ( 3 . 08 
अनुमार निगम ने 30 जून , 1985 तक इन वित्तपोषिन परियोजनामों लाग्न टन ), उर्वरक ( 46 . 17लाख टन ) , आदि उद्योगों में उल्लेखनीय रुप 
को पूरा करने के लिए 22, 385. 49 करोड़ रुपये की वित्तीय महायता से क्षमता स्थापित करने से/ बढ़ाने में समर्थ रहा है । इसके अतिरिक्स 
जटाने में अपना योगदान दिया है । 

होडल उद्योग सहित अन्य उद्योगों में उल्लेखनीय रूप से क्षमता कायम 

करने में निगम ने महायता प्रदान की है । भारतीय प्रौधोगिक वित्त 
3. 05 भारतीय प्रौधोगिक विसनिगम की परियोजना वित्त - पोषण 

निगम द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तपोषित नई, विस्तप्त 
कार्य की परिधि में बहत से विस्तृत उघोग और संगठित क्षेत्र में संभवतः 

पौर विशाखन परियोजनाएं 3 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपाय 
कोई भी ऐसा उधोग नहीं है जिसे निगम की सहायता का लाभ प्राप्त 

कराने में समर्थ रही है । 
न हुप्रा हो । 

3 . 09 भारतीय प्रौधोगिक वित्त निगम द्वारा 1984- 85 में 191 
3 . 06 भारतीय प्रौधोगिक वित्त निगम के परियोजना वित्तपोषण वित्तपोषित नई तथा विस्तप्त विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से 
कार्यों का एक उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि भारत सरकार द्वारा यह घेखा गया है कि वर्ष के दौरान मंजुर की गई महायता से विभिन्न 
ममय - समय पर निरूपित की गई राष्ट्रीय प्राधिक और सामाजिक नीतियों प्रकार के उद्योगों में क्षमता उत्पन्न किए जाने की संभावना है । 1984 - 85 
को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा किया गया है । भारतीय मौधोगिक विस की प्रवधि मे भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित 
निगम के सामान्य पीति और उनके परिचालनों में मापिक मोर मामा नई और विस्तार विशाखन परियोजनामों के प्रत्यक्ष प्रार्षिक योगदान 
जिक विकास की विभिन्न परियोजनाओं में निर्धारित उदेश्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण मारणी 14 मे दिया गया है । 
मारणी 14 : 1984 - 85 ( जलाई - जून ) के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखम परियोजनाओं का प्रत्यक्ष प्राणिक योगदान 

(करोड़ रुपये ) 
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- - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- -- - - 


- 


- --- - 


- - 


- 


- - 


- 
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- - - - 


- - 
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- 
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- -- - - - - - - - 


- - 


- -- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


-- - - - - - 


- - ... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उयोग 


प्रति वर्ष क्षमता 


परियोजनाएं कुल पूंजी 
( संख्या ) 

( ० ) 


मम्भाषिप्त 
प्रत्यम 
रोजगार 
( संख्या ) 


लागत 


उत्पादन 
का मूल्य 
(रु . ) 


सफल 
मूल्य कृषि 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - --- -- - - - - - - -- -- - -- - - - - 


चीनी 


वस्त्र 


कागज और कागज उत्पाद 


सीमेंट और सीमेंट उत्पाद 
रमायन और रमायन उत्पाद 


_ 1167. 61 2, 71059 . 48 14. 95 1 . 59 लाख टन चीनी 
23 149 . 14 12, 760 161 . 15 40 . 21 3 . 29 लाख तथए, 24 करघे, 187 लाख मीटर रेशे का प्रभिसंस्कार, 

875 टन सिलाई घागा , हल्के वजन के न बमे हुए 480 टन रेशे और 

396 टन ऊनी कम्बल तथा प्रांटो फ्लोरकर 
59. 16 1, 960 38 . 56 13. 00 23, 100 टन लेखन व मु कागजा , 24, 550 टन एम० जी० काफट 

व पैकिंग कागज तथा 9, 900 टन डालेक्स बोर्ड 
10 373 . 10 2, 364 162 . 1883 . 72 33. 24 लाख टन सीमेंट और 0 . 36 लाख टन एस्सेस्टोस चादरें 
16 123. 382 ,54679 . 20 36 . 15 22, 440 टन कास्टिक सोडा , 19, 800 टन तरल क्लोरीन , 9800 

टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 10, 000 टन विस्फोटक घोल , 3, 900 
टन फैल्शियम काहिल , 2, 500 टन रेणियम मिलिमाड, 2, 500 
टन फैरो सिलिझान . 33, 000 टन मेधानोल , 18, 500 टन प्रत्य 
मीनियम मल्फेट फेरिक एलम , 2, 560 टन एल्यूमीनियम फलोराड, 
10 . 75 लाख घनमीटर प्राक्सीजन , 1 . 92 लाख घन मीटर 
घुलनशील एसीटिलीन, 4, 100 टन ऐलिमालिक एसिड, 250 
टन एनालजिन , 1, 000 दन एस्प्रीन, 150कि० प्रा०रिबाफ्लाविन - 5 
फास्फेट सोडियम , 30 टन सोडियम सैक्रीन , 300 टन कृत्रिम 
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[ भाग III - खण्ड 4 


min . 


hirt 


__ (1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


स्वीटनर्म , 5, 000 लाख हार्ट शैल जिलेटिन कामयन, रा . 
प्राधार घोल की 25 लाख योनलं , 10 लाख मोक्सीसिलीन 
कंप्सयूल , 5 लाख रिफेम्पीमिन कैप्सयल , 100 लाग्न फेरो-शैलेट 
कैप्मयल , इन्ट्राविनम रेक्मटगेज फ्लह अमोल शन गहित 75 
लाख प्लास्टिम एसेप्टिक एम्पुलम और 200 टन पाउडर किए 
हुए पेन्ट । 


उर्वरक 


11814 . 59 


2, 563 


474 . 20 


कृत्रिम व मानव -निर्मित रेशे 


8 


372 . 37 


1,532 


38004 


रबर पोर प्लास्टिक उत्पाद, 

मावि 


19 


124 . 59 


2, 305 


148 . 50 


240 . 17 5 . 94 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट , 2. 75 लाख टन सल्फ्यूरिक 

एमिड, 4 . 45 लाख टन अमोनिया , 7 . 26 लाख टन यूरिया और 

1 . 50 लाख टन साइ - अमोनियम फास्फेट 
135. 75 7, 830 टन नायलोन -फिलामेंट धागा , 8000, टन पोलिएस्टर 

फिलामंट धागा , 45, 000 टन पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर , 2, 000 
टन टायर कार्ड धागा , 1, 700 टन टायर कार्ड को फाइबर में 

धागा बघलने के लिए मौर, 4, 500 टन पालिस्टर चिप्म मुविधा : 
46 . 85 3, 900 टन परिष्कृत रबर , 500 टन रबर के टुघडे, 4, 000 टन 

पोलिएस्टर फिल्म , 2, 900 टन बायक्सली सोगिन्टिर पोलिएस्टर 
फिल्म , 800 टन बायमसली सोरिएन्टिर पोलिप्रोपेलीन फिल्म , 
150 टन डायलेक्ट्रिक ग्रेड मेटलाइ प्लास्टिक फिल्म , 1, 325 
टन क्रास फिल्म लेमिनेट्स, 1,500 टनकम घनत्व वाली पोलिथिलीन , 
500 टन पोलिटाइटल फेरो इथिलीन , 4, 940 टन उच्च घनत्व 
बाली पोलिथिलीन के बुने हुए टाट , टेलिविजनों के लिए 6 . 56 
लाख मोलिडर केबिनेट्स, ललक एड व्हाइट टेलीविजन सेटों के लिए 
उपांगों के 108 लाख सेट , 1, 500 टन सिंथेटिक शीशे और 637 
टन पोलिथिलीन टेरीफलेटों बोतलें तथा 2,550 टन यो 

प्लास्टिक । 
16 . 74 2. 50 लाख टन इस्पात की छड़ें, 19, 440 टन माइल्ड स्टील , 

मिश्र धात सिल्लियो, 1000 टन हाई कोम हाई हाईनेम लाइनर्स , 
25, 000 टन कोल्ड रोड माइल्ड स्टील स्ट्रिप, 4, 250 टन लौह 
सूक्ष्म फाजिग्स, 16, 000 टन कोल्ड ट्विस्टिर विकृत छः मोर 

215 टन विधातु स्ट्रिप तथा क्लेर उत्पाद । 
30 . 75 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, भारी पानी संपज्ञों और अनार अन 

संधान के लिए 6, 000 टन उपकरण , 20 वाटर बल डिल , 
25 हाइड्रोलिक गयमंग कोर ट्रिल, 6, 000 रौंक रोलर बिटम , 
550 फ्लोट शूज /फ्लोर कॉलर , 10, 000 इलैक्ट्रिक टाइपराइटर , 
60, 000 जिग - जैग सिलाई मशीनें और 8 बिलेट प्राइंडिंग मशीनं । 


लोहा व इस्पात 


8 


48. 24 


1, 21182 . 81 


मशीनरी और उपांग 


41 . 66 


2, 180 


65 . 52 


विजली मशीनरी 


17 133 . 85 


17 


133 . 85 


3, 640 


212, 18 


62 . 01 881 माइक्रो - प्रोसैसर प्राधारित संचार ए नियन्त्रण प्रणाली , 

स्पाही को लिखावट पहचानने वाले कूटबद्ध , 1, 000 चुम्प्रकोप 
उपकरण , 760 परीक्षण एवं मापक यंत्र , प्राकडे प्राप्त करने 
वाली 20 प्रणालियां, 8, 500 पोर्टेबल जेनरेटर सेट, 30, 000 
मधु - उपयोगी इंजिन , 3, 000 स्वचालित नियन्त्रण वाल्व और 
उपांग, 72 लाख लचकवार चुम्बकीय मीडिया /फ्लापी डिस्क , 
1, 000 एम० प्रार० एम० वीडियो चुम्बकीय टेपें , 2, 350 टन श्रव्य 
टेप, पूर्णतः इलैक्ट्रानिक प्राइवेट स्थचालित शाखा एक्सचेंज की 
54, 000 लाइनें और सम्बद्ध उपकरण , 1, 500 सिंगल लाइन 
फीचर टेलीफोन, प्रिंटिड सर्किट बोर और विभिन्न असेम्बलियों 
के 1 . 02 लाख स्टफिंग सोल्डरिंग , 18. 50 लाख क उक्टर किलो 
मीटर पोनिथिलीन इंसुलेदिष्ठ जेली फिर टेलोकोन कवन , 820 
टेलीफोन केबल प्रेशराइजेशन/ मानोरा मिस्टर 555. 5 लाख 
एल्यूमीनियम इलैक्ट्रोलाइटिफ कैपिमिटर्स, 3 लाख वर्गमीटर ग्लास 
एपाक्सी फापर लेमिनेट्स , 3, 000 स्वचालिन नियंत्रण वाल्व और 
उपांग, 215 टन थर्मोस्टेटिक द्विधातू स्ट्रिप और क्लैड उत्पाद , 
230 लाख जी० एल० एस० लैम्प और 110 लाख फ्लोरेसेंट ट्यदें । 
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( 1 ) 


(2) (3) 
13189 . 09 


(4) ( ) ( 6) ( 7) 
16, 502 637. 7784 . 38 0. 27 लाख हल्के वाणिज्यिक वाहन , 2 . 25 लाख दो - पहिए 

स्कूटर, 500 लिपटें , 10 . 00 लाब साइकिलें , 5. 84 लाख व्यक्तियों 
को लाने ले जाने के लिए हवाई राज मार्ग, एक लाख हाई 
पावर फ्लाइ झील मेगनेन्स , 7,400 माटोमोबाइल एपर कर 
सिस्टम , 2 लाख टाइ रार एएस , और एक लाख देग लाइन 
प्रोम्पलियां, 2 . 50 लापक पेनल, फ्लज पेनल ग्राख पौर 

रेक शूल, 80 ,000 * कशाफ्ट तया 50, 000 माटोमोबाइल सीटें । 
1, 873 25. 99 14 . 54931 कमरे 
12, 033 330 . 33 150 . 23 


. 
30 


64 . 47 
508 . 19 


मन्म 


1913, 129 . 54 


58, 069 2, 757 . 91 


970 . 35 


भादि के सम्बन्ध में बेहतर सो पर सौदेबाजी कर सकें । प्रबुज प्रपतक 
पौर समम प्रबन्धक वर्ग परियोजना में सुधार करने की दृष्टि से वित्तीय 
संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले योगदाम को भली प्रकार से मूल्यांकित करने 
में समर्थ है, जिस क्षेत्र में कि , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम वर्षों 
से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । 


प्रबन्धकीय प्रभावशीलता पर प्रभाव 


3 . 16 परियोजना के कार्यान्वयन की प्रबधि तथा इसके पश्चात 
उचित संगठनात्मक ढांचे, सिस्टम पीर प्रबन्धकीय प्रभाषशीलता को 
कम महत्व नहीं दिया जा सकता । भारत मे लगभग 2 वशक पूर्व 
"मिल्कियत " और "प्रबन्ध " दोनों को एक दूसरे से पलग करना कठिन था । 
अब धीरे - धीरे अचमी तया प्रवर्तक इस बात को अनुभव कर रहे हैं 
कि परियोजना का काफी सीमा तक सफल परिचालन इस बात पर 
निर्भर करता है कि इसका प्रथमकिस प्रकारकिया जा रहा है । प्रबन्ध 
मै व्यवसायीकरण की जो मजबूत हो रही है । प्रबग्ध विकास के क्षेत्र में 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना 
करके एक महत्वपूर्ण अन्तराल को पूरा करने का प्रयास किया है । 

कि जब तक काफी मात्रा में व्यवसायिक अनुमयी और सक्षम सपा 
प्रशिक्षित प्रबन्धक पिकसित नहीं किए जाएंगे तब तक उस्लेखनीय दर से 
प्रबन्धक पनी के म्यामसामीकरण में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । 


३ . 10 उक्त परियोजनामों से जगभग 66, 069 व्यक्तियों के लिए 
प्रस्पक्ष रोजगार पवा किये जाने की खमविना है । हम परियोजनामों द्वारा 
जस्पादन किये गये माल का मूल्य 2,757. 91 करोग रुपये होने का अनुमाम 
है । इनसे 970. 36 करोड़ रुपये की "सकल मूल्य पूठी " होने की संभावना 
है जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन को हम परियोजनामों का योगदान है । 
समप्रत : 1084- 88 के दौरान वित्तपोषित 418 योजनामों की मुल 
पुजीगत मागत 4, 852,. 79 करोग होने का अनुमान है । जो उम परियोजनामों 
को कार्यान्वित करने के लिए फुटाए गए साधनों के प्रयासों का स्वतः 
प्रमाण है । 
राष्ट्रीय राजकोष में योगदान 

3 . 11 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त नियम ने मगातार अपने कारोबार 
को लाभप्रद बनाने के लिए प्रयास किया है । अपने अस्तित्व के 37 
वर्षों के दौराम निगम में पायकर के रूप में राष्ट्रीय राजकोष में 
75 . 36 करोड़ रुपये की राशि पदा की है जो कि इसकी प्रवस पूंजी से 
दुगनी से भी अधिक है । 
परियोजनामों की विश्लेषण -प्रक्रिया पर प्रभाव 

3 . 12 मारत में राष्ट्रीय स्तर के विकास वित्तीय संस्थान , विशेषकर 
भारतीय प्रौद्योगिक पित्त निगम जो देश के विकास बैंको में सबसे प्राचीन 
है, मौद्योगिक क्षेत्र में परियोजना नियोजन कार्यान्वयन पौर प्रौधोगिक 
परियोजनाओं के परिपालन से सम्बन्धित मूल प्रमुशासन कायम करने 
का कुछ वाया कर सकता है । 

3. 13 परियोजनामों का मूल्यांकन करते समय वर्तमान " परियोजना 
शितपोषित और "पानी संस्थाम " पारणामों के प्रधीम ज विकास 
पित्तीय संस्थान एक दूसरे की बुद्धिमता पीर कौशल को एफन रूप से 
प्रयुक्त करने में कहीं सक्षम है , संस्थान की प्रवर्तन करने वाली तथा 
प्रबन्ध मौर तकनीकी संचालन क्षमतामों की विशष विश्लेषण करो है, और 
वहाँ कहीं कुछ भी प्रभाष ममय किया जाता है वहाँ वित्तीय संस्थान 
सद इस सम्बन्ध में पधमर्ग येते. पर कई बार वित्तीय सहायता 
मजा करते समय ऐसी शतों का निर्धारण करते है कि योजना की भारम्भ 
की मस्या से ही वे विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादन, विस्त पाणार, अधिकारी 
स्तर में प्रबग्य प्रापि में न्यापसायिक स्टाफ की भर्ती करेंगे अग्रणी संस्थान 
के रूप में भारतीय प्रायोगिक वित्त निगम करबार परियोजना की प्रव 
धारणा अवस्था पर ही उपमियों का मार्ग दर्शन करता है जिसमें उत्पाव 
मिषता चयन , तकनीकी और प्रत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजनामों को 
ठीक करने जैसे मामले निहित होते हैं । परिगेजना की व्यवहार्यता के 
मतिरित जिसका परीक्षण विभिन्न पहलमों जैसे तकनीकी, वित्तीय वाणिज्यिक 
पौर भाषिक दष्टि से किया जाता है तो भी प्रत्यधिक महत्व परियोजना 
के प्रबग्धकीय पीर सामाजिक पहलुभों को दिया जाता है । 

3. 14 अब संस्थान प्रवर्तको को विदेशी सहयोग, करारौ मावि 
मामले में भी उन्हे परामर्श देते हैं ताकि वह बाहर तकनीकी संगठन 
2 - 509 GI / 83 


3 . 18 भारतीय पोपोनिक वित्त निगम सहित वित्तीय संस्थानों 
का इस बात पर जोर रहा है कि उचित प्रबन्धकीय ढांचे मपति ( क ) 
निपेशक योग का उचित गठन, ( ब ) दूसरे स्तर पर प्रच्छे प्रबन्धक 
वर्ग का सजन ( ग ) जहाँ पावश्यक हो प्रबन्धक समितियों/ लेखांकन समितियों 
का गठन पोर ( क ) सक्षम प्राधार पर परामर्शवतामों तथा विशेषज्ञों की 
सेवामों का उपयोग भगवा वर्तमान परिपालन व्यवस्था में सुधार की 
ध्यवस्था की जाए । पित्तपोषित संस्णयों के योग की रचना का निर्धारण करते 
समय भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का प्रयास किरही विशिष्ट नियमों 
का उल्लेख करमा नहीं है पपित एक मोर इसका उद्देश्य प्रवर्तकों के उचित 
प्रतिनिधित्व और दूसरी भोर सम्बन्धित लेखों में सहायता बाहरी विशेषज्ञों 
को उचित मामा में सम्मिलित करना है जिन मामलों में निगम के विचारा 
मुसार प्रमुख कार्यपालक अथवा प्रबन्ध निदेशक को उनकी सहायता की 
भावश्यकता होगी । पामतौर पर वित्तपोषित संस्थानों के गोडो में संस्था 
मात्मक नामित निवेशकों की नियुक्ति मम्य सम्बन्धित संस्थानों मे विचार 
विमर्श करने और संस्थानों की संयक्त शेषरपारिता की माला , कुल सहायता 
का प्राकार पर इसकी श्रेणी प्रति संस्था एम० प्रार० टी . पी . 
पथवा गैर एम० पार० टी० पी० है , के तथ्यों को ध्यान में रखकर 
की जाती है । इन सब उपायों के फलस्वरूप वित्तपोषित संस्थानों के प्रबन्ध 
संस्कारों पर कुछ गुणात्मक प्रभाव का है, परन्तु इस दिशा में प्रमी 
बहुत कुछ किया जाना शेष है । 


294 भारत का राजपन्न मार्च 22, 1986 ( 1, 1908 ) 

[ भाग IIH - बार 
परामर्श के लिए संस्कार विकास 

प्रौद्योगिक विकास को सहायता 

3. 20 देश के सामाजिक पोर पार्थिक परिवर्तन के लिए संकलित 
3 . 17 न तो कोई प्रवर्तक और न ही कोई संगठन. सभी कलाओं 

तकनीका उत्पादेयः एक तीव्र गति वाहन के रूप में माना गया है । 
में पक्ष हो सकता है । जिस प्रकार से मानव- बसचे के जन्म के समय 

पूंजी प्रभाव राष्ट्र होने के नाते तकनीकी दबता को पापण्याना हमारे 
प्रसूति की अावश्यकता ही र पूर्व प्रमगि नया उत्तरप्रसूति के 

लिए पौर भी महत्वपूर्ण है । अपनी पोर से भारतीय प्रौद्योगिक विस 
पौराम उचित देखभाल जन्म होती है , उमी प्रकार एक नई परियोजना 

निगम ने अपनी दो प्रवर्तन योजनामों मर्थात् वेशी तकनीक को ग्रहण 
क जाम के समय भी इसकी गयं प्रसव तथा उमर प्रमष अवस्थामों में 

काने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उप-सहायता योजना और इन -हाऊस 
विशेषज्ञ परामर्शदासानों द्वारा उचित देखभाल पपेक्षित है । बड़ी परि 

प्रमुसंधान सथा विकास प्रयासों के माध्यम से तकनीक विकास के लिए 
पोजमामों के मामले में भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम सहित विसीय 

सहायता योजना, द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहायता प्रदान करने का 
. मेस्पान इस बात पर जोर देते है कि परियोजना की प्रारम्भ अवस्थामों 

प्रयास किया है चाहे यह भभी मामूली है । 5 . 00 करोड़ रपे नमकी 
सही परामर्शदाता इंजीनियरों की फौरन नियुक्ति की जाए ताकि यह 

कुल परियोजना लागत वाली अति लघु नया लग क्षेत्र को परियोजनामों 
विस्तृत इंजीनियरिंग , परियोजना सूचीकरण , स्थल निरीक्षण और सामान्य 

एवं मध्यम स्तर क्षेत्र की प्रौद्योगिक इकाइयों के लिए प्रार को जाने 
समन्वय प्रादि के क्षेत्रों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्रित 

गाली देशी तकनीक ग्रहण करने के प्रस्ताव के लिए 3 सहायता यो गा. 
विशेषा परामर्श उपलब्ध करा मः । मध्यम और मध्यम - बड़े स्तर फी 

बनाई गई है और मध्यम स्तर की परियोजनामों के लिए 20,000 रुपये 
परियोजनाओं के मामले में शुरू से ही इसके संगठन होने में ही परामर्श 

की सीमा तफ प्रयवा देशी जानकारी प्राप्त करने का 80 % मन क्षेत्र 
पाता या परियोजना प्रबन्धक की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है । 

की परियोजनामों को 5. 00 लाख रुपणे, परियोजना लाा के अधिकाम 
पास्तष में विकास वित्तीय संस्थानों ने परियोजना के प्रत्येक क्षेत्र के 

10 % सक की समग्र उप सहायता प्रदान की जाती है । इन-हाऊस 
लिए विशेषज्ञ परामर्श की पावश्यकता को अनुभव किया है । मध्यम पोर 

मनुसन्धान और प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से तकनीक का विकास 
बरे पैमाने की परिमोजमामों के लिए परामगंदातानों की कोई कमी नहीं 

करने के लिए प्रारम्भ की गई सहायता योजना का उद्देश्य भी 10 % 
है लेकिन विकास वित्तीय संस्थामों ने विशेषकर छोटे पैमाने की परियोज 

रियायसी म्पाज वर पर ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराता है 
मामों के लिए एक ही स्थान पर " अवधारणा " अवस्था मे लेकर "कार्यान्वयन 

जो कि देशी तकनीक के विकास/ अभिग्रहण के लिए प्रयोगशाला स्तर से 
अवस्था तक समप्र परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तकनीकी 

पाणिज्यिक स्तर पर विकसित करने के लिए इन - हाऊम अनुसन्धान पौर 
सलाहकारी संगठनों की स्थापना की है । इन तकनीकी सलाहकारो संग 

शोष व्यय में आई लागत का 50 % अमया 23. 00 लाख रुपये, जो भी 
जनों से सषु तथा मध्यम प्तर की परियोजनाओं को इनकी सेवाओं का 

फम हो , तक सीमित है । हाल ही में प्रारम्भ की गई वोनो योजनामों 
प्रसार तथा परामर्श परिचालन अवधि के दौरान भी उपलब्ध है । भारत 

से अपेक्षा है कि ये पाने वाले समय में तकनीक के विकास पर माना 
में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक 

उचित प्रभाव स्थापित कर सकेंगी । इस दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित 
विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक यिस निगम , भारतीय प्रौद्योगिक साख 

निगम, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के माध्यम से देश में प्रायोगिक मेवे में 
एवं निवेश निगम लि . के संयक्त उद्यम से प्रौद्योगिक परामर्शदातामों 

सुधार लाने तथा उद्योग में मन्तरराष्ट्रीय प्रतिसर्षा पैदा करने के दृष्टि 
की निर्देशिका तैयार की गई है जिसमें भारत में उपलब्ध परामर्शवायो 

कोण से "प्रौद्योगिक वित्त " अलब्ध कराने पर भी विचार कर रहा है । 
सिवानों के सम्बन्ध में उपयोगी मूलभूत सूचना दी गई है । उन सभी 
उपायों के फलस्वरूप प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वस्थ "परामर्श संस्कार " के स्वः विकास तथा स्वः नियोजन प्रयासों के लिए महायता 
विकसित होने में सहायता मिली है । 

3 . 21 गरीबी तथा बेरोजगारी को मिलाने और देश के बेरोजगार 
व धमीयता विकाम और प्रसार पर प्रभाव 

मुवामों में निः सहायता के स्पान पर साधा सम्पना को भावना पैदा 
३. 18 केवल मान वित्त, कच्चे माल और अन्य अवस्थापना सुवि फरमे के उद्देश्य से बनाई गई, भारतीय प्रौद्योगिक वित निगम की 
बामों की उपलब्धता से ही किसी क्षेत्र विशेष के मार्थिक विकास को उचित एक अन्य योजना है जिसका नाम है, स्थ :निननमा स्थः नियोमा 
रूप में प्रभावित नहीं किया जा सकता, जब तक कि मौद्योगिक क्षेत्र में प्रयासों के लिये सहायता योजना । इस प्रर्वतन योजना के प्रयोग, ऐसे 
चुनौतियों का साममा फारने के लिए और उद्यमीय जोखिम उठाने के 

व्यक्तियों को , जिन्होंने उधमीयता विकास कार्यकर में प्रशिक्षण प्राण 
लिए मामबीय साधनों का उचित रूप से पुषिन्यास न किया जाए, यह किया है, मैंकों प्रावि से मण प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उन द्वारा 
तथ्य मय काफी मान्यता प्राप्त कर चुका है । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त लगाये जाने वाले सीमान्त धन को राशि तक को साकारो संगठनों। 
निगम सहित संस्थान म चावल उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए 

विशिष्ट एजेन्सियों के माध्यम से उबार गण के कर में निगम द्वारा 
निधियों के रूप में प्रपनी सहायता दे रहे हैं अपितु इन्होंने राष्ट्रीय स्तर उपलब्ध कराई जाती हैं । 
पर भारतीय उपमीयता विकास संस्थान नामक संस्थान का भी गठन 
किया है । भारतीय उपमीयता विकास संस्थान देश में उद्यमीयता प्रान्दो -- 

सहायकीकरण में सहायता 
लन को गति प्रदान करमे में सक्षम रहा है और यहां तक कि कई राज्य 

3 . 22 सहायकीकरण को एक प्रोर माधुनिक बड़े स्तर के उत्पादन 
सरकारों ने उद्यमीयता विकास की आवश्यकसानों को पहचान लिया है में बचत प्राप्त करने तथा दूसरी मोर विकेन्द्रीकरण परिचालनों और 
मौर इन्होंने सातवीं योजना भवधि के दौरान अपने सम्बन्धित राज्यों में रोजगार उपलब्धता के माम प्राप्त करने की दृष्टि से मोका जाना 
सचमीयता विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखे हैं । 

पाहिए । परियोजनामों का मूल्यांकन कसे समय मारतोय पोयोगिक 

वित्त निगम उत्पादन की जाने वाली बहुत सी मदों का इस दृष्टि से 
3. 19 विशेषकर मध्यम मौर मध्यम - बड़े स्तर के क्षेत्रों में देश में मूल्यांकन तथा निरीक्षण करता है ताकि इन परियोजनामों से सहायक 
सचमीयता माघार को विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक भौर लघु क्षेत्र के उद्योगों को स्थापना को संभावनापों के क्षेत्र पर पहले 
वित्त निगम पारा प्रवर्तित तथा निधि प्रवत जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने से ही विचार किया जा सके । भारतीय प्रायोगिक वित निगन के 
प्रगटकों को म्याज रहित एवं मामूली सेवा प्रभार पर वित्त उपलब्ध निरीक्षण अधिकारी मनुषतंन निरीभगों के दौरान ( क ) सहाय को करण 
पराकर “ जोखिम पूंजी वित्तपोषण " उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उल्लेखनीय के लिए संभावनामों, यदि कोई सहायक इकाई नहीं है ( ख ) वित्तपोषित 
प्रभाव स्थापित किया है । जोखिम पंजी प्रतिष्ठान देश के भौगोगिक संस्थानों द्वारा सहायक इकाइयों के विकास में रिया गपा योगमन, यदि 
परातम पर 136 तकमीकशों को मध्यम और मध्यम - बड़े प्राकार की कोई है, भौर ( ग ) पैतृक -सहायक इकाई का सम्बन्ध मोर इसके स्तर , 
परियोजनामों के प्रवर्तकों के रूप में , ला सफने में समर्थ रहा है । 

से पहलुभों पर भी विचार करते हैं । भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम 
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माल का पुन उंगयोग करने , वातावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण करने 
वाली परियोजनामों को उचित मत्व दिया जाना है । 


की प्रवर्तन योजनाएं सहायकोफरण के लिए उपयमस उत्पाद तथा इसके 
प्रमिसरकार के सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना रिपोर्ट व्यवहार्यता 
रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करता है और यदि यह 
पत्तकार्य तकनीकी सलाहकारी संगठन / विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा किया जाए 
तो अचमी को 100 % सागत-निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है । दत्तकार्य 
पूरा होने के पश्चात् 75 % उप-सहायता की अदायगी तकनीकी सलाह 
कारी संगटम विशिष्ट एजेन्सियों को कर दी जाती है पौर शेष 25 % 
उप-सहायता सहायक इकाइयों द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्पा कर 
लेने तथा पैतृक इकाई के साथ सहायक वर्षा प्राप्त करने में व्यवस्था 
कर लेने के पश्चात् उपमम्स करा दी जाती है । 

योग रहित जिलों में वित्तपोषित परियोजनाओं पर भारतीय कोचोगिक 
वित्त निगम की सहायता का प्रभाव . 
. 3. 23 1984 - 83 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
की चंग रहित जिलों की परियोजनामों को सहायता तीन गुणा से भी 
अधिक रही । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता का उद्योग 
रहित जिमों/प्रम्य प्रौद्योगिक . रूप से पिछड़े जिलों की परियोजनामों पर 
सामाजिक और प्रापिफ प्रभाव इस बात से पोका जा सकता है कि 
इम परियोजनामों ने स्थानीय लोगों के प्रार्षिक कल्याण को पूरा करने 
के लिए "विकासात्मक जागरूकता " पैदा की है और सामाजिक मष . 
स्पापमा सुविधाएं संगटित हुई है । चूंकि अधिसूचित कम विकसित जिलों / 
बोलों में स्थापित की गई अधिकतर परियोजनाएं प्रामीण और प्रथया अर्ध 
प्रामीण परिवेश में स्थापित की गई है, प्रतः इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था 
में मामूम -चूल परिवर्तन गुमा है । इन परियोजनामों में प्रत्येक रोजगार 
तथा मप्र पक्ष रोजगार को क्या करने में भी भारी सहायता मिलती है 

और इन इलाकों में काफी मात्रा में प्रति अपु तथा छोटे स्तर को 
बकाइयो पौर विभिन्न कारोबार , पुकानों , मरम्मत सेवामों मावि से मम्म 
पित दुकानें स्थापित हुई है । 
को संरक्षण भोर इसके प्रबन्ध अपार्यों को प्रोत्साहन 

3. 24 भारतीय प्रौद्योगिक पित निगम कर्जा संरक्षण पोर इसके 
पौधोगिफ मित्तपोषित संस्थानों द्वारा उचित प्रबग्ध की भोर अधिक 
ध्यान दे रहा है । भारतीय प्रौद्योगिक मित्त निगम द्वारा वित्तपोषित 
की माने वाली परियोजनामों का मूल्यांकन करते समय निगम ऊर्जा 
सपभोग पहलमों, कर्जा क्षमता में सुधार करने मथवा ऊर्जा हानि में 
कटौती करने या नवीकरणीय पथवा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के उपयोग 
की संभावमामों पर गहराई से विचार किया जाता है । 

3. 25 भारतीय प्रायोगिक वित निगम का प्रबन्ध पर न केवल 
राष्ट्रीय हिप्स के विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करता है अपितु इसे 
उत्पादन लागत में कटौती करने के साधन के रूप में भी देखता है 
ताकि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हो सके प्रथया कम से कम 
इसके लाभ का म्यूनतम सीमान्त स्तर मना रहे । इन उपायों का प्रभाव 
कर्जा प्रबन्ध के क्षेत्र में उद्योग में पैदा हुई जागरुकता पौर "ऊर्जा लेखा 
परीक्षण " मावि से प्रांका जा सकता है । वैकल्पिक सपा मवीकरणीय ऊर्जा 
साधनों के उपयोग के सम्बन्ध उपस्करों का उत्पादन करने वाली 
प्रौद्योगिक संस्थामों के लिए भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम द्वारा रिया 
पती ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है । 
प्रदूषण नियन्क्षण निवारण उपायो को प्रोत्साहन 

3. 28 प्रौद्योगिक प्रदूषण का नियन्त्रण करने तथा सुरक्षा उपायों 
को अपनाने की पोर पधिक ध्यान दिए जाने से भारतीय प्रौद्योगिक 
वित निगम द्वारा वित्तपोषित मोयोगिक परियोजमामों के सम्बन्ध 
में स्थामिक पहलुमों पर अधिक ध्यान देता है और वित्तपोषित संस्थानों 

को पह मारपरत करने का प्रयास करता है कि मोद्योगिमा बहिःमाय 
प्रत्येक राज्य में नियंत्रण निकायों द्वारा निर्धारित सीमामों के अधीन 
नियन्त्रण और कार में रखा जा सके । वित्तपोषण के मामलों में पर्ष 


सरकारी मेन की परियोजनाओं पर भारतीय पोद्योगिक वित्त निगम की 
सहायता का प्रभाव 
. 3 . 27 यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय मौद्योगिक 
वित्त निगम के प्रागमन से उयोग में सहकारी प्रान्दोलन ने अपनी 
जड़ें पकड़नी शुरू की । संगठित प्रौद्योगिक क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम ने भारतीय उद्योग को अपनी 37 वर्षों की सेवा के दौरान 
274 सहकारितात्रों को कुल 294 . 05 करोड़ रुपये की वितीय सहायता 
प्रदान की है । चूंकि इन सहकारिताओं में से लगभग सभी कृषि आधारित 
प्रौद्योगिक क्षेत्र में हैं अतः उद्योग में सहकारिता गान्दोलन को गति प्रदान 
कर भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम चाप तथा उद्योग और उद्योग व 
रुषि में सन्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा है । 

3. 28 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को इन कृषि प्राधारित 
प्रौद्योगिक सहकारितामों को प्रदान की गई सहायता का उल्लेखनीय 
पहलू यह रहा है कि यह सहायता देश के सुदूर कोनों में स्थित इकाइयों 
को पहुंची है और इससे न केवल ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कोई भी उद्योग 
नहीं पा उद्योग स्थापित होने में सहायता मिली है अपितु हमने भमग्र 
प्रामीण दृश्य को भी परिवर्तित किया है । प्रायः यह होना है कि किसी 
प्रामीण क्षेत्र में एक प्रौद्योगिक सहकारिता के स्थापित होने से वहां पर 
बेहतर सहय , बेहतर सिंचाई सुविधाएं, पीने के पानी की व्यवस्था, पाठ 
शालाओं पौर अस्पतालों की स्थापना जैसी सुविधा पाने के साथ 
साथ सहकारिता प्रान्दोलन में ग्रामीणों पा विधाम वृद्ध होता है और 
कृषि क्षेत्र को बचत उपायक उद्देश्यों के लिए इस्तेनान हो । लगती है । 
सहायक और सह्योगी उद्योग जैसे प्रायोगिक अल्कोहल , मिष्ठान, 
इकाइयां, गन्ने की खोई प्राधारित कागज संयंत्र मया मिश्रित पोर 
पानेदार उर्वरकों का उत्पादन मावि, भी इनकी छोटो छोटो शाखामों के 
रूप में उभर भाये हैं । इसी प्रकार मूसा कताई सहकारितामों ने ग्रामीण 
पौर पीग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के विकास की पावश्यक 
मवसर प्रदान किया है । कुछ राज्यों में अधिकतर सहकारितामों के सफलता 
पूर्वक चलने के कारण सहकारिता प्रदोलन में जन सामान्य का 
विश्वास जमा है और इससे देश में एक नर उयमियों का बरां पनपा 
है । बहुत से अन्य उद्योसी जैसे , पटसन , उवरक , कृत्रिम रेशा , वनस्पति 
तेल, कोको प्रोसेसिंग, कागज , प्रादि का वर्षों के दौरान , सहकारी क्षेत्र 
में प्रसार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है । 


प्रवर्तन कार्य 


सामान्य समीक्षा 

4 . 01 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भा०पी०वि०नि० के प्रवर्तन कार्यों में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई । देशो टेक्नालाजा के प्रोत्साहन को वर्तनान योजना . 
में सुधार करके , ( क ) इन -हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के 
बारा टेक्नालाजी को उन्नत करने के लिए, ( ब ) ग्रामोण , कुटीर उद्योगों 
के संबद्धन के लिए और लघु क्षेत्र में इकाइयों को विपणन सहायता 
उपलब्ध करवाने के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ करके , इसके प्रवर्तन कायों 
में वर्ष के दौरान नए मायाम जोड़े गए । 

4. 02 निगम ने अपने विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर वष 1984 -85 के 
पौरान 305 , 49 लाख रुपये प्रयोग किए जय कि 1983 - 84 में यह 
राशि 180 . 28 लाख रुपये थी , इस प्रकार पिछले वर्ष को तुलना में 
69 . 5 % की वृद्धि हुई । 


4 . 03 वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से 30 जून, 1985 तक 
विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर निगम द्वारा किए गर यम का म्यौरा सारणो - 
15 में दिया गया है । . 
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मारणी 15 : भारतीय पोयोगिक विल निगम जप प्रवर्तन कार्यों के लिए . 
उपयोग की गई राशि : 

( लार रुपये ) 


पहायता प्रवस कार्यों की प्रति 


1984 - 85 30 जून , 1985 
बुलाई - यून तक संचयी , 

राषि 


राति 


161 . 72 


6 . 68 


52 . 58 


( क ) उप - सहायता योजनाएं 
– वेशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए उप - सहायता 

योजना ( 30 - 11 - 1977 ) 
-- - बाजार अध्ययन प्रावि लागत को पूरा करने के लिए नए उपनियों 

को उप - सहायता योजना ( 30 - 11 - 1977 ) 
----व्यवहार्यता अध्ययन, मादि की लागत को पूरा करने के लिए 

सष उयमियों को उप - सहायता योजना ( 1 - 7 - 1978 ) 
-- सहायक पोर लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रयान के लिए अ - पहायता 

योजना ( 1 - 9 - 1978 ) 
- पति लघु तथा लघु स्तर के योग में पग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन 

के लिए उप - सहापसा योजना ( 28 - 6 - 1982 ) 
( ब ) सहायता योजनाएं 

बेरोजगार मुषा व्यक्तियों के स्व -विकास पौर स्व -नियोजन के 
लिए सहायता योजना ( 28- 6 - 1982 ) 
- इन - हाउस मन संघाम एवं विकास प्रयासों मारा टेक्नालाजी 

के विकास के लिए सहायता की योजना ( 1 - 7 - 1984 ) 

4. 05 म्यवहामता मध्ययन, मावि की लागत को पूरा करने के 
लिए लघु उद्यमियों को उप - सहायता योजना का वर्ष के पन्त में नबी 
करण किया गया मौर एक संशोधित योजना पहमी अगस्त, 1985 में 
लागू की गई है । संशोधित रूप मे यह योजना केवल ग्रामीण, कुटी , प्रति 
लघु पौर लधु क्षेत्र में ( उन इकाइयों को जिनको कुल पूंजीगत लागत 
पस लाख रुपये से अधिक R हो ) छोटे उपमियों पर ही लागू होगी । 
उसी तारीख से लम् स्तर पौधोगिक इकाइयों को विपणन सहायता 
उपलब्ध करवाने के लिए उप - सहायता योजना नामक एक नई योजना 
पर्तमान प्रवर्तन योजनामों में सम्मिलित की गई है । इन दो पोषनामों 
की प्रमुख विशिष्टताएं जैसी कि यह पन , निम्नानुसार । 
( क ) व्यवहार्यता अध्ययन मावि की लागत को पूरा करने के लिए 
प्रामीण, कुटीर एंग प्रति स क्षेत्र में छोटे उपमियों के लिए उप-सहायता 
पी जमा । 

योजना के अन्तर्गत प्रपम पीढ़ी उपमियों द्वारा स्पापित की 
जा रही प्रामीण , कुटीर, पति लघु, मोर ल क्षेत्र मे ( उन 
इकाइयों को जिनकी पूजीगत कुल लागत , दस लाख हारे से 
पधिक म हो ) भौगोगिक इकाइयो तकनीकी सलाहकारी संगठन 
से सस्ती दरों पर व्यवहार्यता अध्ययन/ परियोजना रिपोर्ट , पापि 
की पात्र हैं । निगम की उप - सहायता राशि तकनीको सलाहकारी 
संगठन द्वारा लिए जा रहे परक का 90 % या 2700/- रुपये, जो 
भी कम हो , होगी । उप - सहायता की राशि अनुसूचित जातियों/ 
प्रमुसूचित जनजातियों या शारीरिक रूप से विकलोग जयमियों 
या एकीकृत प्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तत पाने वाले उब 
मियों के मामले में 100 % या 3000 रुपये तक हो सकती 


0 . 22 
800 . 86 


462 . ३० 


(i ) प्रवर्तन योजनाएं 
( उप -सहायता ) 

68. 0 
( ii ) उद्योग - रहित जिलों सहित 

कम विकसित क्षेत्रों के 
विकास के लिए 
प्रौद्योगिक समता सर्वेक्षण 

3 . 61 
( iii ) तकनीकी सलाहकारी 

सहायता 
- सकनीकी सलाहकारी संगठनों 

को इपिवटी तथा मन्स 
सहायता 

9 . 31 
मोधोगिक परामर्शदातामों की 
निर्देशिका 

0 . 13 
(iv ) मीण/ जोखिम पूंजी सहामता 100 . 00 
( v ) प्रबन्ध विकास तथा प्रबन्धकीय 
कौशल का उन्नयन 

6 . 23 
( vi ) उधमीयता विकास 

उधमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता 4. 86 
--- भारतीय उखमीय विकास 

संस्थान को मोत- सहायता . . 75 
( vii ) प्रामीण विकास कार्यक्रम 
( viii ) अनुसंधान, मध्ययन , प्रावि का 

प्रवर्तन 
- मा०प०वि०नि० पीठे 

2 . 64 
-- विशेष अनुसन्धान प्रध्ययम , 
रिपोर्ट, मावि 

0 . 31 
- - रियन मोमिमा जनम 

0 . 08 
( ix ) पुट-निरपेक्ष पौर प्रन्य 

विकासशील देशों के लिए 
अनुसन्धान एवं सूचना 
प्रणाली पर सम्मेलन 

1 . 00 
( x ) मनुस्थापन कार्यक्रम तथा 

राज्य स्तरीय संस्थानों को 

सहायता 
( xi) पम्य* 


6 . 80 


37 . 78 


1 . 00 


22 . 08 


9 . 99 
0 . 05 


1 . 00 


4. 30 
58 . 36 


बोर 


305. 49 


1, 428 , 99 


* परियोजनामों के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त । 


( प ) लघु व मोयोगिक इकाइयो हो विपणन सहायता उपलब्ध करवाने 
के लिए उप -सहायता योजमा 

योजना के अन्तर्गत सभी मधु मेल की प्रायोगिक इकाइयो , 
प्रामीण , कुटीर एवं प्रति लघु क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पीयो 
गिक इकाइयों सहित , तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा सलग्ध 
विपणन सहायता प्राप्त कर सकती है । इस सहायता के अन्तर्गत 
निम्नलिखित का समावेश हो सकता है ( क ) बाजार सूचना , ( ब ) 
बाजार कौशल को विकसित करना, (ग ) प्रायोगिक कामे 
लिए विपणन संगठन की रूपरेखा बनाना, ( प ) किसो पम्म 
इकाई या एजेंसी के साथ विपणन प्रतिबंध रखने में ला फोन 
प्रायोगिक इकाई की सहायता करना , ( ) उत्पाद सुधार पर 
टेक्नालॉगी उसयन विचार -विमलाताकि सत्सव की 


प्रपतन पोण माएं 

4. 04 14 1984 - 85 के प्रारम्भ में निगम की निम्नमिषित सात 
प्रवर्तन योजनाएं पी जो कि निगम में पपनी भोर से शुरू की पी पौर 
को प्रत्येक के साथ पी गई तारीबों पानी : - - 


मान |JI -- 


] 
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23 


0 .83 


9 7 


10 . 50 


-- सहायक और लघु उद्योगों के 
प्रवर्तन के लिए उप - सहायता 
योजना 
- - अति लघु पोर लघु उद्योगों 
की हग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के 
लिए उप - सहायता योजना 

59 


. 03 


.1 


2 . 48 


853 


58. 90 


3, 138 


181 . 72 


विपणन प्रतिस्पर्धात्मकतामों सुधार किया जा सके , और ( च ) 
दश सेवाएं उपलब्ध करवामा जैसा कि विपणन परामर्शातामों से 
सामाग्यतया अपेक्षा की जाती है । योजना के अन्तर्गत तकनो को 
सलाहकारी संगठन द्वारा अपने हापं मे लिया गया कार्य न्यूनतम 
एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसमे कि लयु क्षेत्र प्रौद्योगिक 
इकाई को मावश्यकता - माधारित विपणन सहायता उप - बन्धित 
होगी । तकनीकी सलाहकारी संगठन, पार्टी से अपने शुल्क का 
20 % कार्य स्वीकार करते समय , इससे प्रगला 20 % उस समय 
भब यह पार्टी को विपणन कौशल या विपणन संगठन, प्राधि का 
पाका उपलब्ध करवाने में समर्थ हो , इससे प्रगला 40 % उस समय 
मा तकनीकी सलाहकारी संगठन पार्टी को बाजार सहायता के 
सम्मान में इसके द्वारा तैयार की गई योजना को कार्यायिा करने 
मैं समर्थ हो , वसूल कर सकता है और इसके शुल्क अन्तिम 20 % 
को , बजाय , पार्टी से , तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा २० 
3500/- की सीमा के मधीन , निगम से उप -सहायता के रूप में 
प्राप्त कर सकता है, बशर्ते फि सुविधा मोगी पार्टी से एक प्रमाण 
पन लिया जाए कि तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा उसनम्ब 
करवाई गई विपणन सहायता गास्तव में कालियत को पई पौर 
इससे सुविधा - भोगी पार्टी को मपनी बिकी राशि को प्रत्यक्ष 

सुधारने में सहायता मिली है । 
भिगम कि प्रपतन योजनाओं के अन्तर्गत संवितरिक्त उप -सहायता 

4 . 06 उप - सहायता प्रदान करने वाली निगम की प्रसन योमामों 
के भगत वर्ष 1984- 85 में इसके द्वारा संवितरित राशि और 30 
नम, 1985 तक संघयी रूप से उप -सहायता , संवितरणों की स्थिति 
नीचे सारणी 16 में वर्शायी गई है । उपरोक्त से यह विदित होगा कि 
घर्ष के दौरान निगम की प्रवर्तन ( उप - सहायता ) योजनामों के अन्तर्गत 
58 . 80 माप एपये की उप - सहायता प्राप्त कर 953 परियोजनाएं 
मामाबित हुई जब कि 1983- 84 मे 638 परियोजनामों को 40. 45 
साब स्पये मंजूर किए गए थे, जिससे कि 45 . 8 की वृद्धि परिलक्षित 
होती है । 
सारणी 16 : मा०पी०वि०नि० की प्रवर्तन योजनापों के मन्तर्गत संवितरित 
की गई उप - सहायता 

(लाख रुपये ) 


जली निगम 
शिति 


निगम कि प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर की गई सहायता 

4. 07 जैसा कि मनुच्छेद 4 . 04 में उरि नबित है, निगम को दो 
प्रवर्तन योजनाएं उदार शो पर ऋण सहायता प्रशन करती है । यद्यपि 
बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व -विकास एवं स्व - नियोगा के लिए 
सहायता की योजना को , जो कि तकनीको सलाहकारी संगठनों 
तथा अन्य निर्दिष्ट एजेन्सियों के माध्यम से चलाई जा रही है, अभी 
गति प्राप्त होनी पी , इन - हाउस मनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा 
टेक्नालॉजी को विकास के लिए सहायता की योजना में प्रत्तर्गत निगम 
मे वर्ष के दौरान संश्लिष्ट भारी मौषधियों/ पोषध इन्टरमीडिएटम अनुसंधान, 
प्राकृतिक उसाव अनुसंधान, स्टोगेज अनुसंधान और फर्मास्युटिकल 
फारमुलेशम्स मनुसंधान के क्षेत्रों में प्रयोगशाला से लेकर वाणिज्यिक स्तर 
तक टेक्नालाजी को विकसित मौर उन्नत करने के मक्य वाली इसकी 
मनुसंधान एवं विकास परियोजना के एक भाग के वितपोषण के लिए 
मारी पौषधियों, मदिया रसपानों पोर फानुले रानों के निर्माण के क्षेत्र 
मे लगी हुई एक कमनी को 23. 50 लाख रुपये को अग सहायता 
मंगर की । प्रनुसंधान मे अन्य बातों के साय -साय " एन्टी - मस्त ", 
" एन्टी- इन्फ्लेमेटरी ", "एन्टी -एस्यमैटिक ", " एन्टी - हाइपरटेगिस " मौर 
" एन्टी कालिनजिक " भौषधों का विकास, मैजल ग डिलिवरो सिस्मों 
का विकास भोर साप ही ए-गोमोट्रियोसिस, मावि को मिकिपा के लिए 
स्टीरोयड मनुसंधान चम्मिलित है । 


1984 - 85 
( जुलाई - जूम ) 


30 जून , 1983 

तक संपनी 


प्रयतम ( उप - 
सहायता ) 
मोजमाएं 


परियोजनामों संवितरित परियोजनामों संवितरित 
की गई 

की गई 
संख्या राशि मंग्या राशि 


पमोग-रहित जिलों सहित पिछड़े वो के विकास के लिए मोद्योगिक 
ममता सर्वेक्षणों के लिए सहायता 

4. 08 पिछल वर्ष की रिसोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
मा०मा०वि०नि० सहित प्रखिल भारतोर वितीय संस्थानों ने सम्बन्धित 
राज्य सरकारों के परामर्श से 30 उयोग रहित जिलों , का ध्यपस्थित 
एवं सुनियोजित प्रौद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण करने का कार्य हाय मे लिया 
पा । इस संबंध में परियोजना रूप - रेखा के निरूपण के लिए प्रारम्भिक 
कार्य और साथ ही इन उद्योग - रहित जिलों को "परियोजना विशि " 
पोर. " क्षेत्र -विशिष्ट " दोनों अवस्थापना सुविधा प्रायस को मात्रा 
के मध्यांकन का कार्य सकनीकी सलाहकारी संगठनों को सौंपा गया था । 
वर्ष के दौरान सभी 30 उद्योग- रहित जिलों के सम्बन्ध में रिसो ? स 
मीकी सलाहकारी संगठनों से प्राप्त हो गई, पौर भामो वि० बैंक , 
भा०पी०वि०नि० एवं मा०मी०सा०नि०नि० के अधिकारियों को एक 
जांच समिति द्वारा उनकी परख की गई, जिसके फलस्वरूप 215 फराह 
पये के निवेश वाल 24 उद्योग- रहित जिलों के सम्बन्ध में 66 परि 
मोजना - रूपरेखाएं वर्ष के दौरान अभिविविध को गई जो कि मानो) माष 
भयक कार्यवाही हेतु सम्बरिषत राज्य सरकारों राज्य स्तरीय प्रवर्तन 
एजेंसियों को भेज दी गई यो । 

4 . 00 संयमियों के चयन और साथ ही निति परिसीजमा - 
रेखामों के प्रचार करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों और राज्य . 
स्तरीय विकासात्मक संस्थानों में निहित । किन किसी उपमी 


10 . 68 


3 


- वेशी तकनीक के ग्रहण को 
पोरसाहित करने के 
मिए उप - सहायता 
योजना 

1 
बाजार मध्ययन, मावि की 
सागत पूरी करने के 
भिए मए उद्यमियों को उप 
सहायता मोजमा 

1 
- - यवहार्यता सम्पयन , पारि । 
की पागस पूरी करने के लिए लघु 
उचमियों को उप - सहायता 
पोजना 

892 


42. 06 


0 . 18 


0 . 87 


37 . 20 


2, 089 


104. 02 
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सारणी 17 : सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार 


पूरे किए ग ? दतमार्यों को सं० 


म एक बार निश्चित हो जाने पर भापी०वि० बैंक , भा०पी०वि०नि० 
एवं मा०पी०सा०नि०नि० 25 % की सीमा तक तकनीकी प्रायिक व्यव 
हार्यता रिपोटों को तैयार करने की लागत को इकट्ठे उप - सहायता देने 
के लिए सहमत है बशतं कि उछमी लागत के 25 % को पूरा करे और 
इस कार्य को कोई तकनीकी सलाहकारी संगठन करे । यदि कोई उपमी 
तकनीकी पार्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी सलाह 
कारी संगठन से भिन्न किसी अनमोक्ति परामर्शदाता से परामर्श लेना 
चाहता है तो संस्थान तकनीकी मापिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के तैयार करने 
की मागत को 50 % की सीमा तक उप - सहायता दे सकता है । 


( सकार्यों की प्राति 


1994- 85 प्रत्येक ता . 
( जुलाई-जून ) नीको 

सलाइसारो 
संग के 
मारम्म 
30 जन , 
1985 त 


. 4 . 10 वर्ष की समाप्ति तक निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय 
संस्थानों द्वारा 14 और " उद्योग - रहित " जिलों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक 
ममता पक्षण कार्य 5 तकनीकी सलाहकारी संगठनों को सौना गया । 


तकनीकी सभाहकारी सहायता 


1, 222 


8, 828 


I. निवेश -पूर्व सलाहकारी पसकार्य 
--- पबहायता, ग्यवहार्यता-पूर्व प्रध्ययन 

परियोजना रिसोर्ट 
-- पोयोगिक सम्मापना/ विकास सर्वेक्षण 
बागर सर्वेक्षण 

परियोजना परेवा 
- - प्रारम्मिा तम्य निकरण सम्पयन 


. 338 


230 


3, 018 


70 


- - मुल्यांकन 


854 


310 


1, 258 


( क ) तकनीकी समाहकारी संगठन 

4. 11 पिछले वर्ष यह रिपोर्ट किया गया पा किन, 1984 की 
समाप्ति के समय 18 तकनीकी सलाहकारी संगठन , ग्रामीण , पति ला , 
छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों, विशेषकर नए उपमियों, सरकारों 
विभागों , पाणिज्यिक कों , राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों और भौद्योगिक 
संगम एवं प्रमग्ध व्यवस्था में लगी हई पन्य एजेंसियों को व्यापक 
पैमाने पर समाहकारी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे थे । वर्ष 1984 - 85 
कोराम हरियाणा मस्ट्रियल फन्सलटेन्ट्स लिमिटेड नामक एक पम्प 
तकनीकी सलाहकारी संगटम , जिसका कि पंजीकृत कार्यालम सोनीपत 
( हरियाणा ) में पौर शाखा कार्यालय नई दिल्ली में होगा , निगम के 
मागंदगाम में स्थापित किया गया है, ताकि हरियाणा राग्य और संग 
राग्म में दिल्ली में उमियों को कम लागत मामी सेफिन पुणवत्ता 
मुस समाइकारी सेवाएं उपलब्ध हो सके । इसको मिलाकर पूरे देम में 17 
तकनीकी समाहकारी संगठनों ( भा०पी०वि०म० के मार्गदर्शन में . 
मा०पी०वि०नि० के मार्गदर्शन में 5, भा०मी०सा०नि०नि० के मासे 
पर्शम में 3 और कर्नाटक सरकार द्वारा प्रायोजित 1 ) का पान विछ 


स्प जोग ( 1) 


. 


. 


. 


2,088 


15, 502 


II निदेश - पापात् सलाहकारी वतकार्य 

- निदानात्मक पम्पयन . 
--- ण इकाइयों का पुनस्पति 


. 


71680 


259 


194 


737 


-- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - -- - - - - - - 


अप जोष (II) 


. 


. 


. 


327 


1,582 


III. ही बताय/क्रियात्मक प्रोयोगित साम्पसक्स , 


मादि 


उप जोर ( III ) 


- 


4. 12 निगम में न केवल पविल भारतीय वित्तीय संस्थानों पारा 
प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठमों को स्थापित करने में हाप 
बंटाया है अपितु अपनी बहुत सी प्रवतंम योजनामों, ( 4 . 04 मनग्छेद 
में उस्लिखित ), के माध्यम से उनके कारोबार एवं विकास को बढ़ाने 
में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । छ: प्रवर्तन योजनायें तकनीकी 
समाइकारी संगठनों की एजंसी के माध्यम से चलाई जा रही है । 


कुल जोर (I + II + III ) 


. 


. 


2,422 


17 ,082 


4. 14 उसमीयता विकास के मन में अधिकाम राज्यों में तकनीकी 
सलाहकारी संगठन उयमीयता विकास कार्यों के लिए केन्द्रीय एसियों 
के रूप में कार्य करते रहे । कुल मिलाकर तकनोको सलाहकारी संगठनों 
ने 30 जून, 1985 तक 312 उपोरसा शिक्षा कार्यकन मायोजित 
किए पोर 0254 उममियों का प्रशिमग किया और प्रशिक्षित उपमियों 
की परियोजनामों के कार्यान्वयन में उसो सहायता को । 


4. 13 समग्रतः सभी सोलह तकनीकी सलाहकारी संगठनों में 
1984- 85 के दौराम 2, 422 द .मार्य किये और संचयी रूप से 30 
जून , 1986 तक व्यवहार्यता अध्ययनों, परियोजना खिोटी , परियोजना 
प्रोफाइमों, मौद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों, पुनस्थापन प्रध्ययनों, मुस्माकों एवं 
पन्य बत्त कार्यों भावि से सम्बन्धित 17,082 इस कार्य किर पे जिसका 
विवरण सारणी 17 में दिया गया है, और जो कि पति लप, जप तमा 
लघु-मध्यम प्रायोगिक परियोजनामों को परामर्श के क्षेत्र में उनके बारा 
उत्पम किए जा रहे मदते सुए प्रभाव के प्रमाण है । 


4 . 15 वर्ष के दौरान , निगम के मार्गदर्शन के अधीन सबनीकी 
सलाहकारी संगठनों को समय कार्यप्रगानो में बसर मत वर्तन पौर 
"व्यवस्थागित दृष्टिकोण " के द्वारा उनकी कार्यप्रणामो के गुणात्मक पहलमों 
को सुधारले पर निगम का बोर बनाया। 


माग III - मण 4 
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( ब ) बोयोगिक परामर्शदातामों की निर्देशिका 

4. 16 एक प्रयुक्त प्रयास के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय प्रौद्योगिक साब एवं निवेश 
निगम ने भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में प्रौद्योगिक 
परामपातामों की निर्देशिका निकाली पी , जिसका ततीय संस्करण 
मक्तूबर, 1984 में प्रकाशित हुमा । निर्देशिका में, जो कि मार्गदर्शक 
एवं एक संदर्भ मैनुमस का कार्य करती है, 469 तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी परामर्शदातामों के विशिष्टीकरण के क्षेत्र सहित पूरे म्योरे मौर 
साथ ही केन्द्रीय/ राज्य सरकार वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक मनुसंधान परिषर 
मावि से सम्पर पनुसंधान प्रयोगशालामों के प्योरे भी दिए गए है । 


नोविम पूजी सहायता के लिए सहायता 


लाब इपये के संवितरणों से क्रमशः 181 . 8 % और 71 . 4 % अधिक 
थे । वर्ष 1934 में जोखिन पुंनी प्रतिष्ठान द्वारा उपलम्ध करवाई गई 
सहायता में पर्याप्त वृद्धि जोखिम पूंजी सहायता योजना के उदारीकरण 
पौर जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान सहायता के क्षेत्र पोर इसके पात्रता माप 
पण्ड को विस्तृत मनाये जाने के कारण पी । 

. . 20 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को जोखिम पूजी सहायता की 
उवारीकृत योजना के अन्तमंत मारत में भी पग्लिक लिमिटेड कम्पनी 
को प्रवर्तित करने वाले प्रोर किसी प्रौधोगिक परियोजना ( 3 करोग 
रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के बीच की लागत वाली ) को चलाने का 
प्रस्ताप करने वाले उद्यमियों की निम्नलिखित श्रेणियां अब जोखिम पूंजी 
प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता की पान है मशर्ते कि उन्होंने पायता के 
मग्य मापदण्ड पूरे किए हो : 
- - तकनीकी/व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त उद्यमी या उपोग 

मा व्यापार में पर्याप्त अनुभव रखने वाले उचमी जो मध्यम 

भाकार के उद्योग को पहली बार स्थापित कर रहे हों । 
-- - उद्यमी जो कि पहली बार उद्योग के लषु भेन से मध्यम 

स्तर क्षेत्र की मोर पड़ना चाहते हो । 
ये उद्यमी जो कि पहले से ही माध्यम स्तर क्षेत्र में है किन्तु 
मेहतर व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए प्रपती प्रौद्योगिक इका 
इयों का विशाखन या विस्तार करना चाहते हों । - 
-- उग्रमी जिनके पास सम्बन्धित प्रायोगिक अनुभव हो और 

जो वित्तीय संस्थान ( संस्थानों )/ बैंक ( बैंकों ) द्वारा विधिवत 
अनुमोदित पुनपिन अभिग्रहण की सुनियोजित योजना के अनुसार 
वर्तमान ग्ण या बम्ब पड़ी इकाइयों का अभिग्रहण करना चाहते 


4 . 17 यदि उद्योग के उपमीय एवं टेक्नालाजी प्राधार को विस्तुत 
करना है तो " जोखिम पूंजी " एवं " टेक्नालाजी " का वित्तपोषण दो ऐसे 
मेव है जिनको कि प्रमप महत्ता दिए जाने की भावश्यकता है । 1975 
में निगम द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान जिसने कि वितगोषण 
के इस कार्य में एक अनुपम संगठन के रूप में स्वयं पहले ही विशेष 
योग्यता प्राप्त कर ली है और जो नई परियोजनामों को स्थापित करने 
के लिए प्रवर्तकों के पंशवान के प्रवर्तकों के नियतांश को 50 % को पूरा 
करने में समर्थ होने के लिए 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक 
( प्रवर्तकों की संख्या पर निर्भर करते हुए ) के बीच भ्याज - मुक्त व्यक्तिगत 
श्रण उपलब्ध करवाता है, उस को वर्ष के दौरान निगम द्वारा " टेक्ना 
मॉजी " के वित्तपोषण के लिए गहन योजना बनाने हेतु कहा गया पा 
जिससे कि प्रतिष्ठान परिवर्तित नाम , प्रति " मोधिम पुंजी एवं प्रौद्यो 
गिक वित्त प्रतिष्ठान " के अधीन पिस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 
संस्थामात्मक बरपापना सुविधाएं दिलाकर तथा उपार शर्तों पर मित्र 
प्रदान करके एक पौर अन्तराल को भर मफे । यह मामा की जाती है 
कि विभिन्न पौपचारिकतामों के पूरा होने पर यह योजना 1988 में 
लागू हो जायेगी । 


हों । 


4 . 18 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान में 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त 
अपने वित्तीय वर्ष में और उसके बाद 30 जून, 1985 को समाप्त 
भवधि के दौरान नीचे सारणी 18 में दिए गए पोकड़ों के अनुसार मंजू 
रियां दी मौर संवितरण किए : 


4 . 21 विशेष मामलों में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान उन परियोजनामों 
की , जिनके लिए कि जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा सहायता मूल रूप से 
मंगर की गई हो , लागत में पति - व्यय के कारण होने वाले प्रतिरिक्त 
प्रवर्तकों के प्रशवान को पूरा करने के लिए वर्तमान लाभ भोगियों को 
अतिरिक्त ऋणों की मंजूरी पर गुणावगुणों के माधार पर पब विचार 
कर सकता है । इसी तरह जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान अपने वर्तमान लाभ 
भोगियों को प्रपनी निर्धारित परिसीमा में , अतिरिक्त ऋणों की मंजूरी 
पर भी विचार कर सकता है ताकि वे उनके द्वारा अभिगृहीत विस्तार 
विशापन योजनामों की लागत के भाग के विसपोषण के लिए उनकी 
कम्पनियों द्वारा निर्गमित पतिरिक्त इक्विटी में अपने " माधिपारिकों " 
का प्रमिरान कर सकें । 

4 . 22 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के स्रोत इस समय पूरी तरह से 
निगम द्वारा पूरे किए जा रहे है । 30 जून , 1985 तक निगम ने 
बोखिम पंजी प्रतिष्ठान को 760 . 00 लाख रुपये की स्रोत सहायता 
उपलब्ध करवाई थी जिसमें से 690. 94 लाख रुपये इसको पहले ही 
संवितरित किए जा चुके थे । 


सारणी 18 : जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां पोर वितरण 


जोधिम पूंजी प्रतिष्ठान की 
जोखिम पूंजी सहायता से 
सम्बन्धित विवरण 


1984 
( जनवरी - 
विसम्बर ) 


1985 
( जनवरी - 
जून ) 


30 जून , 
1985 तक 
संचयी 


2. 21 


( i) मंजूर की गई परियोजनाएं 

(संख्या ) 
( ii ) उपर्युक्त ( i) से सम्बन्धित 

उद्यमी ( संख्या ) 
( iii ) निवल मंजूरियाँ 

( लाख रुपये ) 
( vi ) संवितरण ( लाख रुपये ) 


37 


138 


प्रबन्ध विकास मोर प्रबन्धकीय दक्षतामों का उन्नयन 

4. 23 उद्योग में प्रबन्धकीय पुरानापन उतना ही बुरा है जितना कि 
संयत भौर उपस्कर का पुरानापन । उद्योग में उत्पादकता और प्रौद्योगिक्षा 
गणता का उपचार प्रवन्धकीय व्यावसायीकरण तथा प्रम्बधकीय दमतामों 
के उन्नयन , माधुनिक प्रबन्ध तकनीकों मादि को अपनाने पर निर्भर करता 
है । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम में 
1873 में प्रबन्ध विकास संस्थान का प्रवर्तन किया । यह उद्योग की 
विशेष मावश्यकतामों के अनुरूप प्रबन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करमे त्या 
विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है । 
देश तथा विदेशों के विकास वित्तीय संस्थानों की प्रशिक्षण और मानव 
साधन विकास मावश्यकतामों को पूरा करने के उप्रेश्य से प्रबन्ध विकास 


282. 49 
102 . 39 


71 . 12787 . 09 
78 . 10 530 . 07 


4. 19 वर्ष 1984 में जोखिम पूजी प्रतिष्ठान की मंजूरिया एवं 
संवितरण वर्ष 1983 की 93 . 14 लाख रुपये की मंजूरियों एवं 89 . 74 


" 300 


भारत का राजपत्र , मार्च 22 , 1980 ( पेन 1, 1008 ) 


[ माग 


र 


मदद देने तथा उसमीय विकास कार्यक्रर्मों के लिए ठोस बल कायम करने 
के उदेश्य से सहायता प्रदान की । इस गतिविधि के प्रधीन महाराष्ट्र, 
राजस्थान , उड़ीसा, उत्तर प्रदेश , हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , प्राग्न प्रदेश , 
उत्तर- पूर्वी पर के तकनीकी सलाहकारी संगठनों ; गोवा के माथिक 
विकास निगम , मनास के इग्जियन सटीट्यट प्रोफ टेक्नालॉगी . पण्डीगढ़ 
के टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यद और गरगांव ( हरियाणा ) के 
प्रबन्ध विकास संस्थान को लाभ प्राप्त हुमा । वर्ष के दौरान , भारतीय 
उधमीय विकास संस्थान में " प्रशिक्षणाधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का 
भी प्रायोजन किया और स्थानीय विकास एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षणा 
पियों/ उत्प्रेरकों के विकाम को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण पप 
प्रदर्शक कार्यक्रमों का भी प्रायोजन किया । 


4 . 29 भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने जनवरी, 1985 में 
महमदामाद ( गुजरात ) में आयोजित पफीकी राष्ट्रों के लिए उपमीय 
विकास पर एक प्रतिरक्षेत्रीय वर्कशाप की मेजबानी भी की जिससे 
उधमीयता गतिविधियों, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों में , उल्लेखनीय 
हधि हो । इस कार्यशाला के परिणामस्वरूप मारिशस के विकास 
बैंक ने भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान से लगभग 30 उद्यमियों के 
लिए एक सप्ताह का उद्यमीय विकास कार्यकम पायोजित करने का 
मिसेवन किया जिमका व्यय उक्त बैंक वार । उगया जाएगा । हाल ही 
मैं भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान को लोकमाई . पांगिगटन के 
स्टाफ और विष बैंक के अधिकारियों के लिए उद्यमीय विकास के प्रति 
पष्टिकोग से प्रपपत कराने के लिए याशिगटन में उद्यमीमता विकास 
सेमिनारों का प्रायोजन करने के लिए १०ीमाई .--- वाशिपटन और 
विश्व बैंक ने मामन्वित किया है । 


सम्बाम के विकास किंग कग मे कर कार्यक्रमों का पायोषन किया 
जिनमें से कुछ कार्यक्रम अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास 
कार्यक्रम , अन्तरराष्ट्रीय बम संगठन, एशिया पौर प्रशान्त में विकास 
विसीय संस्थानों का संगठन, पापिक विकास संस्थान, पावि , के सहयोग 
से किये गये । 

4. 24 प्रपने लेखांकन वर्ष 1984 दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान 
(विकास बैंकिंग केन्द्र सहित ) ने 78 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पायो 
जन किया जिनसे 1, 484 भागीवार लाभान्वित हुए । 30 जूम, 1985 
तक समाप्त हुए अगले छ : महीनों की अवधि के दौरान प्रष ध विकास 
संस्थान (विकास वैकिंप केन्द्र सहित ) ने 47 कार्यक्रम घोर पायोजित 
किए, जिनसे 1,128 मातीवार लाभान्वित हुए । 

4 . 25 संचयी रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र 
सहित ) मे 30 जून , 1985 तक 629 कार्यक्रमों का भायोजन किया 
जिनसे 18, 793 भागीदार माभाम्बित हए और इनमें से 518 भागीदार 
मन्य विकासशील देशों के थे । 
ज्यमीयता का विकास 

4. 26 मए उद्यमियों की बढ़ोत्तरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ; सकनीकी सलाहकारी संगठनों , राष्ट्रीय 
विज्ञान और तकनीकी उग्रमीयता विफास बोर्ड और पूरे देश की अन्य 
बहुत सी एजेन्सियों पारा मायोजित उद्यमीयता पिकास फार्यक्रमों को 
अपनी सणिय सहायता प्रदान करता रहा है । 1984 - 85 के दौरान 
2, 300 संभावी उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु 112 उधमीय विकास कार्य 
कमों के लिए भारतीय माधोगिक वित्त निगम ने 4 . 88 लाख रुपये 
की वित्तीय सहायता प्रदान की । संचयी रूप से भारतीय प्रायोगिक वित्त 
निगम ने 122 उग्रमीय विकास कार्यक्रमों के लिए 8 . 68 लाख रुपये 
की सहायता प्रदान की , जिससे लगभग 2, 500 उद्यमियों को लाभ 
प्राप्त हुमा । 

4 . 27 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की उद्यमीयता विकास गति 
विधि का मस्य उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसने भोपाल में रौस से 
प्रभावित पीरितों को पुनस्र्थापित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश कन्सल 
टेन्सी मार्गनाइजेशन लि . बारा प्रायोजित किए जाने वाले उद्यमीय 
विकास कार्यक्रमों की समग्र लागत की पूर्ति करना स्वीकार किया है । 
विशिष्ट लक्ष्य समूह, जैसे महिला उद्यमियों, विज्ञान और तकनीकी पृष्ट 
भूमि पाले व्यक्तियों, प्रामीण और जनजाति समुदाय मादि से सम्बन्धित 
उद्यमियों के लिए प्रायोजित किए जाने वाले उपमीयता विकास कार्यक्रमों 
को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है । 

भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान 

4 . 28 उद्यमीयता विकास के लिए एक प्रमुख एजेम्सी के तौर पर 
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पारा 1983 के मध्य में स्थापित 
किए गए भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपने कार्यो में गति 
प्रदान की , और इसने वर्ष 1984 - 85 ( अप्रैल - मार्ष ) के दौराम 12 
उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों का भायोजन किया जिसमें से पटमा पौर 
मुवनेश्वर में दो प्रवर्शन मास कार्यक्रम , गंगटोक (सिक्किम ) मोर 
इटानगर ( अरुणाचल प्रदेश ) में दो सामान्य कार्यक्रम , स्टामगर 
( अरुणाचल प्रदेश ) में एक विशेष स्वः रोजगार पारयक्रम, पणजी 
( गोवा ) में वर्तमान उद्यमियों के लिए एक कार्यक्रम , पणजी ( गोवा ) 
में प्राधिक विकास निगम और हटानगर ( मरणाचल प्रदेश ) में उद्योग 
निदेशालय के अधिकारियों के लिए दो उत्प्रेरण विस्तार कार्यक्रम , पिकास 
शील राष्ट्रों के भागीदारों के लिए लवन (यूके ) में एक उपलग्धि 
उत्प्रेरण कार्यक्रम और मई दिल्ली के महिला पोलिटेक्नीक , गोवा की 
माथिक विकास निगम और गोहाटी की उमर पूर्वी प्रौद्योगिक एवं तक 
मीको मलाहकारी संगठन के विशेष योगवान सहयोग से तीम विज्ञान और 
तकनीको उधमीय विकास कार्यक्रम प्रायोजित किए गए । इसके अतिरिक्त 
भारतीय उखमोय सि संध्यान दे दिक्षिण संस्थानों को प्रशिक्षण में 


4. 30 मंचपी रूप से भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने जुलाई 
1983 से जून 1985 तक की अवधि में 20 कार्यक्रमों का प्रायोजन 
किया , और जो कार्यक्रम अभी तक वर्तमाम एजेन्सियों द्वारा मारे देश में 
किए गए हैं , उन उसमीयता कार्यक्रमों के दस्तावेजीकरण व मुल्यांकन 
पर राष्ट्रीय अध्ययन के सम्बन्ध में एक अनमन्धान कार्य भी शरू किया । 
भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने विस्तत व्यावहारिक माथिक 
सामाजिक कार्यक्रमों में 5 सफल उद्यमियों के मामलों पर प्राधारित , 
जिहोंने उन उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के मादयम से प्रशिक्षण प्राप्त 
किया, एक दुण्य - प्रध्य प्रतिकृति तैयार की है । यह प्रतिकृनियां उत्प्रेरक 
प्रयासों में काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है और राज्य सरकारों, समुदाय 
तथा संस्थानात्मक सहायता के विकास की दृष्टि से उद्यमीय विकास 
पाठ्यक्रमों की साख को मजबूत बनाने में काफी सहायक रही है । 


4 . 31 बहुत ही प्रम्य गतिविधियों के साथ - साप , 1985 - 86 के 
दौरान भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान , फोर्ड फाउडेशन के साथ 
मिलकर प्रायोगिक भागार पर ग्रामीण उद्यमीयमा विकाम कार्यक्रम को 
हाथ में लेना चाहता है । इस परियोगना के तीन वर्ष पलने की संभा 
बना है और प्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रायोजित करने से प्राप्त हुए 
अनुभव को समुचित रूप से प्रलोखत पौर मूल्यांकित किए जाने का 
प्रस्ताव है ताकि इनका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जा सके । 


प्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता 

4. 32 भारतीय प्रौद्योगिक विम निपम की पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
में 5 फरवरी से 15 फरवरी, 1984 तक भारत में प्रायोजित "ग्रामीण 
विकास का अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन " के लिए किए गए योगदाम का 
उल्लेख किया गया था । वर्ष के दौरान , ग्रामीण विकास प्रातरराष्ट्रीय 
प्रतिपादन केन्द्र ने ग्रामीग विकास प्रतिपादन के मधीम प्राप्त किए 
गाा मरम्यपूर्ण परिणामों के सम्बन्ध में सूक्ष्म घरातल परिप्रेक्ष्य के माध 
में " ग्रामीण कार्यकर्तामों की वाणी " खना नामक कई प्रकाशन निकाले 
जिनमें उन पहलमो को प्रलोखत करने पर विशेष ध्यान दिया गया जिनके 
द्वारा कार्यकर्तामों मे सफलता प्राप्त की । 


- - - - -- - 


- - - 


- - - - 


- - - 
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अनुसंधान अध्ययन, आदि का संवर्द्धन 

कम्पना की गई थी , " विशिष्ट परियोजना " के अधीन बनाया जा सके । 
( i) भारतीय औद्योगिक घिन निगम पीठे 

पीठ के अधीन कलकत्ता विश्वविद्यालय ने " पश्चिम बंगाल में हल्के 

इंजीनियरिग उपयोग में पंजी - उत्पादन अनपान का म्यवहार और मका 
4 . 33 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने विगत वर्षों में विकास 

रुग्णय पर भाव " है । भारतीय प्रौद्योगिक विन निगम ने अनमन्धान 
बैकिग , वित्तीय और प्रौद्योगिकीय प्रबन्ध प्रौद्योगिक प्रथशास्त्र , प्रादि के 

अध्ययन की परेश । को अनमोवन पवान कर दिया है और इस परि 
क्षेत्रों में प्रबन्ध संस्थानों तथा विश्वविद्यालयो से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 

योजना के अगले लगभग 18 महीनो की अवमि में पूरा हो जाने की 
कर लिये है । बम्बई, दिल्ली , फलमत्ता. गोहाटी और मद्रास के विश्व 

संभावना है । 
विद्यालयों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान प्रहमदाबाद, प्रत्येक में एक - एक 
पीट की स्थापना कर के विशिष्ट क्षेत्रों में अन मन्धान का सवयंन करने 

___ 4 . 40 भाम विश्वविद्यालय में यद्यपि भारतीय प्रौद्योगिक वित 
के उद्देश्य में भारतीय प्रौद्योगिक विस्त निगम ने 6 पीठों की स्थापना 

निगम पीठ को स्थापना 1962 में की गई थी परन्तु अभी तक यह 
खाली पड़ी है । मद्राम विश्वविद्यालय के साथ यह मामला निरन्तर 

विचाराधीन है । 
4 . 34 वर्ष के दौरान. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की पीटान्तर्गत 
नम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डा० पार ०एम० मबनिम 

(ii ) विशेष अनुसन्धान अध्ययम, रिपोर्ट मावि 
ने 21 जनवरी , 1985 को “वित्तीय संस्थान और भारत में क्षेत्रीय ____ 4. 41 वर्ग के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम महिन अन्य 
प्रमन्तलन की समस्या " विषय पर बम्बई विश्वविद्यालय के दीक्षान्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर पहले से प्रायोजित. भारतीय 
ममारोह सभागार में तीसर। भारतीय प्रौद्योगिक विस्त निगम वार्षिक प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद हार, " ण प्रौद्योगिक परियोजना प्रों में 
व्याख्यान दिय । । व्याख्यान की अध्यक्ष बम्बई विश्वविद्यालय के उप 

प्रबन्ध परिवर्तन विषय पर शुरू किया गय । अध्ययन कार्य पर किया 
कुलपति डा० एमाग० गोरे ने की । 

गया । अध्ययन के दौरान प्राप्त हुए निकषों को अब चालू वर्ष में प्रसार 
4 , 35 बम्बई विश्वविद्यालय की पीठ के तत्त्वावधान में ( क ) भारत सस्थान, स्मक स्तर पर विचार -विमर्ण किए जाने का प्ररमा च है । 
में मन्ट बैंकिंग , ( ख ) विकास बैकिंग और पिछले क्षेत्रों का विकास प्रवर्तन गतिविधियों के विस्तपोषण के लिए माधन 
कुछ अध्ययन - ताम्त और मायांकन प्रौर ( ग ) चीनी उद्योग के विशेष 

4 .42 भारतीय प्रौद्योगिघा विन निगम की प्रवर्तन गतिविधियों 
संदर्भ में महाराष्ट्र की महकारितामों को प्रदान की गई विकाग वित्तीय 

का वित्तपोषण या तो दानध्य प्रारक्षित निधियां व्याज अन्तर जन्य निधियों 
सहायता का मामाजिक प्राधिक प्रभाव और ( म ) भारत में पट्टा वित्त 

में किया जा रहा है । 
के क्षेत्रो में अनुसन्धान अध्ययन भी शरू किए गए है । 

4 . 43 दातव्य प्रारक्षिम निधि की स्थापना 1972- 73 में की गई 
___ 4 . 36 भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद की भारतीय प्रौद्योगिक 

जिममें भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के लाभो में से 30 जान, 1981 
वित्त निगम पीट के अधीन भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध 

तक 412 . 00 लाख रूपये की गणि अन्तरिम की गई है । 30 जून , 
प्रोफेसर , प्रोफेसर एसरी कुच्छल मे वर्ष के दौरान " की कालीन ऋणों 

1985 को समाप्न हए वर्ष के लिए निधि को 510 ()() लाख रुपये 
पर ब्याज को भूलधन के प में बदलने की घिसीय जटिलता और 

की राशि अन्तरित की गई जिसके परिणामस्वरूप जून , 1985 को 
मुछ लेखांकन प्रणालियां ” विषय पर अनुसन्धान अध्ययन पूरा किय । । 

समाप्ति में हम निधि को अन्तरित कुल गणि 462 . 00 लाख रुपये हो 
इस विषय पर प्रोफेसर कुकछल हार। चौपा मार्बजनिक न्यास्यान 19 

गई और इसमें से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की विभिन्न प्रपन्न 
• मिसम्बर , 1985 को दिए जाने की संभाषमा है । भारतीय प्रौद्योगिक 

गतिविधियों के अधीन उक्त तारीख तक 291 46 लाख रुपये की राशि 
वित्त निगम की पीठ के अधीन प्रोफेसर कराल ने वर्ष 1985 - 86 के 

का उपयोग किया जा चुका था । 
लिए " दुपहिया उद्योग में नई परियोजनामों का वर्जन " पर एक अनु 
मन्धान भी एम किया । भारतीय प्रबन्ध म स्थान, अहमदाबाद में भार 

4 . 44 व्या अन्नर अन्य निधियां, भारतीय प्रौद्योगिक विन निगम 
सीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की पीठ की स्थापना में लकर हमके सत्या बारा निगम के साथ हुए ऋण कग की शो के प्रधान अदितांस्तल्ल 
पधान में 21 अनुमन्धान फलो लाभान्वित हो चुपे हैं जिनमें से 15 ने फर, वाइडरफयऊं से लिए गए ऋणों पर, ऋदितांस्तल्ल फर बाहरफमऊ , 
" भारतीय प्रबन्ध संस्थान का फेलो उपाधियां भी प्राप्त कर ली है । भारत मरकार और अर्मन संघीय गणराज्य को अदा किए गए ब्याज 
___ 4 , 37 गोहाटी विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के अन्तर के कारण भारत सरकार से प्राप्त हुई गणियों की घोतक हैं । 
के पीठ प्राध्यापक छ। ० पी०सी० गोस्वामी ने " उत्तर पूर्वी भारत में 3 () जून , 1984 भफ भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम को व्याज प्रस्तर 
विकास बैकिंग का दायित्व विषय पर अपना अन गम्घाम अध्ययन पूर। अन्य निधियों के अधीन ऋणों और अनदानों के रूप में 1, 195 . 10 
किया । अपने असमाधान अध्ययन पर प्राधारित छ। गोस्वामी ने लाख रुपये की गशि प्राप्त हुई थी । वर्ष के दौरान अनदान के रूप में 
गोहाटी विश्वविद्यालय में "पिछली अर्थव्यवस्था के प्रौराोगिक विकास की 1 10 . १९) लाख रुपये की गति और ऋणी के रूप में 90 . 00 लाग्छु 
ममस्याएं - उत्तर पूर्वी भारत में एक अध्ययन " विन्ध य पर अपना पहला म्पये की राशि प्राप्त हुई । 30 जून , 1985 की स्थिभि के अनुमार ध्यान 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम सार्वजनिक व्या मयान दिया । ध्यायान अन्तर जन्य निधियों में कुल आबंटन 1, 395 10 लाख रुपये हो गया 
की अध्यक्षता गोहाटी विश्वविद्यालय के उप -कुलपनि (म्याना पन्न ) प्रोफे जिममें से निगम की विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों के लिए 1, 135 . 53 
मर जे . मेधी हारा की गई । 

लाष म्पये की गशि का उपयोग किया जा चुका था । 
___ 4 . 38 दिल्ली विश्यविद्यालय में , इन्टरनेशनल मैनेजमेन्ट इन्स्टीटयूट , मोई अन्तरसंस्थानात्मक समन्वय , कामिक, प्रादि 
जेनेवा के भूतपूर्व फोप्रेमर पीटर एफ० रीथ ने 19 अप्रैल, 1985 मे 

निदेशक बोर्ड की बैठ 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम पीठ पर कार्य प्रारम्भ किया । प्राशा 
की जाती है कि प्रोफेसर रीथ के भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ___ 5. 01 वर्ष के दौरान , निदेशक बोर्ड की 12 ३ ई, जिनमें से 
पीर पर कार्ग प्रारम्भ करने से 1985- 86 के दौरान इसकी गतिविधिया 8 नई दिल्ली में , एक प्रबन्ध विकास संस्थान ( प्र०वि०म० ) गड़गांव के 
तेज हो जाएंगी । 

पग्मिर में तथा एक - एक बंगलौर, कलकत्ता तथा निवेन्द्रम में हुई । 
4. 39 कलकसा विश्वविद्यालय में पीठ मे सम्बन्धित महमति ज्ञापन 

निदेशक बी में परिवर्तन 
को घ के मौरान मंशोधित किया गया ताकि पीठ के अधीन विशिष्टता 
का मापदाए किमी व्यक्ति के अधीन न बनाकर जमी कि पहले परि 

___ 5 . 02 प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 ( 1 ) 

( 5 ) के मन में य र कार ने श्री मान कपूर के स्थान पर 
6 - 509 GI/ 85 
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भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, प्रौद्योगिक विकास विभाग , नई दिल्ली 
के अपर सचिव, श्री पी . मुरारी को अधिसूचना सं० एफ 7/ 0/ 85 बी . 
पो०माई०, दिनांक 11 मार्च, 1985 के द्वारा निगम के बोर्ड में निदेशक 
के रूप में नियुक्त किया । 

5 . 03 प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1918 की धारा 10 ( 1 ) 
( क ) के अन्तर्रात भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने डा० जे०सी० 
संवेसारा, सथा श्री एस०के० दत्ता के स्थान पर क्रमश: डी० बी० पार० 
पंचमुखी, निवेशक , गटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के हितार्थ 
मनुसंधान संस्थान तथा सूचना प्रणाली , नई दिल्ली तथा श्री एन० वघुल , 
प्रयम्ञ परामर्शवासा को क्रमश : 30 नवम्बर, 1984 तथा 1 जुलाई, 
1985 से नामित किया । 


5 . 04 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारियों की 22 
अक्तूबर, 1984 को प्रायोजित 3 6वी वार्षिक महासभा में श्री पी०मी० 
गी . नाम्बियार के स्थान पर अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए श्री ए०एम० पुरी , प्रबन्ध निदेशक , भारतीय स्टेट बैंक को औद्यो 
गिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) ( ग ) के अन्तर्रात 
निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । इस के अतिरिक्त , वो विशेष 
महासभाएं 11 जनवरी, 1985 तथा 22 मई, 1985 को प्रायोजिन 
की गई जिनमें ( क ) श्री जी०वी० कपाडिया , जिन्होंने 24 नवम्बर , 
1984 को त्यागपत्न दे दिया था , के स्थान पर, श्री एस०के० सेठ , 
प्रबन्ध निदेशक , साधारण बीमा निगम को प्रौद्योगिक वित्त निगम अधि 
मियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) ( प ) के अधीन निर्वाचित किया तया , 
( ब ) श्री एम०एल० बालणा, के स्थान पर , जिन्होंने 30 मार्च, 1985 
को त्यागपत्र दे दिया था , अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
श्री जे०एस० पार्ष्णेय , अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक , पंजाब नेशनल बैंक को 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) ( ग ) के 
प्रधीन निर्वाचित किया गया । 

5 . 05 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री 
एस०एल० कपूर, डा० जे०सी० संदेसारा , श्री एस०के० दत्ता, श्री पी०सी० 
डी० नाम्बियार, श्री जी०वी० कपाड़िया तथा श्री एम०एल० बालूजा 
वाग भारतीय मौद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने 
के वीराम की गई अमूल्य सेवाओं तथा उनके योगदान की प्रति प्रशंसा 
करता है । 
तकनीकी सलाहकार समितियाँ 

6 . 06 वर्ष के दौरान भामौविनि की चीनी , वस्त्र , जूट , इंजीनिरिंग, 
होटल , रसायन प्रक्रिया , तथा ममवर्गीय उद्योगों से सम्बन्धित स्थायी 
सलाहकार समितियों से जब भी विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर राय 
मांगी गई, उन्होने अपनी विशेष सलाह दी । इसके अतिरिक्त, विशिष्ट 
मत्रों के सलाहकारों के सवर्थ समह की बैटके भी , विशिष्ट प्रस्तावों पर 
उनकी विशेष सलाह प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई । 
राज्य सलाहकार समितियां 
___ 5 . 07 वर्ष के दौरान , राज्य सलाहकार समितियों की पाठ भैठकें , 
उड़ीसा , तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश , राजस्थान, हिमाचल प्रदेण, केरल, बिहार 
तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की राजधानियों में आयोजित की गई । 
इन मैठकों ने भानौबिनि के राज्य सरकारों के प्राधिकरणों, राज्य स्तरीय 
संस्थानों, बैंकों, बम्बर्स ऑफ कॉमर्स , उद्योग संघों , संयुक्त , सरकारी तथा 
सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों के प्रतिनिधियो, अर्थशास्त्रियों, सथा अन्य सम्बघ 
तथा सहयोगी संस्पानों के प्रतिनिधियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । यह बैठकें भामौविनि को अपने योगदान और 
गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने और 31 का मूल्याकन 
करले में अच्छी सहायक हुई तथा सम्बन्धित राज्यों में उद्योग तथा 
मोद्योगीकरण की समस्यामों और सम्भावनामों की तत्काल जानकारी 
भी प्राप्त हई । भाषौविनि के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य 


अधिकारियों ने राज्य सलाहकार समितियों के पदेन सचिवों की हैसियत 
से समितियों के सदस्यों के साथ पूरे वर्ष मम्पर्क बनाए रखा । 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के संस्थानों के साथ समन्वय 

5 . 08 1984- 85 के दौरान , प्रायोजित अन्तर - संस्थानात्मक तथा 
वपिठ कार्यपासकों की क्रमशः 12 तथा 21 बैठकों के द्वारा राष्ट्रीय 
स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर - संस्थानात्मक समन्वय बनाए 
रखा गया । वर्ष की ममाप्ति से कुछ पूर्व, रुग्ण प्रौद्योगिक यूनिटों के 
पुनर्स्थापन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक पुन 
निर्माण बैंक के तस्थावधान में एक अन्य मंच अन्तर - संस्थानात्मक पुन 
थापन बैठम का भी प्रतिपादन किया गया । 

5 . 09 भाभौविनि ने अन्तर - संस्थानात्मक समहों, राज्य स्तरीय 
ममन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन तथा अनुवर्तन ममितियों , 
मादि की बैठकों में अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य प्रधि 
कारियों के माध्यम से भाग लेकर राज्य स्तर पर ममन्वय बनाए रखा । 
अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर भागीदारी 

5 . 10 भामौविनि ने विदेश के अन्य विकाम विस संस्थानों , विशेषकर, 
विश्व बैंक , एणियन विकास बैंक , ऋदिलास्नस्न - फर - बास र फमऊ (के० 
एफ० उरल्यू० ) मथा कई संगटनों, जैसे , एशिया मथा प्रशान्त में विकास 
वित्त संस्थानों की संस्था ( ए०डी०एफ० आई०ए०पी०) , आर्थिक विकास 
संस्थान ( ई०डी०प्राई० ) , अन्तरराष्ट्रीय विकास के लिए जर्मन संस्था , 
प्रादि के साथ घनिष्ट सम्पर्क तथा सम्बन्ध बनाए रखें । 

5 . 11 भानौविनि के लिये यह गौरव का विषय रहा कि इसके 
अध्यक्ष श्री सी०एन० जाधर को वियना ( प्रास्ट्रिया ) में 29 नवम्बर , 
1984 को प्रायोजित अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार " भारत - सुअवसर स्थल ", 
जिसका प्रायोजन प्रास्ट्रिधिश लैडर बैंक , मास्ट्रिया , आस्ट्रिया में स्थित 
भारतीय दूतावास तथा भारतीय निवेश केन्द्र , फफफर्ट द्वारा किया गया 
था , मैं भाग लेने के लिये प्रामंत्रित किया गया । श्री रावर ने भागीवारों 
को भारत में औद्योगिक परियोजनाओं तथा विदेशी व्यापार को वित्त 
पोषण सहायता विषय पर व्याख्यान दिया । इग मेमिनार में भारतीय 
अर्थव्यवस्था , आर्थिक सहयोग के लिए संभावनामों तथा भारत में उद्योग 
की प्रगति और विकाम के लिए प्रोत्साहनों के विषय में अत्यधिक जाग 
हकना उत्पन्न हुई । 

5 . 12 भाप्रोविनि ने “ अन्तरराष्ट्रीय प्राधिक तथा वित्तीय प्रणाली 
और समस्याएं " विषय पर विज्ञान भवन , नई दिल्ली में 17 दिसम्बर से 
19 दिसम्बर, 1984 तक प्रायोजित अन्तराष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में 
भी भाग लिया । यह सम्मेलन विकासशील देशों से मुमयमः तया सीधे 
तौर पर सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रित था नथा चर्चा के मुख्य विषय , 
अन्तरराष्ट्रीय रिजर्व निधि पहल , विशेष माहरण अधिकार महित ममा 
योजन तथा वित्त , अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेमा तथा अन्य रियायती निधियों 
माहित शासकीय पूंजी प्रवाह, अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग तथा ऋण समस्याएं , 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, और विनिमय दर प्रणाली आदि, रहे । 

5 , 13 भाषौविनि के कई वरिष्ठ कार्यपालकों ने य०के० , अमरीका , 
बेटिजयम , टोकियो, जमन मंधीय गणराज्य , प्रावि का दोग किया तथा 
मम्बन्धित वित्तीय संस्थानों , बैंकों, गिक्योरिटी कम्पनियों , प्रावि के माथ 
प्रापसी हित के मामलों, विशेषकर भामौविनि के विदेशी मद्रा स्रोतों को 
बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा की । भामौयिनि के एक महाप्रबन्धक ने , 
न्यूजप्रिंट के निर्माण के लिए स्याही -विलोपन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के 
लिए यूरोप तथा अमरीका का दौरा किया । 
एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों को एमोसिएशन का आठप । 
यार्षिक सम्मेलन 

5 .11 एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसो 
मएशन का माटवां वार्षिक सम्मेलन 7 मई में 10 मई , 1985 तक 
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वरिष्ठ अधिकारी, 269 कनिष्ठ अधिकारी, 273 फर्मकार स्टाफ तया 
22 अधीनस्थ स्टाफ कैडर के मवस्य लाभान्वित हुए । इन कार्यक्रमों क 
प्रमुख उदवेश्य स्टाफ के सदस्यों की व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाना तया 
उनमें सही एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था । 


स्मानमुल (टर्की) में आयोजित किया गया । भाप्रोविनि ने संस्थापक 
मदस्य होने के नाते हम सम्मेलन में अध्यक्ष, श्री डी०एन० डावर के 
माध्यम से प्रतिनिधित्व किया । श्री डी० एन० वर ने "विकास वित्तीय 
सस्थानों के वित्तीय परिचालनों में सुधार - भारतीय अनुभव विषय पर 
एक लेख भी प्रस्तुत किया । इस सम्मेलन ने जिसका मुख्य विषय 
" माथिक सामाजिक वातावरण में परिवर्तनों के संधान के बीच विकाम 
वित्तीय संस्थानो की प्रबन्ध व्यवस्था को मजन बनाना था , भागीवार 
विकास वित्तीय संस्थानों में उल्लेखनीय रचि उत्पन्न की , तथा उन्हें आपस 
में अनुभव बाटने का अवसर प्रदान किया । 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ग्जत जयन्ती स्मति व्याख्यान 


5. 20 भामोविनि विभिन्न घ्यावमायिक निकायों द्वारा प्रदान की 
गई प्रशिक्षण सुविधाओं का भी लाभ उठाता रहा । वर्ष के दौरान , 
भाप्रोविनि ने देश में प्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रायोजित 28 कार्य 
क्रमों में 31 स्टाफ मदस्यों और प्रबन्ध विकाम संस्थान तथा विकास 
बैंकिंग केन्द्र द्वारा प्रायोजित 15 कार्यक्रमों में 26 स्टाफ - सवस्यों को 
भेजा । भाप्रोविनि के दो अधिकारी मन्तरराष्ट्रीय अंकिंग पाठ्यक्रम में 
भाग लेने के लिए लंदन (यूके ) में भी भेजे गए । 

5 . 21 प्रबन्ध विकास संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र ने मामौविनि 
के स्टाफ के लिए, वो विशेष इन - फम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित 
किए जिनमें क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों के सदस्यों सहित, 58 स्टाफ सवस्यों 
ने भाग लिया । 


5 . 1 5 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 18 दिसम्बर, 1984 को 
अपना मौयां रजत जयन्सी स्मृति व्याख्यान आयोजित किया , ओ प्रो . 
इसाम मियाजाकी, अध्यक्ष , दायवा सिक्योरिटीस रिसर्च इन्स्टीटयूटोकियो । 
द्वारा “ सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र में मम्बन्ध - जापानी अनुभव " विषय 
पर दिया गया । ध्यासयान की अध्यक्षता श्री पी०के० कोल, तत्कालीन 
सचिव ( बैंकिंग ), तथा प्रय , कैबिनेट मचिव, भारत सरकार , नई दिल्ली 
छाग की गई । ध्याख्यान का मूलभूत विषय , जापान को युद्ध उपरास्त 
पबाव से उच्च आर्थिक प्रगति की मोर ले जाने वाला कौशल था । इसमें 
उम पद्धति का क्रमिक रूप में संजीव विवरण दिया गया जो जापान 
मरकार ने डिजाइन तथा नीति के मम्बन्ध में अपनाई थी तथा ओ 
परिवर्तनशील वातावरण को कसौटी पर खरी उत्तरी । व्याख्यान में गति 
शील तुलनात्मक लाभ मिसान्त की परिकल्पना का भी सजीव विवरण 
दिया गया जो जापान ने मिथ र तुलनात्मक लाभ संकल्पना की तुलना 
में अपनाई, जिमने जापान को विश्व के अन्य उन्नत देशों के समकक्ष 
पहुचाने में मवद की । 


5 . 22 वर्ष के दौरान, गहन इम - हाऊस तथा कार्य सम्बन्धी प्रशि 
मण तथा स्टाफ मुझाव योजना के अन्तर्गत स्टाफ द्वारा दिए गए सुझावों 
पर , संगठन की ममग्र उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पूर्ण विचार 
विमर्श करने के उपरान्त, पहले की भांति ही स्टाफ के उन मवस्यों को 
नकद पुरस्कार / शंसा पत्र दिए गए जिनके सुझावों को सुझाव योजना समिति 
धारा म !त्तम समझा गया । 


संगठनात्मक विकास 

5. 16 वर्ष के दौरान, भाप्रोविनि के उच्च प्रबन्धकीय ढांचे में कोई 
परिवर्तन नही हुमा । वर्ष के दौरान, केवल भाप्राविनि के वर्तमान 
पुणे कार्यालय को पहली जुलाई, 1985 से एक पूर्ण पाखा का दर्जा 
दिए जाने का निर्णय लिया गया । यह निर्णय कार्यान्वित हो गया है 
तथा अब भानोयिनि के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त 
8 क्षेत्रीय कार्यालय , यथा, बम्बई, कलकत्ता , नई दिल्ली , मद्राम, कानपुर 
चण्डीगढ़ , हैदराबाद तथा गुवाहाटी में तथा 8 शाखा कार्यालय , यथा , 
बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोचीन, जयपुर, पटना, अहमदाबाद तथा 
पुणे में है । 

5 . 17 वर्ष के दौरान , भामोविनि ने अपने कारोबार की बढ़ती हुई 
मात्रा तथा उमकी जटिलतानों तथा अन्य विभिन्न परिचालन प्रावश्यकतानों 
को ध्यान में रखकर अपने संगठनात्मक डांचे संरचना को समीक्षा के 
लिए एक अध्ययन करवाने का निश्चय किया । यह अध्ययन कार्य, श्री 
प्रार० पी० गोयल , भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक , कर रहे हैं । 


कार्य -निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा 
____ 5 . 23 वर्ष के दौरान , भाप्रोविनि ने अपनी कार्य - निष्पादन मूल्यांकन 
प्रणाली को और अधिक उद्देश्यपरक प्रावश्यकता प्राधारित तपा परि 
णामोन्मुख बनाने के लिए उस की ममीक्षा की । समीक्षा के माघार पर 
अधिकारियों समा अन्य स्टाफ के विभिम कडरों के कार्य -निष्पादम . 
मूल्यांकन के लिए नए प्रपनों को निर्धारित किया गया । नई प्रणाली में 
मूल्यांकन प्रधिकारी द्वारा किए गए स्व -मूल्यांकन तथा मूल्यांकन फर्म 
चारी की प्रशिक्षण व विकास प्रावश्यकतामों पर विशेष बल दिया गया 
है । कार्य - निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मूल्याकन अधिकारी के पद 
तथा कार्य -दायिन्त्रों के भग्बन्ध में नई विशेषतामों का मभिनिर्धारण 
किया गगा । 


इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग कक्ष का सुजन 


5 2:1 भा प्रोविनि ने वर्ष के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में माप्रोविनि के 
परिचालनों के कंप्यूटरीकरण के लिए, एक वक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग 
फक्ष की स्थापना की । भाप्रोविनि में कंप्यूटर प्राधारित प्रणालियों से 
सम्मपित व्यवहार्यता रिपोर्ट मैसर्स ए० एफ फर्गसन एड कम्पनी द्वारा 
तयार की गई । व्यवहार्य मा रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को ध्यान में 
रख कर तथा स्वयं मल्यांकन करने के बा भामोविनि ने 4 के दौरान 
अत्याधुनिक प्राई०सी०पाई०एम० 6040 कम्प्यूटर की व्यवस्था करने का 
निर्णय लिया । 


मानवीय साधन और विकास 

___ 5. 18 जून, 1985 की समाप्ति के समय भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम में (इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों सहित ) 1064 कर्मचारी 
कार्यरत थे जिनमें 151 कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति के थे । 
भारतीय भौयोगिक वित्त निगम ने अनुमूचित जातियों तथा अनुसूचित 
जनजातियों के उम्मीदवारों, शारीरिक प से विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व 
सैनिकों, आदि की भर्ती अथवा पदोन्नति करते ममय मापदंडों में तील 
प्रदान करने की नीति अपनाए रखी । 

___ 5 . 19 मानवीय साधनों के विकास की महत्ता को ध्यान में रख कर 
भामौविनि ने वर्ष के दौरान अपने कामिकों के विकाम तथा प्रशिक्षण 
पावश्यकतानी की मोर उल्लेखनीय ध्यान दिया । भानौविनि के प्रशिक्षण 
कक्ष में 1984- 85 में , पिछले वर्ष के 28 की तुलना में 37 इन 
हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जिनसे 661 स्टाफ सदस्य , 97 


___ 5 . 25 मा दौविनि के प्रधान कार्यालय में कम्पयूटर - प्राधारित प्रणा 
लियों के लिए प्रस्तावित , परिचालनों के विभिन्न क्षेत्र हे विसीय लेखांकन, 
विदेशी मुद्रा ऋण लेखाकन कंप्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए 
परिचालन साख्यिकी डाटा बेस, परियोजना मूल्यांकन के लिए वित्तीय 
डाटा विश्लेषण , वेतन रोल तथा स्थापना लेख किन , तथा कामिक व 
प्रशासनिक रिफाई । प्रारम्भ से सी , भानोविनि के दिल्ली मेन्द्रीय कार्यालय 
का पया ऋण लेखांकन , वित्तीय लेखाकन वेतन रोल तथा स्थापना 
लेकिन भी माथ - माथ कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा होगा । भानौविनि के 
अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को भी प्रधान कार्यालय की मुभा कम्प्यूटर प्रणाली 
के साथ क्रमिक रूप में जोड़ने का प्रस्ताव । । 
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नियोक्ता- कर्मचारी सम्बन्ध 

5 26 ; मम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्ता - कर्मचारी सम्बन्ध मौहार्द 
और सदभाव पूर्ण भने रहे । 

527 इम्पलाइज एसोमिएशन हारा प्रस्तुन मांग - पन्न के सम्बन्ध 
में की गई बातचीत के परिणामस्वरूप 30 मई . 1985 को प्रबन्धकवर्ग 
तथा पम्पलाजा एमोमिएशन के बीच , सरकार द्वार प्रवत्त मंजरी के 
अनुरूप , लिपिकीय नथा अधीनस्थ स्टाफ के वतनमानो नया भक्तों, आदि 
के संशोधन से सम्बन्धित ममझौता - ज्ञापन निष्पादन किया गया । इम 
समलौता ज्ञापन में 700 से अधिक कर्मकार कर्मचारी लाभान्वित हुए । 
कार्य समय 
____ 5 . 28 केन्द्रीय सरकार पी नीनि मे मामंजस्य रखने हुए भाप्रोविनि 
ने 3 जून , 1985 में अपने मभीकार्यालयों में शनिवार अवकाश सहित , 
प्रति सप्ताह पांच दिन का कार्य समय .निर्धारित किया । 
कर्मचारी कल्याण 

5 290 मभी धर्म बारियो के लिए " मामाजिक " सुरक्षा " " प्रावास " 
तथा “चिकित्मा परिचर्या , भायोविनि की कल्याण गििवधिगों के 
प्राधारभस लक्ष्य रहे । भौविनि के मभी पूर्णकालिक कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा तथा सामूहिक ब्यक्तिक दुर्घटना बीमा योजनामों 
को माग करना जारी रखा गया ताकि उन भ्यक्तियों के परिवारों, 
जिनकी मन्यु सेवाकाल में ही आये नथा किसी पोट दुर्घटना, प्रादि के 
कारण विकलांग हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की जा सके । स्टाफ 
को अधिकाम प्राकाम सृविधा स्टाफ कालोनियों / रेजिडेंशियल हाउसिंग 
काम्पलेक्स , बिगी पट्ट के प्राधार पर फ्लैटों के अधिग्रहण तथा पहले से 
अधिग्रहीत भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों केनिर्माण वारा, प्रवान करना जारी 
रन्त । गया । 

5 . 30 प्रधान कार्यालय तथा मभी क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में 
नियक्त अशा कानिक चिकित्मा अधिकारियों ने , वर्तमान स्टाफ सदस्यों 
तथा उनके आश्रितों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों नया उनके 
पनि पत्नियों को भी , निर्धारित समय के दौरान चिकिम्सा परिचर्या 
प्रदान करनी जारी रखी । 

5 . 31 स्टाफ कल्याण निधि में सथा भा पौविनि स्टाफ कल्याण 
विनियमों के अन मार स्टाफ मवस्यों को स्व - विकास देतु तथा अपने, 
प्राधिन पुत्रों नया पुत्रियों के विवाह, और टिकाऊ घ रेल मामान खरीदने , 
यादि के लिए ऋण दिए गए । इसके अतिरिमन , कर्मचारियों के बच्चों 
को योग्यता के अाधार पर छात्रवृत्तियां देने , झेल और मनोरंजन क्लयों 
को अनयान देने तणा शिमला, श्रीनगर, पुरी , ऊटी , गोमा , बंगलौर नथा 
वाजिलिंग में स्थित मात अवकाशगृहों तथा भा प्रोविनि स्टाफ कालोनी 
पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थिन शिश-- गह के रख - रखाय पर 2 . 94 
लाख रुपये का व्यय किया गया । 

5 . 32 भामोविनि ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता, प्रारम्भिक रूप में 
क्षेत्रीय शान्ता कार्यालयों में सथा अन्तिम रूप में राष्ट्रीय स्तर पर चुने 
गए व्यक्तियो/ टीमों के ग्रीन , करवाने का निर्णय लिया है । 
जन सम्र्पक 
____ 5 . 33 भा प्रोविनि के प्रधान कार्यालय स्थित जन सम्पर्क विभाग मे 
वर्ष के दौरान , भानोथिनि के कार्य नि पादन, विभिन्न स्थानों पर इसकी 
सलाहकार समितियों की बैठकों, बांड निर्गम तथा विदेशी मुद्रा जुटाने , 
मादि से सम्बन्धित है । प्रेम सूचना जारी की । इसने प्रास्तारिफ परि 
पालन के लिए प्रतिमाम इनामिक फाइनेंशियल पूल डाइजेस्ट 
निकालना भी जारी रखा तथा वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के अनेक प्रकाशन निकालने में सहायक रह । । 
प्वीनी महकारिताओं का सम्मेलन 

5 . 3 4 जन सम्पर्क विभाग ने भामौविनि के यंगलौर शाखा कार्यालय 
के सक्रिय सहयोग से मामीविनि वित्तपोषित चीनी सहकारिताओं का जो 


दिवसीय सम्मेलन 27 तथा 28 अप्रैल, 1985 को बंगलौर में प्रायोजित 
किया । इस सम्मेलन का उदघाटन माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत 
सरकार, श्री जनार्दन पूजारी वारा किया गया जिन्होंने अपने उद्गाटन 
भाषण में , सहकारी चीनी उद्योग क्षेत्र में प्रबन्धकीय कौशल के उन्नयन 
की प्रावश्यकता पर बल दिया ताकि चीनी उद्योग में बढ़ती हुई IT 
का मामना किया जा सके । मम्मेलन में ममापन भाषण माननीय कृषि 
मंत्री, कर्नाटक सरकार , श्री एमपी प्रकाण द्वारा दिया गया जिसमें 
उन्होंने भागीदारी को याद दिलाया कि " चीनी फैक्टरियों के बजाय 
खेतों में उगती है " । उनके अनुसार चीनी महकारितामों को एक महत्व - 
पूर्ण तथा मुख्य भूमिका प्रवा करनी है बशर्ते कि उनका प्रबन्ध सही तथा 
स्वस्थ दिशा में हो । 

5 . 35 मम्मेलन में आधारभून भाषण श्री एस०एन० गुहराव , भूतपूर्व 
निदेशक तथा मेवानिवृत प्रोफेसर, राष्ट्रीय पानी संस्थान द्वारा दिया 
गया । श्री एम०एन० गुंडराव ने चीनी से सम्बन्धिन सभी मामलों के 
विषय में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क 
विया तथा चीनी उद्योग के लिए दीविधि नीति की प्रायश्यकता पर 
भी मल दिया । सम्मेलन के मुख्य विषय थे - - गन्ना विकास क्षमता, 
गला प्रबन्ध, उनादकता सुधार ऊर्जा संरक्षण उपाय और चीनी उप 
उत्पाद प्राधारित उद्योग काम्पलेक्मों की स्थापना को वांछनीयता । आम 
सहमति थी कि चीनी उद्योग को य गान्तरकारी परिवर्तनों के लिए तैयार 
होना है, क्योंकि बीमवी शताब्दी की समाप्ति तक चीनी उद्योग के उप 
उत्पादों, अर्थात् शीरा और खाई तथा इनके अनुप्रवाह उत्पाव, जैसे 
इथानोल , रसायन, कागज, प्रादि, चीनी उद्योग में लाभ के प्रमुख संघटक 
होगे । उद्योग के प्राधुनिकीकरण के साथ - साथ प्रबन्ध के उपयुक्त ठयाव 
मायीकरण तथा प्रबन्ध संस्कार के आधुनिकीकरण पर उल्लेखनीय बन 
दिया गया साकि नई चुनौतियों को देखते हुए, जिनके लिए सर्वथा भिस्म 
अवबोधनों, योजनामों तथा कार्यक्रमों की प्रावश्यकता है, प्रबन्ध कौशलों 
को प्राप्त किया जा सके । इस सम्मेलन का मूल तत्व यह रहा कि यदि 
उद्योग स्थायी गन्ना विकास कार्यक्रमों नया पूर्णतया बचनबद्ध और अभि 
प्रेरित व्यावसायिक प्रबन्ध के द्वारा क्षमता योग का सर्वोसम स्तर 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे तो भारत विश्व में एकमात्र सर्वाधिक 
चीनी निर्माता देश की , अपनी अद्वितीय विशेषता को बनाए रन मकना 


भाओविनि के प्रकाशन 

5 .36 वर्ष के दौरान, भानोविनि ने उद्यमियों नया जनसामान्य के 
लाभ के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले : 

- ~ महायता प्राप्त करने वाले प्राधेषकों के लिए मार्ग निर्देश 
- ~- भारत में उद्योगों में निवेश - प्रायासी तथा प्रवासी भारतीय उद्य 

मियों के लिए मार्ग -निर्देश 
- ~ भामौविनि की प्रवर्तन योजनाए 
----विदेशी मुद्रा ऋण- पादेवकों के लिए निर्देशिका 
- - उपस्कर वित्त योजना 
-~~~-प्राधुनिकीकरण सहायता योजना 

---पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास सहायता योजना 
प्रधानमन्त्री राट्रीय राहत निधि में योगदान 

5 . 37 वर्ष के दौरान , भाषौधिनि ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत 
निधि में एक लाख रुपए का योगदान उन व्यक्तियों के पुनर्जीम के लिए 
दिया जो देश की स्वर्गीय प्रधानमन्त्री , श्रीमती इंदिरा गांधी की दु: खद 
हत्या के बाद फैली गड़बरी से बेघर तथा निराश्रित हो गए थे । 
हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 

5 . 38 शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित 
मरकारी नीति के अनुमरग में , वर्ष के दौरान , हिन्दी के प्रगामी प्रयोग 
को मनाने के लिए प्रयत्न जारी रखे गए । 


_ _ - - - - - - - - - - .. . - 


- - 


- - 


-- - - - - 


- 


- - - 


14. 0 
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--- - -- -- ---- - - - - - - - 
5 . 39 गजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 4 की शर्तों के अधीन 

परिशिष्ट I 
गठित संसदीय राजभाषा गमिति ने भानौविनि में हिन्दी के प्रयोग मे ग्याज दर, पचनबद्धता प्रभार , हामीगरी कमोशन , आदि की अनु सूची 
सम्बन्धिम प्रगति की आंघ के लिए वर्ष के दौगन भानौविनि के प्रधान 

ब्याज की दर 
कार्यालय ह दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 को , निरीक्षण किया । समिति 
की सिफारिशों के अनुमरण में , भामौविनि ने शामकीय कार्य में हिन्दी 

30 जून , 1985 की 

स्थिति के अनुसार 
के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक ममयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है 
तथा भानौधिनि के सभी कार्यालयों में प्रावश्यक हिन्दी स्टाफ नथा हिन्दी 

( % वार्षिक ) 
टाइपराइटर उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किए है । हिन्दी के प्रयोग 

1. व्याज की दर 
से सम्बन्धित मरकारी अनुदेशों का संकलन कर एक निर्देशिका तैयार की 

रुपया ऋण 
गई है जो जून , 1985 की स्थिति के अनुमार मुद्रणाधीन थी । लेखा 

1. मूल उधार दर 
नियमावली तथा दो ऋण कगरों के प्रपत्रों का अनुवाद कर लिया गया 

2. निम्नलिखित के लिए रियायती दरें --- 
है तथा अन्य वस्तावेजों का अनुवाद किया जा रहा है । 

( क ) निर्धारित सीमाओं मक अधिमूचित कम 
5 . 10 भानौयिनि में हिन्दी के प्रयोग को देखने तथा उसकी प्रगति 

विकमित क्षेत्रों की इकाइयां 

12. 5 * 
के लिए उपायों के सुझाव देने के लिए , प्रधान कार्यालय महित निगम 

( ख ) नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के 
के क्षेत्रीय / शास्त्रा कार्यालयों में 16 राजभाषा कार्यान्वयन समितियो कार्य 

निर्माण मथा स्थापित करने हेतु 
कर रही हैं । भानोविनि द्वारा अपनाई गई भारत मरकार की हिन्दी 
शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को हिन्दी , हिन्दी टाइपराइटिंग 

( ग ) उवार ऋण योजना के अधीन 
तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है । 1984 - 85 

आधुनिकीकरण के लिए 4. 00 करोड़ 
में भाभौविनि के कर्मचारियों को महायता के लिए हिन्दी के प्रयोग से 

रुपये तक मंजूर की गई महायता 

11 . 5 * * 
सम्बन्धिप्त तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई । 

विवेशी मुद्रा ऋण 
5 . 41 कर्मचारियों में साहित्यिक रूचि का विकास करने तयाँ उनके 

( क ) के० एफ . एब्ल्यू० ऋण के अन्तर्गत 

14 . 0 
हिन्दी शान के विम्यार के लिए, वर्ष के दौरान, यह निर्णय लिया गया 
कि पुस्तकालय बजट का एक भाग केवल हिन्दी पुस्तकों की खरीद के 

( ख ) यूरो - मुद्रा बाजार से उधार के अन्तर्रान लंदन - इंटर मैक की 

छमाही विक्रय दर से 
लिए निर्धारित कर दिया जाए । प्रधान कार्यालय के पुस्तकालय में पहले 

2 % अधिक 
ही शब्दकोष , पारिभाषिक शब्द संग्रह मा पर्याप्त संख्या में हिन्दी भाषा 
की पुस्तके उपलब्ध है । 

( ग ) जापानी येन के उधार के अन्तर्गत 10 . 0 


12 . 5 


* केवल नई इकाइयों पर लागू और उनको वर्तमान इकाइयों की 
विस्तार/विशाखन योजनाओं पर लागू नहीं । 
* * वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों में 4 करोड़ रुपये तक या प्रत्येक 
मामले के प्राधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार उस उच्च गणि 
पर रियायती ब्याज की बर 10 % प्रतिवर्ष होगी । 


म्याज की दर (जारी ) 
टिप्पणियां - - कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनामों को पहली अप्रैल, 

1983 से ब्याज की रियायतो दर पर गया ऋण ( पास्थ 
गिल भुगतान गारंटियों महित ) पौर हामोदारी महायता की 
सीमा के अनुसार है :- -- 

( रुपये करोड़ों में ) 


भा - प्रदर्शन 

5 . 42 निदेशकः बोई भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदे 
शालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
अन्य महयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों , विभिन्न राज्य सरकारों 
पौर राज्य स्तर के वित्तीय और विकास संस्थानों से प्राप्त हुई सहायता , 
सहयोग और सदभाव के लिए अपना आभार प्रकट करता है ! 

___ 5 . 43 निदेशक बोई, तकनीकी सलाहकारी संगठनों , जोखिम पूंजी 
प्रतिष्ठान तथा प्रबन्ध विकास संस्थान के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालकों 
वाग अपने - अपने संगठनों की गतिविधियों और भूमिका को बढ़ाने के 
लिए उन के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना करता है । . 

5 . 44 बोई भानोविनि की क्षेत्रीय प्रांचलिक राज्य सलाहकार समि 
तियों तथा तकनीकी सलाहकारी तदर्थ समिनियों के मवस्यों का , समय 
समय पर उमफे अमूल्य मयोग और सलाह के लिए प्राभारी है तथा 
उनका धन्यवाद करता है । निदेशक बोर्ड , विभिन्न महायता प्राप्त संस्थानों 
के बोर्ड में भाप्रोविनि की प्रोर मे नामित और- णासकीय सदस्यों का भी 
प्राभारी है । 

5 . 45 निवेशक मोठं, विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय 
संस्थानो से प्राप्म निरन्तर सहायता तथा मक्रिय गयोग, विशेष रूप 
से ऋवितांस्तल्त - फर - वाइडरफबऊ , जर्मन संघीय गणराज्य के प्रबन्धकवर्ग , 
यू०के० सरकार के समुद्र पार विकास मंत्रालय और स्वीरिण अन्तरराष्ट्रीय 
विकास प्राधिकरण, स्वीडन और विदेशों में समदर्शी बैंकों आदि से प्राप्त 
सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है । 

5 . 46 अन्त में , निदेशक बोर्ड , निगम के सभी स्तर पर, समस्त 
फार्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा 
के लिए उनकी भी अत्यधिक मगहना करता है । 

निदेशक बोर्ड की भोर से 

डी०एन० डावर, अध्यक्ष 


रुपया प्रण 
महायता 


हामीदारी 
महायता 


- 


5 . 00 


2 . 50 


श्रेणी क जिले 
श्रेणी ब जिले 
श्रेणी ग जिले 


3 . 00 


1 . 50 


2 . 00 


1 . 10 


- - 


- 


- - 


--- अग्रणी संस्थान द्वारा प्रथम संवितरण की तारीख से 365 दिन 

की समाप्ति के पश्चात ठोम प्रतिभूति दिए जामे तक मंजूर 
किए गए पूरक अन्तरिम ऋण के लिए 1 % प्रतिवर्ष अतिरिक्त 
व्याज लगंगा (जिगो लागू ब्याज दर 1 % अधिक हो जायेगा ) । 
यह दर पहली अप्रैल, 1983 से लागू है । 
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योजनामों के सम्बन्ध में , चाहे परियोजना लागत कुछ भी हो , 
50 % की कटौती कर दी जाती है । 


--- इकाई को निर्यात के आधार पर , जैसा कि मूल्यांकन के समय 

निर्दिष्ट किया जाना है वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पहले 
पनि वर्षों के लिए 100 % निर्यातोन्मुख इकाइयों को 4 करोड़ 
झपये तक के रुपया ऋण पर ब्याज दर में 1 . 5 प्रतिवर्ष की 
छूट अनुमत्य है । 


. 


III बचनबाना प्रभार 


मामान्य 
बर 


ऋण के रियायती 
भाग के लिए 


~ ~- जो म्पया ऋण 5 वर्षों में प्रसिदेय है ( प्रारम्भिक रियायती अवधि 

सहित प्रौर जिम पर संपरिवर्तनीय धाग लागू नहीं होती ) , 
उन पर लागू व्याज दर से 1 % प्रमिवर्ष का अतिरिक्त म्यान 
लिया जाता है । 


- - श्रेणी क जिलों को उन परियोजनामों के लिए जिनकी लागत 

50 करोड़ रुपये तक है, नई परियोजनामों के लिए परियोजना 
विशिष्ट प्रक्स्थापना के विकास के लिए दी गई महायता , परि 
योजना लागत की 20 % तक सीमित है जिमकी अधिकतम सीमा 
5 करोड़ रुपये है और उस पर निर्माण अवधि के दौरान कोई 
व्याज नहीं लगता । परियोजना के पूर्ण होने की तारीख दो , 
जैमा कि परियोजना के मूल्यांकन के समय तय हुमा पा रियायती 
भर पर ब्याज लगेगा । 


( 1 ) मपया ऋण 
( क ) प्राशय पन जारी होने के 

180 दिन तक या ऋण 
करार निष्पादन होने तक , 
जो भी पहले हो । 


शून्य 


शून्य 


( स ) उसके पश्चात 365 दिनों 
तक 

1 % प्रतिवर्ष 1/2% प्रतिवर्ष 


( ग ) उक्त 365 विनों की 

ममाप्ति पर . 1/2 % प्रतिवर्ष 1/4 % प्रतिवर्ष 


लागू नहीं होता 


( 2 ) विदेशी मुद्रा उप - ऋण 1 % प्रतिवर्ष 

* प्राशय -प । के प्रारी होने की तारीध मे 


- - 


- .. . . . . . - - 


टिप्पणियां :- - अतिरिक्त 1 % वार्षिक की दर मे रुपया ऋणों पर प्रतिग्मिन 

भ्याज की उधार दर , गैर - सूचीबन कम्पनियों के मामले में प्रथम 
संविसरण की तारीख ( वर्तमान परियोजनाओं के सम्बन्ध में ) 
पौर मल्यांकन के ममम परिकल्पित अन मार ( नई परियोजनामों 
के मामले में ) थाणिज्यिक उत्पादन प्र करने की तारीख से 
लिया जाता है । इसके अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये और उसमें अधिक 
की महायता प्राप्त करने वाली गैर - सूचीमद कम्पनियों के मामले 
में कम्पनियों को सहायता की मंजरी की तारीख या इस प्रकार 
की बढ़ाई गई प्रयधि जिगकी कि अनुमति दी जाए की तारीख 
में तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने शेयरों को सूचीबद्ध कराना 
पड़ता है और जिस तारीख का शेयर सूचीमय हो जाते हैं उमसे 
यह 1 % वार्षिक का अतिरिक्त व्याज लगना बन्द हो जाता है । 
यह शतं विदेशी मुद्रा ऋणों पोर सम्बन्धित ऋणी की सहायक 
नथा महयोगी कम्पनियों पर लागू नहीं होती । 
- होटल उद्योग के लिए प्रत्येक परियोजना को 75 लाख तक के 
रुपया ऋण पर लागू ग्याज दर मे 1 % वार्षिक की कटौती कर 
दी जाती है परन्तु यह 1 % की व्याज अन्तर तभी तक मिलता 
है जब तक इसकी प्रतिपूति भारत मरकार द्वारा की जाती है 
पौर लाभ - भोगी संस्था द्वारा किमी प्रकार की चूक नहीं की 
माप्ती । 


टिप्पणी : श्रेणी क जिलों में 50 , 00 करोए रुपये तक लागत 

से लगाई गई परियोजनाओं को प्रधान किए गए 
रुपमा ऋणों पर कोई वचनबवता प्रभार नहीं 
लगना । 


IV प्रक्रिया शुल्क 

जिन मामलों में भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम अग्रणी है और 
मलाहकार ममिति में विचार करना प्रावश्यक समा जाए , उन 
मामलों में प्रावेवक संस्था से स्थल मून्यांकन के सम्बन्ध में , यात्रा 
की केवल वास्तविक लागत और प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 
सलाहकार ममिति की बैठक बुलाने के लिए यथानुपात लागत वसूल 
की जाती है । ऐसे मामलों में , आवेदक को 5, 000 रुपये ममायोज्य 
राशि के स.प में जमा करने के लिए सूचित किया जाना है ताकि 
वास्तविक प्रांकड़ों के प्राधार पर राशि कम होने पर उसकी वसूली 
की जा सके और अधिक होने पर लौटाई जा सके । 


II हामीवारी कमीशन 


- - - -- - - - . . . . 


हामीबारों के 
जिम्मे पड़ी 
राशि पर 


जनता द्वारा 
मभि दस राशि 


पर 


V विधि प्रभार 

वास्तविक फुटकर वर्ष, यदि कोई हो , मोर बाहय मालिसिटरों/ 
. एडवोकेटों, इत्यादि को वेय प्रभार व्यय , ऋणी को वहन करने होते 


- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - 


- -- - 


- 


- 


2 . 5 % 


, 


2 . 5 % 


( i ) इक्विटी शेयर 
(ii ) अधिमान शेयर सपरिवर्तनीय पौर 

गैर-संपरिवर्तनीय विश्रेचर 
( क ) 5 लाख रुपये तक की राशि 
( स्व ) 5 लाख रुपये से अधिक की राशि 


2 . 5 % 

2 % 


1 . 5 % 

1 % 


VI गारन्टी कमीशन 
( i) प्रास्पगित भुगतान गारन्टियां 

(क ) सामान्य 

( प ) कम विकसित जिले क्षेत्र 
( ii ) विदेशी ऋणों के लिए गारण्टियां 


1 % वार्षिक 
0 . 75 % वार्षिक 
1 % वार्षिक 

- - - -- - - ---- 


टिप्पणी :- - हामीदारी कमीशन की उपर्युक्त दरों में निर्धारित सीमावर्गी 

करण के अनुसार अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों की परि 
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परिशिष्ट 11 


1984- 85 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित ममता, उत्पादन और ममता उपयोग का विवरण 

( कोष्ठकों में दिये गये फिरकायों की संख्या के सोतक है ) 


माप इकाई 


1984- 85 में विस्थापित ममता मोर उत्पादन 


कम उत्पाद 
मं० 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में निगम की विसपोषित संस्थानों के सम्बन्ध में 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

विस्थापित 1984- 85 प्रतिशत विस्थापित 1984 - 85 प्रतिशत 
समता मोर ( अप्रैल - क्षमता समता पोर ( अप्रैल - क्षमता 
इकाइयों मार्च ) में उपयोग इकाइयों मार्ष) में उपयोग 
की संख्या 

की मंच्या उत्पादन 
- - - - - - - -- - - . 


पासन 


1 


2 


1 . चीनी 


. लाख टन 


72 . 29 
( 356 ) 


61 . 59 


85 . 2 


2 . सूमो धागा 

(मिल क्षेत्र ) 


24 . 28 
मिलियन 


1382 . 5 

मिलियन 
कि० ग्रा० 


23. 26 20 , 4788 . 0 
( 1 1 3 ) 
7 . 03 409 . 31 
मिलियन मिलियन 
ए 

कि० ग्रा . 
( 178 ) * * 
() . 70 1441 . 38 
लाख मिलियन 

मीटर 


( 920 ) * 


- - 


३ .! सूती वस्त्र 

(मिल in ) 


2 . 103432 . 2 
लाख मिलियन 
बलिया 

मीटर 


. . पटसन बस्त्र 


. 


लाख टन 


11 . 37 


72. 3 


2 . 23 


71 . 7 


15 . 73 
( 69 ) 


3 . 11 
( 12 ) 


5 . कागर मोर कागज गत्ता 


• लाख टन 


13 , 61 


62 . ५ 


6 . सीमेट 


मिलियन टन 


30 . 10 


70 . 0 


7. नाइट्रोजन उर्वरक 


लाख टन 


39 . 17 


- 17 


70 . 4 


21 . 65 
( 252 ) 
43 . 00 
( 102 ) 
55 . 60 

( 36 ) 
16 , 16 

( 16 ) 
41 . 90 

( 7 ) 
9 . 66 


6 . 364 . 50 70 . 8 
( 15 ) 
24. 76 20 . 5182 . 8 

( 67 ) 
23 . 33 21 . 3991 . 7 
( 12) 
6 . 137 . 06 115 . 2 
( 10 ) 
7 . 80 5 . 50 170 . 5 


8 .! फास्फेटिक उर्वरक 


लायन 


. 


. लाच रन 


12. 64 


78 , 2 


७ . बी०एच०सी० ( टेक० ) 


. 


हजार टन 


29. 00 


69 . 2 


10 . कास्टिक सोहरा 


. लाच टन 


6 . 88 


__ 71 . 2 


2 . 90 


57. 2 


( 38 ) 


11 . सोश ऐश 


• लाख टन 


10. 05 


8 . 17 


81 . 3 


1 . 19 


77 . 3 


( ७ ) 


5 . 07 
( 110 ) 
1 . 54 

( 4) 
. 48 

( 2 ) 
0 . 15 


12 . केमियम काहिर 


लाग टन 


0 


0 . 25 


52 . 1 


13 . एमिटिक एसिड 


. 


लाख टन 


0 . 40 


0 . 09 


53 . 3 


_ 14 . कामंन ग्लैक 


लायटन 


1 . 70 0 . 92 

04. 

I 
__ ( 7 ) 
0 . 81 

49 . 4 
( 19 ) 
1 . 54 0 . 93 

( 7 ) 
5 . 36 3 . 05 56 , 9 

( 29 ) 
* * 81 संयुक्त मिलें सम्मिलित है 


60 . 4 


0 . 51 


58 . 6 


(0 . 87 

( 3 ) 
1 . 68 
( 8 ) 


15 . तरल क्लोरीन 


जाप टम 


0 . 91 


54. 2 


* 281 संयुक्त मिलें सम्मिलित है 
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- 


- - 


- 


- - - - - 
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- - -- - - 
12 


- - . - 


- - 


- 


16. विस्फोम फिलामेन्ट यार्न 


. 


. 


हजार टन 


43. 00 


33 . 10 


76 . 9 


4 . 45 


4 . 50 


98, 9 


17 नायलम फिलामेन्ट यार्न 


हजार टन 


33 . 00 


103 . 1 


15 . 


15 . 13 


99 . 0 


18. नायलन टायर कोई 


हजार टन 


19 . 80 


79 . 2 


15 . 63 


117 . 2 


( 3 ) 
13 . 3 .1 

( 3 ) 
8 . 15 

( 3 ) 
25 . 37 


19. पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न 


32 , 00 

( 9 ) 
25 . 00 
( उपलब्ध नहीं ) 
42 . 00 

( 10 ) 
45 . 00 

( 5 ) 
93. 30 


हजार टन 


55 . 60 


132 . 4 


10 . 73 


131 . 9 


20 पालिएस्टर स्टेपाल फाइबर 


हजार टन 


39 , 60 


88 . 0 


16 . 81 


66 . 3 


21. बिक्री योग्य स्टील ( मुख्य संयंत्र ) 


लाख टन 


69 , 98 


75 , 

0 


26. 72 


21 . 08 


78 , 9 


( 3 ) 


22. स्टील इंगोट्स ( मुख्य संयंत्र ) 


. 


. 


लाख टन 


81 , 95 


70 . 0 


33. 46 


25 . 08 


75 . 0 


( 3 ) 


23. स्टील इंगोट्स विकलेटम (मिनी स्टील संयंत्र ) 


लाख टन 


18 . 76 


63.8 


3 , 25 


77 . 9 


4 . 17 

( 13 ) 
35. 40 


स्टील गढ़ाई . 


. 


. 


. हजार टन 


156 . 00 


50 . 

0 


21 . 95 


62 . 0 


( 3 ) 


25. स्टील टलाई . 


. 


. 


र दम 


. 


117 , 07 

( 6 ) 
29 . 40 

( 150 ) 
312. 00 

( 83 ) 
196. 00 

( 78 ) 
16 . 00 

(22 ) 
48, 00 

( 22 ) 
134 . 00 


100. 00 


58 . 9 


51. (0 


12 . 03 


7 . 09 


26. एम०जी० लोह तलाई . 


. 


. हजार दम 


12. 00 


75 . 0 


16. 00 


9 . 88 


61 , 8 


27. पिटा लोह रूलाई 


• 


हजार टन 


31 . 00 


64 . 8 


53 . 3 


3 . 73 


28. मप्रतीयमान पाइप व ट्यूमें 


हजार टन 


49 . 00 


36 . 

5 


7 . 00 

( 2 ) 
67 . 00 

( 2 ) 
142 . 00 


36 . 50 


54 . 5 


29. अल्युमिनियम 


. 


362. 00 


हजार टम 


276 . 50 


47 . 2 


76 . 4 


67 . 00 


( 2 ) 


30, जिंक 


. 


57 . 60 


हजार टन 


6 . 70 


60. (0 


47 , 9 


14 . 00 


R1 


पाटी टायर 


. 


45 . 13 


63 . 8 


. 


100 , 00 


___ लाख संख्या 


73 . 

3 


70 . 76 

( 7 ) 
73. 81 


32. पाटो ट्यूने 


. 


96 . 00 

( 2 ) 
136 . 45 

( 20 ) 
147, 45 

( 21 ) 
196 . 00 

( 5 ) 
404 . 00 


. लाख संख्या 


87 . 00 


59 . 0 


36 , 71 


49 . 7 


33. मोटर साइकिलें 


हजार संख्या 


181 . 90 


92 . 8 


168 . 00 


118 . 3 


34 . स्कूटर 


. 


. 


. हजार संख्या 


322 . 20 


79 . 8 


207 . 39 


7 6 . B . 


35 . मोपेष्ठ 


. 


. 


, हमार संख्या 


. 


67 , 1 


15 . 8 


22 , 11 


. हजार 


36. पैसेन्जर कारें 


. हजार मंख्या 


80 . 

6 


42 , 15 


142 . 00 

( 2 ) 
270. 00 

( 6 ) 
140, 00 

( 3 ) 
48 , 00 

( 2 ) 
63. 00 

( 3 ) 
40 . 85 

( 5 ) 
8 . 00 

( 2 ) 


37. वाणिज्यिक वाहन 


. हजार संख्या 


83. 0 


95 . 


. 60 . 31 


617, 00413 . 90 

( 11 ) 
79. 4064. 00 

( 5 ) 
116. 6496 , 80 

( 8 ) 
102 , 00 85 . 00 

( 17 ) 
16. 00 

( 5 ) 


38. ट्रैक्टर ( कृषि ) 


. हजार मंख्या 


83 . 3 


34. 63 


84 . 7 


39. पावर टिलर 


. 


46 . 5 


. हजार संख्या 


3 . 72 


3 . 80 


23.8 
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DD 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


40. रबर गर्भ रोधक 


. 


. 


. मिलियन संख्या 


524 00 


73. 

5 


83. 74 


4 


. 9 


41. पुनप्रयोग की गई रबर . 


हजार टन 


25 . 00 


73 . 5 


4 . 70 


97 . 9 


713. 00 

( 3 ) 
34 . 00 

( 11 ) 
78 . 32 

( 34 ) 
8 . 90 


42. खालों से संयार चमड़ा . 


मंख्या 


39 . 71 


50. 7 


1 . 83 


91 . 5 


200. 00 

( 1 ) 
4 . 80 
( 2 ) 
2 . 00 

( 1 ) 
1 . 00 

( 1 ) 
18 . 00 

( 2) 
9 . 81 


43. कन्वेयर बेल्टिंग 


. हजार टन 


8 . 50 


95 . 5 


2 . 21 


116 . 3 


( 8 ) 


44. पंखा और वी० बेल्ट 


. 


. 


165 . 00 


105 . 6 


15 . 42 


83 . 7 


45. प्लाइधुर 


. 


. 


. 


69 . 20 


62.9 


3 . 82 


38 . 9 


लाख संख्या 156 . 17 

( 17 ) 
. मिलियन वर्गमीटर 110 . 03 

( 51 ) 
. मिलियन संख्या 46. 20 

( 12) 
. मिलियन संख्या 327 . 69 


46. फ्लोरेमेंट ट्यूबै . 


3500 


75. 8 


3 . 00 


3 . 57 


119 . 0 


( 1 ) 


47. जी०एल०एम० मैम्प 


289 . 360 


88 . 

3 


66 . 7452. 42 


78 . 5 


( 3 ) 


48. पावर ट्रामफार्मर 


मिलियन किलोवाटम 32 . 50 


23 . 85 


73. 4 


) . 80 


0 . 59 


73 , 8 


( 29 ) 


10 , 400 


63 . 8 


27 


1 . 05 


28 . 0 


( 2 ) 


49. कांच की शीटें . मिलियन वर्गमीटर 40 . 79 30. 00 73. 5 16 . 31 

( 3 ) 
50. फाइबर ग्लास . 

. . हजार टन 

5 . 29 2 . 00 37 . 8 3 . 75 

( 3 ) 
51. कांच की बोतलें और विविध कांच का मामान लाख टन 

4 . 83 

0 . 36 
( 31 ) 

( 2 ) 
52. होटल . लाख मंन्या( a 113 . 05 

65 . 5 15 . 59 

( 427 ) 
@ कालम 4 और 7 मथा 5 और 8 में क्रमशः किराए के लिए बाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है । 


3 . 50 


72 . 5 


0 . 39 


108 . 3 


74 . 04 


9 . 56 


61 . 3 


परिशिष्ट 


1984- 85 (जुलाई) के दौरान औद्योगिक संस्थाओं को " जन -हित में मंजूर की गई महायता का विवरण ( औद्योगिक वित्त 

निगम अधिनियम , 1984 की धारा 26 ( 2) ) । 


कम० 


सं० 


संस्था का नाम प्रौर 
परियोजना की 
स्थिति 


परियोजना 
स्कीम की 
प्रकृति 


उत्पाद और 
स्थापित 
क्षमता 


परियोजना 
की लागत 
( म० करोड़ों 


भा०यो यिनि 
द्वाग वित्तीय 
सहायता 
( 50 करोड़ों में ) 


संस्था० मे हितबद्ध 
भा०पी०वि०नि० 
के निदेशक का । 
नाम 
- - - - - - . - - . 
- - - - 

श्री जय० पटेल 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 

430 


परियोजना 


1 . इन्डो - स्विस 

एन्टी शाम लि . 
( तुमकुर ), 
कर्नाटक 


... - - 
रुपया ऋण 
10 . 14 
वि०म० ऋण 
0 . 32 


- - - 
यांत्रिकी 
पनियों के 
निए 3 
मिलियन 
एन्टी शाक 
एसेम्बली मेट 
लिखाई और 
छपाई का 
8, 250 टन 
वार्षिक 
कागज 


नई 


8 . 90 


मपया ऋण 1 15 


श्री वीलाम थोरात 


2. संगमनेर भाग 

महकारी माखर 
कारखाना लि . 
( अहमदनगर ), 
महाराष्ट्र 


विशाखन 
परियोजना 


7 - 509 GI / 85 
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लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट 

3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और 

स्पष्टीया रणों के अनुसार, तुन-पत्र और सुलन -पत्र पर दी 
सेवा में , 

गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्पट है और इसमें सभी सम्बन्धित 

जानकारी दी गई है तथा यह प्रौद्योगि वित्त निगम 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी 

अधिनियम , 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार 
हम , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी 

दिया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्चे और मही 
लेखा परीक्षकों ने निगम के 30 जून , 1985 के संलग्न तुलन 

रूप का पता चलता है । 
पत्र और लेखों ना लेखा-परीक्षण किया है और अंशधारियों 

एन० एम० राय जी 

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर 
को निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं : 

एण्ड कम्पनी 

एण्ड कम्पनी 
____ 1. तुलन -पन्न और लेखे, लेखा पुस्तकों के माथ तालमेल 

सनदी लेखापाल 
2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टी स्थान : नई दिल्ली 
करण हमें दिए गये हैं और वे संतोषजनक पाये गए हैं । दिनांक : 19 अगस्त , 1985 

___ 30 जूम, 1985 को तुलन-पन 
विवरण 

अनुसूची 

इस वर्ष पिछले वर्ष 

लाबपाए लाख रुपए 
परिसम्पत्तियां 
गोकर और बैंक शेष 

14, 213 . 31 6, 367 . 99 
विसपोषित संस्थानों में निवेश 

5, 716 . 05 5, 225 . 21 
अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश 

21 . 00 

121 . 00 
विसपोषित संस्थाओं को ऋण 

1, 30, 731 . 24 1, 05, 493. 21 
परिसर एवं उपस्कर 

1 , 254 . 31 

686 . 45 
अन्य परिमम्पत्तियां 

5, 313 . 73 3, 759. 43 
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता 

786 . 39 

410 . 53 

- - - - -- - - - - - - - - - - - 
जोर 

1 , 58, 036 . 03 1 , 21, 063 , 82 


8 . 20 


देयतायें और शेयरधारी निधि 
शेयर पंजी 
रिजर्व और प्रारमित निधियां 
योर्घकालीन ऋण 
चालू देयतायें तथा व्यवस्थायें 
स्वीकृतियों पर वेयभायें 
निविष्य निधियां 


3. 500 . 00 
11, 432 , 05 
1 , 32, 595. 29 

9 , 236 . 07 
786 . 39 
486 . 23 


2, 750 . 00 

8, 808 , 64 
1, 03, 754. 38 
4, 939 , 43 

410 . 53 
400 . 84 


पी० मुरारी 
फिलिप थामम 
बी० दीक्षित 


जोड़ 

1 , 58, 036 , 03 1 , 21 , 063. 82 
प० एस० पुरी जे0 यू० पटेल डी० एन० डायर 

डी० जी० रमैया 
जे० एस० वार्ष्णेय बी० एस० योरान 

प्रध्यक्ष 

महाप्रबन्धक 
एस० के० सेठ प्रार० एन० शाह 

आर० सुबामनियन 
निदेशक 

कार्यपालक निदेशक 

महायक महाप्रबन्धक 
इमी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के मनमा र 
एन० एम० गयजी एण्ड कम्पनी साकर वैद्यानाप अय्यर 70 कम्पनी 

मनदी लेखपाल 


नईदिन्नीदनांक 19 अगस्त , 1985 


30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ -हानि लेखा 

अनुसूची 


विवरण 


इस वर्ष - 


पिछले वर्ष 


- - 


- 


- - - 


. - -- - - 


ऋणों और अग्रिमों से व्याज ( अशोध्य एवं संदिध ऋणों और सामान्य तथा प्रावश्यक 
ठययस्थानों के लिए घटाकर ) 
ऋणों की लागत 


12, 808 . 55 
16,561 . 56 


9 , 982 . 56 
6 , 539 . 92 


निवल म्याज राजस्व 
अन्य परिचालनों से प्राय . 


4 , 246 . 993 , 442 . 64 
691 . 41 

514. 08 


जोड़ 


4, 938 . 40 


3, 956 . 72 
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30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ हानि लेखा (क्रमशः ) 


22 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - - 


| 


- 


। 


- 


कामिक व्यय 
मिदेसकों पौर समिति सदस्यों की फीम तथा बर्षे 
परिसर एवं उपस्कर-- -फिराया , प्रमुरक्षण तथा मूल्यह्रास 
ग्यध्यय 
प्रमध विकास संस्थान को पनुवान 
कराधान के लिए व्यवस्था 


443 . 51 

3 . 34 
163. 11 
114 . 29 

5 . 00 
1, 278 . 45 
- - - - - - - - 

12, 007 . 70 


357 . 11 

2 . 84 
84 . 83 
93 . 55 

5 . 00 
1 ,013 . 95 


- 


। 


1 


- 


जोर 


1, 567 . 28 


निवल लाम ( मागे लाया गया ) 


2930 . 70 


2389 . 44 


- - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - 


समायोजनः 
मौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 को धारा 32 के अधीन सामान्य मारक्षित निधि 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 30 ( i ) ( viii ) के अधीन विशेष पारक्षिस निधि 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी प्रारिजित निधि 
कर्मचारी कल्याण निधि 
लाभांश 


823 . 19 
1 , 775 . 72 

50 . 00 
15 . 00 
266 . 79 


815 . 00 
1, 313 . 53 
50 . 00 

1 . 50 
209 . 41 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - - 


2, 930 . 70 


2,389. 44 


लेखांकन मीतियां पौर टिप्पणियां - - 
लेखेका भाग 


17 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


० जी० रमैया 
महाप्रबन्धक 


पी० मुरारी 

ए० एस० पूरी 

जे०प्र० पटेल डी० एन० हावर 
फिलिप थामस जे ० एम० वाष्र्णेय मी० एस० थोरात 

अध्यक्ष 

पार० एन० साहू 
वी वीक्षित 

एस० के० सेट 
निवेशक ] 

कार्यपालक निदेशक 
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुमार 
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी ठाकर वैद्यनाथ अश्यर एण्ड कम्पनी 

सनदी लेखापाल 
भई दिल्ली दिनांक : 19 अगस्त , 1985 


भार० सुबामनियन 
सहायक महाप्रबन्धक 


अनुसूची 1 


30 जूम, 1985 को तुलन- पन्न के 

साथ संलग्न तथा उसका भाग 


रोकर और बैंक शेष 


विवरण 


। 


इस वर्ष 
लाख रुपए 


पिछले वर्ष 
लाख रुपए 


0 . 70 
645 . 26 


७ . 45 
381 . 00 


रोकर और बैंक शेष 
हाल में नझवी 
हाप में कांद्राफ्ट एवं वसूली हेतु प्रस्तुत 
भारत में बैंकों में शेष 
चालू बातों में 
अल्पावधि जमा में 
भारत के बाहर बैंकों में 

पासू बातों में 
पल्पावधि जमा में 


4, 645 . 67 
5 , 604. 00 


1 ,154 . 06 
3, 325. 00 


421. 47 
2, 836 . 21 


20 . 22 
487 . 26 


जोर 


14, 213. 31 


5, 367 , 99 
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ममुसूची 2 
विसपोषित संस्थाओं में निवेश 
विवरण 


30 जून , 1985 के त लन - पय के 

साथसंलग्न तथा उसका भाग 
इस वर्ष पिछले वर्ष 
लाख रुपए 

लाख रुपए 


छारा के प्रत्तर्गत * 


-- - - - -- - - - - - - - - - - - - 


- 


23 ( घ ) 


23 ( च ) 


23 ( 8 ) 


- - 


- 


- 


- 


(i ) इस्विटी शेयर 
( ii ) अधिमान पोयर 
( iii ) डिबेन्चर 
(iv ) शेयरों और डिबेन्चरों पर प्रावेदन राशि 


- - 


3, 032 . 99 
404 . 64 
51 , 72 
12 , 81 


624. 62 

67 . 01 
101 . 38 


1, 2 29 . 314 , 886 . 02 4, 368 . 54 

471 . 65 509 . 68 
191 . 57344 . 67346 . 99 

- -- 12 . 81 
- - - -- - -- - - 
1, 420. 885 , 716. 05 5, 225 . 21 


3, 502 . 16 


____ 793 . 01 

-- - - - - 
767 . 26 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


30 जून , 1984 को जोड़ 


3, 132, 49 


1, 325 . 46 


कपित 
- - यही मूल्य 
- - बाजार मुल्य 
निवेश जिनके लिए करें उपलब्ध नहीं हैं ( बटी मूल्य ) 
* प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बन्धित 


2 , 803. 33 
8, 555 . 44 
2, 912 . 72 


2. 989 . 08 
5 , 521 , 08 
2, 236 . 13 


- -- 


- - 


- - 


-- - -- 


अनुसूची 3 
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण 

विवरण 


30 जन , 1985 को सुलन - पन्न के 

माथ संलग्न सपा उसका भाग 


इस वर्ष 
लाख रपए 


पिछले वर्ष 
लाख रुपए 


- - - - 


- - 


( i) भारतीय रुपयों में 
(ii ) विदेशी मुद्रा में 


1 , 21 , 849 . 28 

8 , 881 , 96 


99, 093 . 75 
6, 399 . 46 


- 


- - - - 


-- - 


- - - - - 


जोड़ 


1, 310, 731 . 24 
- - - - - -- - - - - ---- - - - - 


1 , 05, 493, 21 
-- -- - - - - - - - - - - - 


290 . 87 * 


1 , 817. 86 


टिप्पणियां : 
( i ) संस्थानों द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक ( नामितों को छोड़कर ) निदेशक की हैसियत से हितबल है 
( ii ) वर्ष के दौरान उन संस्थानों को मवितरित ऋण की कुल राशि , जिनमें निगम के निदेशक ( नामिता को छोड़कर ) 

निदेशक की हैमियन हितबद्ध है । । 
( iii ) उन संस्थानो मे मुलधन अथवा ब्याज की कुल अतिदेय राशि जिनमें ,निगम के निवेशक ( नामितो को छोड़कर ) 

निदेशक की हैमियत से हितमय है । 
* कमी निगम के निदेशक बोर्ड में परिवर्तनों के कारण हैं । 


219 . 41 * 


302 . 13 


0 . 54* 


110 . 61 


मनुसूची 4 


30 जून , 1985 को तुलन - पत्र के 

माथ संलग्न नथा उसका भा ग 


परिसर एवं उपस्कर 


- 


विवरण 


मूल लागत 


मंचित मूल्यह्रास 

निवल मूल्य 
30 जून , 1985 की स्थिति 
लाख रुपये 

लाख रुपये 


लाख रुपये 


( i ) फ्री होल्ड भूमि तथा भवन 
( ii ) पट्टे पर भूमि मथा भवन 
( iii ) फर्नीचर तथा फिटिंग 
(iv ) कार्यालय उपस्कर 
( v ) बिजली की फिटिंग 
( vi ) बाहन 


332 . 25 
333. 70 
44 . 21 
33. 00 
16 . 54 

7 . 02 


22. 81 
40 . 92 
21 . 88 
17, 84 
8 . 67 
4 . 26 


309 . 44 
292 . 78 
22. 33 
15 , 16 

7 . 87 
2 . 76 


- 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


उप - जोड़ 


766 . 72 


110. 38 


650 . 34 


- - - 


- 


- - 


- -- -- -- 


- - - 


पूंजीगत खर्षों के लिए अग्रिम 


603 . 97 


603 . 97 


1, 370 . 69 


116 . 38 


1 , 254 . 31 


30 जून , 1981 को 


686 , 45 


- 


----- ------- - 


-- - 


- 


- 


- - - 
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अनुसूची 5 


30 जून 1985 को तुलन - पत्र के 
साथ संलग्न तथा उसका भाग 


अन्य परिसम्पत्तियों 
विवरण 


- - 


- 


- 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
म्नाख रुपये 


- 


- 


- 


प्रोदभूत व्याज परन्तु देय नहीं 
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को अग्रिम 
कर्मचारियों को अग्रिम 
जमा राशियां 
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तिया 
प्रम्य परिसम्पत्तियां 


3, 731 . 04 
392 . 27 
122. 65 
29 . 22 

12. 50 
1 ,026 . 05 


2, 973 . 70 
239 . 81 
111 . 27 
51 . 15 
11 . 00 
372 . 50 


- 


जोग 


5, 313. 73 


3, 759 . 43 


अनुसूची 6 


30 जून , 1985 को तलन - पत्र के 

साथ संलग्न नथा उसका भाग 


शेयर पूंजी 
विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- - . - . 


. . .. - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


. . 
अधिकृत 
प्रत्येक पांच - पांच हजार रुपये के 1, 00, 000 शेयर 


5 , 000 . 00 


5, 000 . 00 
- - - - - -- -- - - - - 


जारी और अभिवस 
प्रत्येक पांच -पांच हजार सपये के 80, 000 शेयर (पिछले वर्ष 60,000 शेयर ) 


4, 000. 00 


3, 000. 00 


( मौद्योगिक वितम निगम अधिनियम , 1946 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन 
की पुनर्प्रदायगी और न्यनतम वाषिक लाभाण की अदायगी के सम्बन्ध में 
भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त ) 
प्रदत्त 

( i ) पूर्णतया प्रदत प्रत्येक पांच - पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर 
( ii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 4, 000पोयर (द्वितीय सीरीज ) 
( iii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 2, 692 शेयर ( तृतीय सीरीज ) 
( iv ) पूर्णतया प्रदात प्रत्येक पांच- पांच हजार रुपये के 3, 30 8 शेयर ( चतुर्थसीरीज ) 

( v ) पूर्णतया प्रदरत प्रत्येक पाच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( पांचवी सीरीज ) 
( vi ) पूर्णतया प्रदत प्रत्येक पांच -पाच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( छठी सीरीज ) 
( vii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पाच - पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( सातवीं सीरीज ) 
( viii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पाम -पांच हजार रूपये के 10, 000 शेयर ( पाठयों सीरीज़ ) 
( ix ) पूर्णतया प्रवरा प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( नौवीं सीरीज ) 
( x ) प्रत्येक पाच -पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर (वसवीं सीरीज ) 

रुपये 2, 500 प्रतिशेयर मांग और प्रवत्त 


500 , 00 
200 . 00 
134. 60 
165 . 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 . 00 
500 . 00 


500 . 00 
200 . 00 
134 . 60 
165 . 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 . 00 

250 . 00 
( माणिक प्रदत ) 


500 . 00 


- 


- 


- -- - - -- 


- 


जोड़ 


3, 500. 00 


2, 750 . 00 


अनुसूची 


30 जून , 1985 को तुलन -पत्र के 

माथ मंलग्न तथा उमफा भाग 


रिजर्व पौर प्रारक्षित निधियों 
विवरण 


बम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


मौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य प्रारक्षित निधि 
प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 19.18 की धारा 32ख के अधीन दातव्य पारक्षित निधि 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 36( i) (viij ) के अधीन विशेष प्रारक्षित निधि 
ऋवितास्तल्ल - फर - वाइडरफबऊ के साथ सममोते की शर्तों के अनमार भाग्न सरकार से 
विशेष अनुदान 


4, 089 . 91 

100 . 00 
1710 . 54 
7, 0101 ) . 100 


3, 266 . 75 

100 . 00 

1 17 . 47 
5 , 224 . 28 


71 . 57 


70 . 14 


जोड़ 


11, 432. 05 


8, 808 . 64 


- 


- - 
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अनुसूची 8 


30 जून , 1985 की तुलन - पान के 

साथ संलग्न तया उसका भाग 


दीर्घकालीन ऋण 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


बार ( मारक्षित - प्रौद्योगिझ बिस निगम अधिनियम , 1948 
की धारा 21 के अधीन जारी भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त ) 
( a ) 53/ 4 प्रतिशत बांड 
( b ) 6 प्रतिशत मांड 
( c ) 6 1/ 4 प्रतिशत बोड 
( d ) 6 1/ 2 प्रतिशत बांस 
( c ) 63/ 4 प्रतिशत बांड 
( f ) 7 1/ 4 प्रतिशत पार 
( g ) 71/ 2 प्रतिशत बार 
( 1 ) 81/ 4 प्रतिशत बांस 
( i ) 8 3/ 4 प्रतिशत बांड 
( j) 9 प्रतिशत बांट 
( k ) 9 . 75 प्रतिशत बांड 
( 1) 7. 6 प्रतिशत बांड ( मेन मुद्रा ) 


12, 152 . 99 
6, 801 . 54 
7 , 500 . 00 
7 , 810 . 00 
10, 050 . 22 
10, 995 . 00 

7, 975 , 00 
8, 004 . 80 
19, 701. 00 
17, 201 . 13 
2, 508. 78 


2 , 417 . 35 
14, 500 . 49 
6, 801 . 54 
7, 500 . 00 
7, 810 . 00 
10, 050 . 22 
10, 995 . 00 
7, 975 . 00 
8, 004. 80 
12, 100 . 00 


1 , 10, 700 . 46 


88, 154 . 50 


उधार 


( क ) प्रौद्योगिक वित निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ( 4 ) के अधीन 

भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से 
( ख ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 21 ( 4 ) के अधीन भारत सरकार से 
( ग ) ऋवितांस्तल्त --फर वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शतों के अनुसार भारत सरकार से 
( प ) विदेशी साख संस्थानों में विदेशी मुद्राओं में 


12, 125 . 00 

344 , 30 
603 . 26 
8, 822. 27 * 


8, 375 . 00 

412 . 38 
536 . 73 
6 , 275 . 87 


1, 32,595 . 29 


1, 03, 754. 38 


--* 7, 324 14 लाख रुपये भारत मरकार द्वारा गारन्टी - युक्त है 


अनुसूची 9 


30 जून , 1985 को तुलन - पन्न के 

साथ संलग्न तथा उसका भाग 


चालू देयताएं और व्यवस्थाएं 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले यपं 
लाख रुपये 


5, 533. 22 


2 , 227 . 01 


( क ) चालू देयताएं 

फुटकर लेनपार 
प्रोदभूत ब्याज परन्त देय नहीं 
( क ) बांडों पर 
( ख ) सरकार से उधार 
( ग ) विदेशी साख संस्थानो से उधार 

( घ ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक तथा प्रन्यों से उधार 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 22 
की शर्तों के अनुसार जमा राशि 
अग्रिम पावतिया 
पाया न किया गया लाभांश 
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ग्याज में से उप - ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि 
भारत सरकार को देय राशि 


736. 92 
13 . 00 
19 . 75 
139 . 43 


664 . 60 
11 . 35 

2 . 21 
7 . 00 


500 . 00 

6 . 12 
0 . 27 


100 . 00 

4 . 26 
0 . 07 


502 . 93 


331 . 29 


जोड़ ( क ) मागे ले जाया गया 


7, 451 . 64 


3, 347 . 79 
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अनुसूची 9 ( जारी ) 
चालू देयताएं और व्यवस्थाए 

विवरण 


- - 


- - 


- 


- 


30 जन , 1985 को तुलन -पत्र के 

साथ संलग्न तथा उमाका भाग 
इस वर्ष 

पिछले वर्ष 
लाख रुपए 

लाख रुपए 
7 , 451 . 64 

3347 . 79 


85 . 80 


88 . 88 


464 , 51 


जीप ( क ) आगे लाया गया 
( ख ) व्यवस्थाएं 

विनिमय उचंत खाते में अन्तर 
उर्वत में डाली गई राशियां 
( क ) व्याज 
( ख ) बचनबद्धता प्रभार 
( ग ) प्रांसगिक प्रभार 
कराधान के लिए व्यवस्था 
घटाइयः स्रोत पर काटा गया कर 

भुगतान किया गया अग्रिम कर 


417 . 87 

0 . 05 
2 . 38 


(0 . 05 
2 . 38 


4 ,071 . 51 


222. 05 
2, 837. 92 


3, 059 . 97 


1 , 011 . 54 


व्यवस्था की निवल राशि 
लाभाश के लिए व्यवस्था 


826 . 40 
209 , 42 


266 . 79 


1, 784 . 43 


1 , 591 . 64 


जोड़ ( ) 
जोड़ ( क ) + ( ब ) 


9 , 236 . 07 


4, 939 . 43 


अनुसूची 10 


30 जून , 1985 को तुलन - पत्र के 

माथ संलग्न तथा उसका भाग 


विशेष कार्य के लिए निर्धारित निधि 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


प्रौद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि 
कर्मचारी कल्याण निधि 


458 . 73 

27 . 50 


388. 34 
12 . 50 


जोड़ 


486. 23 


400 . 84 


अनुसूची 11 


30 जून , 1985 को तुलन - पत्र के 

साथ संलग्न तथा उसका भाग 


ऋणों मोर प्रग्रिमों से प्याज 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


इम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख माये 


भ्याज माय 
वचनवरता प्रभार 


12, 628 , 00 

180 . 55 


9, 848. 86 
___ 133 . 70 


जोड़ 


12, 808 , 55 


9 , 982 . 56 


- - - - - - - - - - 


अनुसूची 12 


30 जून , 1985 को तुलन - पत्र के 
माय मलग्न नथा उसका भाग 


उधार लागत 


- 


- 


- 


- - 


- 


विवरण 


इम वर्ष 
नाख रपये 


-- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


ऋणों और उधारों पर व्याज 
निए गा . विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनवयता प्रभार 
मात्र जारी करने की लागत 


8, 393. 20 

6 . 98 
161 . 38 


पिछने बर्ष 

लाख पप 
- - - - - - - - 
6, 432 , 85 

2 . 23 
104 . 84 


जोड़ 


8, 561 . 56 


6, 539 . 92 


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
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अनुसूची 13 


30 जून , 1985 को तुना - पत्र के 

माथ सलग्न तथा उसका भाग 


मन्य परिचालनो से प्राय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


विवरण 


हम वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


- 


64 . 63 


44 , 56 


198 . 85 


कारोबार मेवा गल्क 
लाभांश 
निवेशों की बिक्री से लाभ 
अन्य विविध प्राय 


223. 70 
206 . 77 
196 . 31 


161 . 73 
108 . 94 


691 . 41 


514. 08 
- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


मनुसूची 14 


30 जून , 1985 को तुलन - पान के 

माथ संलग्न तथा उसका भाग 


कामिक व्यय 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 


वेतन एवं भत्ते 
कर्मचारी कल्याण निधि 
अन्य कामिक व्यय 


421 . 72 

2 . 13 
19. 66 


336 . 07 

2 . 10 
18 . 94 


जोड़ 


443 . 51 


357. 11 


- - - 


- 


- 


- 


अनुसूची 15 


30 जून , 1985 को तुलन - पन के 

माथ संलग्न नया उसका भाग 


परिसर एवं उपस्कर -किराया , अनुरक्षण एवं मूल्यहास 


विवरण 


इस वर्ष 


लाख रुपये 


किराया, कर, बीमा और रोशनी 
मरम्मत एवं अनुरक्षण 
मूल्यह्रास 


112 . 10 
16 . 54 
34 . 47 


पिछले वर्ष 
लाख रुपये 

- - - - . 
56. 08 

9 . 91 
28 . 84 


- 


- 


- 


- 


- 


जोड़ 


163. 11 


94 . 83 


अनुसूची 16 


30 जून, 1985 को तुलन - पन्न क 

माथ सलग्न नथा उसका भाग 


प्रय व्यय 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


इस वर्ष 
लाख रुपये 


- . - . - . -- 


- 


. 


- 


- 


- . 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


0 . 81 


19 . 35 


लेका परीक्षण शल्क 
यात्रा व विगम व्यय 
संचार 
निवेशों पर हानि 
अन्य व्यय 


पिछले वर्ष 
लाख कारे 
... - 

0 . 84 
13, 00 
18 . 41 
13, 86 
17 . 44 


19. 66 
18 . 63 
55 . 76 


जी 


114. 29 


93. 55 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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अनुभूची 17 
30 जून , 1985 को तुलन -पत्र के 
साथ संलग्न तथा उसका भाग 


4. परिसर एवं उपस्कर 

भूमि और भवन के मल्यालाम के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सिखाल लागू होते है - - 
( i ) भवन और उनमें हुए परिवर्तनों का प्रनिन्त्रित 

मूल आधार पर 5 प्रनिशन की दर से मूल्यालाम 
( ii ) फर्नीचर और उपस्करों का मूल्यह्राम प्रबलिखित 

मूल्य आधार पर मशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत 
की दर से किया जाता है और इनकी लागत मूल्य 
हास घटा कर लिखी जाती है । 


( ब ) लेखे फा भाग टिप्पणियां 

( कोष्ठकों में पिछले वर्ष के कड़े है ) 


1. निगम, तुलन - पत्र में वर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 
के सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप से उसरदायी है : 
( क ) बकाया हामीदारी संविधा ( प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 

1948 की धारा 23 ( घ ) के अधीन ) 112 . 50 लाख रुपये 

( 108 . 85 लाख रुपये) , और 
( ब ) निवेश के रूप में मंशतः प्रवत्त शेयरों के लिए अयाचित राशि 

( मोद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 ( 4 ) 
तथा धारा 23 ( च ) के अधीन 25 . 40 लाख रुपये ( 41 . 11 
लाख रुपये ) 


2. निगम के पक्ष में विल्द कुछ मामलों के सम्बन्ध में आयकर विभाग 
निगम में अपील संवर्भ किया है । इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 
40 . 60 लाख रुपये ( 40 . 60 लाख रुपये ) है । वर्ष के लिए फर वेयता 
की घ्यवस्था निगम द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के अनुसार की गई 
है और निगम के दृष्टिकोण के प्राधार पर अधिमार भारतीय प्रौद्योगिक 
बिकास बैंक के पास जमा करवा दिया गया है । 


लेखांकन नीतियां और टिप्पणियों 
( क ) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां 

1. राजस्व महस्ता 
( क ) जिन मामलों में प्याज, वचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन , 

प्रादि की वसूली संविन्ध समझी जाती है उनमें : निगम 
इन्हें माय के रूप में गण न नहीं करता । ऋण करारों के 
निष्कर्ष होने के पश्चात ही वचनवरता प्रभारों को प्राय 

के रूप में गणन किया जाता है । 
( ख ) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय प्रादेश प्राप्त किए 

है उन ऋणों पोर अग्रिमों के सम्बन्ध में म्याज गणन 

इसके प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है । 
2. निषेश लेन - देन 
( क ) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप बेधे 

गए निवेशों की अौसत लागत के प्राधार पर किया 

जाता है । . 
( ख ) परिसमापन , प्रथवा रुग्ण कम्पनियों में कम्पनियों के शेयरों 

के मूल्य में यदि कोई हानि हो जिनका विलीनीकरण 
अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाना है, उनका 
गणन विलीनीकरण पूरा होने पर अन्तिम प्रदायगी प्राप्त 

होने के पश्चात् किया जाता है । 
3. विदेशी मुद्रा लेन - देन 
( क ) राशियां जो कि -- 

( i ) निगम द्वारा लिए गए विवेशी मुद्रा ऋण 
( ii) उनमें से उप - ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण 
( iii) बैंक में विदेशी मुद्रा खातों में शेष और 
( iv ) विदेशी मुद्रा में दी गई गारन्टियों के सम्बन्ध में 

प्रासंगिक देयनामों, की है, 
उनकी अभिव्यक्ति 30 जून 1985, को तार अन्तरण विक्रय 

दरों पर भारतीय मुद्रा में की जाती है । 
( ख ) विदेशी मुद्रा विनिमय . दरों में उतार -चढ़ाव होने के 

कारण हुमा लाभ, यदि कोई हो , प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध 
में सभी गणन किया जाता है जब विदेशी साब संस्थानों 
को ऋण की पूरी प्रवायमी कर दी हो और उन ऋणों 
में से वित्तपोषित संस्थानों को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से 
वसूल कर लिए गए हों । इम प्रकार के उतार- चढ़ाव में 
हुई हानि का , यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है 
जब उम ऋण का निगम द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया 
हो । इस दौरान -- 
( i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान , 
( ii ) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन , 

और 
(ii ) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन , 
से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर 
उमन्स खाते में किया जाता है । केन्द्रीय सरकार से अन्तिम 
रूप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति 

को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है । 
8 - 509GI/ 85 


3. फुटकर लेनदारों में 3, 149 . 67 लाख रुपये ( 662 . 77 लाख रुपये ) 

की राशि उन बांडों से सम्बन्धित है जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु 
जिमका बाबा नहीं किया गया है अथया अदा नहीं किए गए है । 


4. मोद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 की धारा 23 ( च ) और 

23 ( च ) के अधीन निवेशों में 43. 09 लाख रुपये की राशि ( 68 . 88 
लाख रुपये ) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में नियोजित की गई 
है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा हरण हैं और 
उनको स्वस्थ कम्पनियों के माय विलीनीकरण का प्रस्ताब है । 


5. वातव्य पारक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुवान 
में से 30 जून, 1985 तक 42 . 18 लाख रुपये ( 33 . 92 लाख रुपये ) 
फा प्रांशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी 
सलाहकारी संगठनों की शेयर पंजी में अभिदान कर के किया गया है । 
प्रतः इस राशि का निगम के “निवेशों " में गणन नहीं किया गया है । 


6. तुलन - पन्न की तारीख को कुछ कम्पनियों से 1, 030 .58 लाख रुपये 

( 1, 029. 86 लाख रुपये ) की राशि बकाया थी , जिनकी कि केन्द्रीय 
राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है । प्रभी यह तय नहीं हो पाया 
है कि मुआवजे में से अयवा गारण्टरों से उन राणि का कितना हिस्मा 
वसूल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त तुलन - पन्न की तारीख को 173. 08 
लाख रुपये ( 85 . 37 लाख रुपये ) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया 
है जिनकी देयताएं उद्योग (विकाम एवं विनियमन ) अधिनियम , 1951 

के अधीन अवरुट कर दी गई हैं । 
7. पिछले वर्ष के प्रांफड़ों को चालू वर्ष के प्रांकड़ों से तुलनात्मक बनाने 

के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुरूप पुनः एकत्रित किया गया है । 
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RESERVE BANK OF INDIA 


URBAN BANKS DEPARTMENT 


Bombay -400 005, the 3rd March 1986 


4 . 


50860 


Shri S, K . Chowdhury, ACA 
3 /8 , Central Avenue , 
Durgapur -713204. 


UBD . BR . 81 / A . 18 - 85 / 86 . - In pursuanca of Sub-section 
( 2 ) of Section 36 A read with ClaLLSC ( za ) of Section 56 
of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of 
India hereby notiſies that the following salary earners society 
has ceased to be a co -operative bank within the meaning of 
the said Act. 


$. 


50862 


Shri P . Ray, ACA 
7, Sooterkin Street, (Topfl ) 
Calcutta - 72 . 


Name of the society 


State 


6 . 


50874 


Shri H , D , Sinha Roy ACA , 
69 /1, S . K , Deb Road , 
Block - C Flat : 8, 
Calcutta - 48 . 


Karnataka 


Stutc Bank of Mysore 
Employees Co - operative Bank Ltd ., 
State Bank of Mysore, 
Avenue Road , Bangalore- 9 . 


7 , 


51615 


Kum . I. T . VAZ 

Chief Officer 


Shri R , K . Parakh , ACA 
Commercial Executive 
Internal Audit Department 
Bokel T . Estate , 
P . O . Laholal, Dt. Dibrugarh , 
Assam . 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 


8 . 


50960 


Calcutta - 700071, the 27th December, 1985 

( CHARTERED ACCOUNTANT) 


Shri S . Bagu , ACA 
Haramohan Ghosh Street 
P . O , & Vill : Harinavi, 
Dt : 24 - Pgs. 


9 . 


51058 


No, 3ECA /8 /6 /85-86 : In pursuance of Clause (iv ) of Rogu 
lations (10 ) (1 ) (iv ) read with Regulation 10 (2 ) (b ) of tho Charter 
cd Accountants Regulations, 1964, it is hereby notificd that tho 
Certificate of Practice issuo to the following mombers shall 
stand cancelled with effect from 1st August, 1984 as they have 
not paid their annual fee for the Certificate of Practice for the 
year 1984-85 till 31st day of July , 1984 : 


Shri B . P . Sarkar , ACA 
6 /1B, Madan Mitra Lane, 
Calcutta -6 . 


10 . 


51381 


Shri P. K . Chakraborty, ACA 
P . O . Purcha, 
Dt, Purulia . 


S . 
No. 


M , No. 


Name and Address 


; 


I - - 


11 . 


51396 


Shri A . K , Labiri, ACA 
14 /1, K . P . Roy Road , 
Calcutta - 31 . 


1. 


$0797 


Shri N , R . Chakravorty, ACA 
C /o A . S . Chatterjee 
BB- 150 , Salt Lake City, 
Calcutta -64 . 


12 . 


51479 


Shri D , K . Mazumdar, ACA 
78. Joy Narayan Saba Lane, 
Howrah : 711101. 


50581 


Smt. Ila Biswas, ACA 
6 , Gangadhar Babu Lano, 
Calcutta -12 . 


13 . 


51751 


Shri A . K . Bhar, ACA 
P . O . & Vill : Dwarhalta 
Dt. Hooghly . 


3. 


50492 


ShriT . K .Sinha,ACA 
N . T. P . C . Permanent Township 
P : Kejuriaghat , 
Dt. Malda . 


. 


The 16th January 1986 


No, 3ECA /8 /7/85- 86 : - In pursuance of Regulation 10 (1 ) 
( lit ) of the Chartered Accountants Regulations 1964 , it is hereby 
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The 7th March 1986 


notified that the Cortificate/s of Practice issued to the following 
members have been cancellod as they do not dosiro to hold the 
samc 


Name & Address 


S . Membership 
No. Number 


Date of 
Cancellation 


No . N . 15/ 13 / 1/4 / 82-P & D . - In pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), read with Regulation 95 - A of the 
Employecs State Insurance (General) Regulations, 1950 , the 
Director General has fixed the 16 -2 -86 as the date from 
which the medical benefits as laid down in the said Regula 
tion 95 -A and th¢ Andhra Pradesh Employecs State Insurance 
(Medical Benefit ) Rulcs , 1955 , shall be extended to the 
families of insured persons in the following area in the State 
of Andhra Pradesh namely : 


1. 


52040 


Shri Pradip Kumar Banerjec , ACA , 
P - 162 , C .I. T . Scheune, 
No, 6M 
Calcutta - 700054 . 

1 - 8 -85 


2. 


52778 


Centre : Venkatapur Village 


Shri Asoke Kumar Chakraborty , ACA 
31, K . C . Sen Road , 
P . O , Rishra 
Dt. Hooghly. 

30 - 12-85 


" Thc arca within the revenue village of Venkatapur under 
Nirmal Revenue Mandal of Adilabad District." 


R . L . CHOPRA 

Secretary 


b 


No. N . 15 / 13 / 7 / 1 / 85- P & D . - In pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95- A of the 
Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 , the 
Director General has fixed thc 16 - 2 -1986 as the date from 
which the medical benefits as laid down in the said Regula 
tion 95 - A and the Karnataka Employees State Insurance 
(Medical Benefit ) Rules , 1958 , shall be extended to tho 
families of insured persons in the following area in the State 
of Karnataka namely : 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 


Contre : Byatarayanapura 


New Delhi, the March 1986 
No. N . 15 /13/7/2 /85-P & D : In pursuance of powers confer . 
red by Section 46 (2 ) of the Employees State Insurance Act, 1948 
(34 of 1948), read with Regulation 95- A of the Employees 
Stato Insurance (General) Rogulations, 1950 , the Director 
General has ixod the 16 -2 -1986 as the date from which the 
medical benofits as laid down in the said Regulation 95 -A and 
the Karnataka Employees Stato Insurance (Medical Benefit 
Rules , 1958, shall be cxtcnded to the families of insured per 
soos in the following aroa in the State of Karnataka namely : 


" Revenue village Byatarayanapura in Hobli Yelahankil in 
Taluk Bangalore North in District Bangalore." 

M . SUBBA RAO 
Director ( Plg. & Dev.) 


CENTRE 


OUTSKIRTS OF TUMKUR ROAD . 


NATIONAL. COOPERATIVE DEVELOPMENT 


CORPORATION 


Hobli 


Taluk 


District. 


S . Name of the 
No, 

rovenue village 


New Delhi, the 28th February 1986 


1. Dasanapura 


Dasanapura 


Nelamangala Bangalore 


2. Chikkabidarakallu 


Do . 


Do , 


Do . 


No. NCDC : 3-6 / 81- Admn. - In exercise of the powers 
conferred by Regulation 71a ) of the National Cooperative 
Development Corporation Service Regulations, 1967, the 
Board of Management of the Corporation in its 36th meeting 
held on 27th January , 1986 has approved the merger of 
cadre of Assistant (Statistics ) , created at its meeting held on 
11th March , 1982 and notificd in the Gazette of India datçd 
15th May , 1982 , with that of the cadre of Assistants with the 
qualifications etc . for the post of Assistant remaining un 
changed 


3. Makali Village 


Do . 


Do . 


Do. 


4 . Bagalgunta 


Do . 


Yeshwanta . 
pura 


Bangalore 
North 


5 . Madavara 


Dasanapura 


Nelamangala 


6. Doddabidarakallu Dasanapura 


Nelamungala 


Do . 


2 . The incumbents holding the posts of Assistant ( Statistics ) 
will bo accorded inter-se seniority in the cadre of Assistance 
based on the length of their service in the post of Assistant 
( Statistics) in the Corporation . 
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3. Consequent to the merger of the Cadre of Assistant 
( Statistics ) with that of Assistants , the Recruitment Rules, 
as approved by the Board of Management, for the post of 
Assistant ( Statistics ) will be deemed redundant. 


in the Govt. of India Gazette Part IV Section IV 19th September, 
1970 (in respect of village Malaud Rorian , Tehsil & Distt. 
Ludhiana ) under sub-section (IT) of section 5 of the wakf Act, 
1954 . This corrigendum has become necessary owing to a 
printingmistake. 


4 . The above provision will be appended as note below 
the Recruitment Rules for the post of Assistant. 


Sr. 


R . V . GUPTA 
Managing Director 


No. 


Printed entry in the 
Gazette . Column No. 

5 & 6 , 


Correct entry which may 
be read in place of exist 

ingontry . 


378 


K - M 


Khasra No. K - M 


Kasra No. 


2 – 12 
12 – 04 


595 
596 


12 – 05 
12 – 05 


343 
344 


PUNJAB WAKF BOARD 
Ambala Cantt- 133001, the 7th March , 1986 
Subject : Corrigendum of wakf property in the Govt. of India 
Gazette Part It Section IV . 

CORRIGENDUM 
No . 45 /Gen /Pub ./437/86 /15983 : - The following corrigendum 
is issuod in respect of wakf property detalled below published 


K , SHEIKH AHMED 

Secretary 


PARTIII-Suc.4) 


Ambala, the 7th March 1986 

ADDANDA 
No. 45 (Gen .)/86/15985 — Add the following Wakf property in the Gazette of India , Part III Section 4 in continuation of the properties already published in the Gazette of 
India Part II Section 4 , October 3, 1970 (Asyina 11 , 1892 ) of District . 
S . No. (1) ( ii) Location of wakfs (iii ) Details of wakf properties 

(V1) (viii ) (ix ) 

Date or Gross Nature of Gross in Amount How the Any oth 
Name of Wakfs 

(c ) (a ) 

(b ) 

(C ) year of receipts objects of come of of L , R ., Wakf is er parti 
Districts Village 

Area Boundaries Value Rs. Creation ~ each wakf properties cess rates adminis - culars 
where situa 

of wakfs (vii ) 

comprised and taxes tered (Remarks ) 
(b ) ted 

- Grants 

in each payable in - 
Tehsil 

received 

wakf respect of (xiii ) 
Site on 

Details of 

such pro - Name of 
which 

Wakf 

perty Mutwalli 
situated 

deeds 

(xi ) ( XJV ) 
Expenses Pay or 
incurred remune 
in the ration of 
realisation Mutvalli 

of of each 

income wakf 
5 

9 10 11 12 

13 14 


T 


2 


K - M 

40 _ 09 


1. Graveyard 


, 


, 


, 


, 


Amritsar 


Gaziwal 
Maini 


300000 /- Not Known 


- 


Religious 


- Under the Manage . 

ment of the Secre 
tary Punjab Wakf 
Board , Ambala 

Cantt 
as ex -Oficio Mut 
Walli. 

Do . 
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Baba - Bakala 


1000000 - 


Do 


Do. 


2 . Islamia High School at present D , A . Amritsar 
V . College Amritsar 

Amritsar 


Rs. 75 / 
PM . 


2695 — 98 


12 


Katra Sher E . 115 Ft. Bazar 
Singh ASR . W . 130 Ft. Regent 

Cinema 
W . 130 Ft. D . A V . 

Industrial 

School 
N . 350 Ft, Do . 
S . 356 -Ft. D . A . V . 
4805 Sq:Yds College 

Road 
Katra E , 60 Ft. 

Bazar 
Sher Singh 

Regent 
ASR 

Cinema 
W . 195Ft. Inner Circo 

lar Road 
N . 410 Ft. Gali Regent 

Cinema 
S , 62- Ft D . A . V . 
3660 Sq Yds College 

Road 


3 . Islamia High School at present D . A . 

Y , Industrial School ASR . 


Amritsar 


500000 )- 


Do . 


- 


Do. 


Rs. 225/ 
P . M . 


- 


Do . 


Amritsar 


125 - 221 
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1 


2 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 
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4 . Graveyard 


Ferozepur 


Dodaywala 


46 – 06 


225 


200000 !. Not Known 


- 


Religious 


I 


Fazilka 


Under the Manage 
ment of the Secre . 
tary Punjab Wakf 
Board , Ambala Cantt 
as ox -Officio Mut 
walli . 

Do . 


2 - 04 


222 


Do. 


Do . 
Do . 


5 . Graveyard 


Faridabad 


Palwal 


14 - 03 


354 


Do . 


Do. 


Palwal 


417 


Do . 


LIO . 


Do. 


Do . 


358 
359 
360 
367 
378 


Do. 
Do. 


10000/- 
90000/- 
20000 / 
30000 / 

2500 / 
30000 / - 
6000 /- 
3500 / - 

32000 /- 
27000/- 
20000/- 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


10 
017 
1 - 09 
0 - 19 
608 
5 - 15 


Do. 


Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 


384 


DO . 
Do . 


Do . 


385 
390 


Do , 


IIIllllllliili 


Do . 


6 . Mosque 


Faridabad 


Palwal 


0 _ 17 


215/41 


DO . 


Palwal 
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7 . Masjid Rajputan Thok Babar Khan 


Robtak 


2480 


50000/- Do. 


Do . 


B - B 
3 - 9 
2 — 12 
601 


Rohtak 
Rohtak 


! 
! 


2481 


Do . 


LO 


8. Graveyard 


Robtak 


Rohtak 


3157 


5000/- 


Do . 


- 


Do. 


-. 


- 


Do. 


Rohtak 


3159 


0 - 11 


The above items are shown as garimumkin Graveyard , Islamia School, Mosque in the jamabandi hence these are Suoni Wakfs. They have been entrered in Kitabul-Auka 
and Register . 

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 

K . SHEIKH AHMED 
AND RURAL DEVELOPMENT 

Secretary 
ANNEXURE - I 
No.NB SECY. 243 / C -7 /85 -86 

Bombay the 3rd March 1986 
Corrections to be carried out in the Gazette 


Reference 


Errata 


Sr. Page No of the 
No. Gazette 


Corrections 


[PARTIII-SEC.4 


381 


1. 
2 


2303 
2307 


Item No. 6 Column No. 4 Line No. 
Item (c ) Column No. 2 


3 


881 
90 ,58 ,59,522 


90 ,68 ,59 ,522 


R SUNDARAVARDAN , Gen. Manager. 


PART III - SEC . 41 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 22 , 1986 (CHAITRA 1, 1908 ) 


323 


IPUIN 


INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

37TH ANNUAL REPORT 1984 -85 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 
Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation 

Act, 1948 

CJAPTER I 
OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTLOOK 

1. 01 The Board of Directors of iFCI have pleasure in 
presenting the 37th Annual Report on the operations of IFCI 
together with the audited Statement of Accounts for the year 
ended the 30th June , 1985. As a backdrop to the operations 
and working results of IFCI in 1984 -85 , it may be useful to 
have a synoptic view of (a ) the country s economic scene , 
( b ) the significant policy changes , ( c ) the operational devc 
lopments in relation to IFCI, ( d ) the performance of fridus 
tries, in general, and ( c ) outlook and strategies for the future . 


Sixth Five Year Plan period exceeded its target by about 
10 % . 

1. 10 The production of nitrogenous and phosphatic ferti 
lisers in 1984 -85 was 3 .92 million tonnes and 1.26 million 
tonnes respectively as against 3 .49 million tonnes and 1 .04 
million tonnes in 1983-84, thereby recording an increase of 
12 . 3 % and 21 .30 during the year under review . Further , 
the production of nitrogenous and phosphatic fertilisers to 
gether at 5 . 18 million tonncs in 1984 - 85 exceeded the target 
of 4 . 8 million tonnes fixed for 1984 - 85. 


1. 11 The production of saleable steel of muor steel plants 
(which account for about 85 % of the total steel production ) 
was 7 .0 million tonnes in 1984 - 85 as against 6 .4 million 
tonnes in 1983 - 84 marking an increase of 9 . 4 % . The pro 
duction of cement rose to 30 . 1 million tonnes in 1984 -85 
from 27 . 1 million tonnes in 1983- 84 , showing an increase of 
11. 1 % 


1. 12 During 1984 -85, the railways carried 235 .58 million 
tonnes of revenue - earning goods traffic compared to 229 . 47 
million tonnes in 1983 -84 . The increasc was 2 . 7 % during the 
year and was much better compared with the incrcase of 
0 . 3 % achieved in 1983- 84 . Commodities contributing to tho 
increase in the revenue - earning yoods traffic of railways were : 
fertilisers , iron ore for export, raw material for steel plants , 
ccment, pig iron and finished steel from steel plants, and 
COnl . However , tho moyement of food grains and other 
goods registered decline in loading during the period under 
review , 


1. 13 The total cargo handled at major ports during 1984 
85 stood at a record level of 106 . 0 million tonnes against 
100 .4 million tonnes in 1983 - 84 , showing an increase of 
5 . 3 % as against the increase of 2 . 4 % achieved in the previous 
year . The porta also set yet another record by handling 0 . 3 
million containers during 1984 - 85 against 0 . 2 million con 
tainers in 1983 - 84 . With the creation of additional facili 
tics / modernisation schemes, the cargo handling capacitics at 
the mujor norty went un from 101. 3 million tonnag at the 
beginning of the Sixth Five Year Plan to 136 . 7 million tonnes 
by the end of March , 1985, thereby exceeding the Sixth Five 
Year Plan target of 1310 million tonncm . 


( A ) Economic Scene 

1 ,02 The Indian economy which had registered substantial 
improvements in clifferent sectors of economic activity in 
1983 - 84 , maintained the momentum of cconomic growth in 
1984 -85 . With comfortable food situution , lowerinflation 
rate , favourable investment climate , well maintained rate of 
industrial production , improved export performance and rela 
tively satis [actory balance of payments position , the year 
1984- 85, which was the terminal year of India s Sixth Five 
Year Plan , ended with substantial achievements on the eco 
nomic front. 

1 .03 Despite mediocre monsoon , the aggregate foodgraing 
production in 1984 -85 was around 151 million tonnes com 
pared with 151. 5 million tonnes in 1983 - 84 , 

1. 04 Among the commercial crops, for the second year in 
succession , the production of nine major oilseeds at 14 . 2 
million tonnes in 1984 - 85 , showed an impressive increase of 
11 % compared with 1983- 84 . The production of two impor 
tant Abre crors , viz ., cotton and jute at 1 . 33 million tonnes 
and 1. 15 million tonnes respeclivety , also showed an increase 
of 18 . 7 and 5 . 5 % respectively in 1984 - 85 compared with 
the production of 1. 12 million tonnes of cotton and 1 .09 
million tonnes of jute in 1983 - 84 . The plantation crops , viz ., 
tea , coffee and rubber , also did well. The increase in pro 
duction in 1984 -85 over 1983-84 was around 10 % in tea . 
50 % in coffee and 11, 8 % in rubber. The production of 
sugarcane at 175 million tonnes in 1984 -85, however , show 
ed a fall of 1 . 1 % in 1984 .85. 

1. 05 By and large , the agricultural sector during the Sixth 
Five Year Plan period had a particularly strong performance. 
The overall increase in the agricultural production during 5 
year periori indicated a combined growth rate of 3 .6 % 
based on the trend value for base year 1979 - 80 . 

1.06 The growth rate in industrial production in 1984-85 
was 5 .7 % ng against 5 .5 % in 1983- 84 . Overall , during the 
Sixth Five Year Pan period . the industrial performance wit 
nessed on average growth rate of 5 .6 . 

1 ,07 The growth rate of the infrastructure sector was still 
better at 9 .3 in 1984 -85. Total nower meneration during 
1984-85 rosc by 12 to 156 .65 billion units against 139 .89 
billion units in 1983-84. During the year, thermal power 
generation recorded an innsessive rise of 14 . 1 at 98. 77 
billion units avainst 86 . 53 billion units in 1983 -84. Hvdel 
nower increas . d hy 79 % to 53 .81 billion units in 1984 - 85 
from 49 86 t llinn units in 1983 -84. Nuclear rower genera 
tion in 1984 - 5 also rose substantially by 16 .6 % to 4 .07 
billion unit from 3.49 billion units in 1983-84 and also 
exceedert the art of 3. 5 billion units by 16 . 3 

1. 08 The production of coal in 1984 -85 was 147,45 million 
tonnes, as against 138. 24 million tonnes in 1983 -84 showing 
Po increosc Of 6 . 7 % . However , despatches of coal during 
the year could record only a modest increase of 2. 2 % as 
against 6 mois Ja t year. 

1 .09 The nioduction of cruce retroleum was 28 . 99 million 
tonnes in 1981- 85 as against 26 . 02 million tonnes in 1983- 84, 
recording an increase of 11 .4 " . This however, f¢ll short 
of notable increase of 23. 2 % achieved in 1983 - 84 . So also , 
the output of netroleum refinery products could record only 

modest inci" of 0 .8 . in 1984 -85 as against the increase 
of 6 .30% reculled in 1983 - 84 . However , the overall produc 
tion of ciudc. petroleum and petroleum products during the 


1, 14 The growth in Gross National Product (GNP ) in 
1984-85 is estimated Amund 4 % as against 7 . 4 % achieved 
in 1983 -84. The higher growth ratc in 1983- 84 was due to 
sharp increase of 13 , 6 % in agricultural production , while in 
1984 - 85 the agricultural production increased nominally bv 
about one per cent only . Nevertheless , taking an overall 
view , thr average crowth rate during the Sixth Five Year 
Plan period ( 1980 - 85 ) worked out to 5 . 2 % , which was equal 
to the Plan target . 


1 . 15 The rates of ‘ RTOS Tomestic savings and gross cant 
tal formation during 1984-85 were expected to be of the 
saman level as recorded in 1983 -84 e ., 22.66 and 23. 9 % 
of gross domestic product respectively . 


1 . 16 The investment climate remained favourable through 
out the veas 1984 -85. The number of T etters of Intent issued 
incrensrc Prom 1 093 in 1983-84 to 1. 263 in 1984 - 85 . The 
number of Industrial Tinancne igned , howrver. showet a 
modest decline from 1,042 in 1983 - 84 to 944 in 1984- 8S . 


1 . 17 Capital Goods Approvals during 1984 - 85 ( Apri 
March ) were of the order of Rs, 743. 37 crores 88 against 
Rs. 628.23 crores for the same period last year, thereby 
showing an incrcase of 18 . 3 % . Industry -wise , the major 
increasc was witnessed under iron and steel, chemicals , 
cement, ceramics and refractories. rubber and rubber goods, 
and automobile industries. The foreign collaboration appro 
vals accorded during the year 1984 numbered 752 , as against 
673 in 1983 and 590 in 1982 During the period from 
January to Match , 1985 , 225 forcigii collaboration approvals 
had further been given . 

1. 18 Tho consents for capital issues granted in 1984 - 85 
( July - June ) were for an aggrcgutc amount of Rs. 2 .098 , 8 
crores, as against Rs. 1 , 184 . 5 crores in 1983- 84 (July - June ) , 
The total capital raised during the year 1984 - 85 ( July - Sunc ) 
in the form of shares and debentures was as much as 
Ks. 1, 452 . 2 crores, which marked an impressive step up of 
34 . 9 % over Rs. 1 ,076 . 8 crores raised during thc correspond 
ing period of 1983 - 84. Non - convertible debonture issues 
amounting to Rs. 827. 3 crores far exceeded the convertiblo 
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debentures issues of Rs. 159 . 5 crores and the share issues 

1. 25 The foreign exchange reserves (excluding gold and 
of Rs. 465.4 crores. While no issue of preference shares SDRs ) rose from Rs. 5 ,497 . 9 crores at the end of 1983 -84 
was made in 1984 - 85 , thc non -convertible debenture issues to Rs. 6 .816 , 8 crores an increase of 23 .976 over the pre 
dominated the various types of capital issues both in 1983 - 84 vious year . 
und 1984 -85. Most of the debcnturc issuics during 1984 -85 
were made in terms of the guidelines issued in September , 

1.26 With the increase in debt servicing obligations, as a 
1984 which allowed the companies to issue nonconvertible 

result of incrcased comiciliul bordowings, cxternal aid , 
debentures on " Rights" basis for setting up new projects and 

change in the composition of debt, etc ., while a rise in debt 
expansion / diversification projects , apart from financing work 

service ratio was evident, the position remained within 
ing capital needs. The “ Rights " capital issues of Rs. 786 

manageable limits in view of inherent strengthy of the eco 
crores were more than half of total capital isqucs and included 

nomy of the country refccted in its performance during the 
Rs. 595 crores of " Rights " non - convertible dehcnture issues . 

year 1984 - 85 , and overall , during the Sixth Five Year Plan 

period ( 1980 - 85 ) . 
1 . 19 The pressure on prices which was noticed in 1983 -84 
showed some signs of easing in 1984 -85 . The increase in ( B ) Policy Changes 
the wholesale pricc index ( Base 1970 -71 = 100 ) on point-to 
point basis as on the 30th March, 1985 was 7 .4 % is against 

Licensing Policies 
8 . 2 % on the 31st March , 1984. 

1. 27 During 1984- 85 , several changes at the policy level 
1 . 20 The annual rate of inflation for the 12 month period 

were announced by the Central Government with a view to 
up to the end of June 1985 based on wholesale price index 

encouraging growth and efficiency in the industrial sector , 

A number of bold initiatives were taken by liberalising the 
came down to 5 .6 % against 8 . 7 % on the comparable period 

existing policies , rationalising procedures and relaxing con 
of the previous year , 

trols, wherever considered necessary . with a view to carrying 
1.21 During the financial ycar 1984 -85, the money supply forward the task of achieving rapid economic growth with 
with thc public (M1) recorded an expansion from Rs. 33, 066 due regard to the objectives of self -reliance and social justice . 
ctores to Rs. 38 ,179 crores , the growth rate bcing 13 . 5 % as Some of the important policy announcements related to the 
against 15 .9 % in the provious year. The currency with the following : 
public , demand deposits with banks and other depo 

- Increase in the limits relating to ceiling on investment 
sits with the Rescrve Bank of India increased to 

Rs. 35 
Rs. 22.685 crores , Rs. 

in plant and equipment from Rs. 20 lakhs to 
14 .841 crores and Rs. 653 

lakhs for the purpose of definition of a small scale unit 
crores in 1984 -85 as against Rs. 19 , 553 crores , Rs. 

and Rs. 25 lakhs to Rs. 45 lakhs for the purpose of 
13 , 195 crores and Rs. 318 crores respectively in 1983 - 84 , 

defining a small scale ancillary unit 
Aggregate monetary resources (M3 ) during 1984 -85 wept un 
from Rs. 85 899 crorcs to Rs. 1 ,000 .550) crores recording a 

Broad categorisation , or say , broad banding of twenty 
growth rate of 17 . 1 % which was slightly lower than that of 

industries , covering inter -alia motorised two -wheclers, 
17 . 9 % recorded during 1983- 84. The factors responsible for 

4 -wheeler vehicles , chemicals , pharmaceuticals , petro 
expansion in regregate monetary resources were : ( a ) incrcase 

chemicals and fertiliser machinery industry , paper and 
in net b :unk credit to the Government from Rs. 40 , 505 crores 

rader industry . engineering items grouped in 14 broad 
to Rs. 47 .014 crores, ( h ) increase in hank credit to commer 

categories, all types of typewriters — manunl, electric and 
cial sector from Rs. 59 , 992 crores to Rs. 69,312 cmres , and 

electronic , ctt . 
( c ) increase in the net foreign exchange assets of banking 

Delicensing of 25 more industries under the Industries 
Nector from Fs. 1 , 580 crores to Rs. 2 ,999 crores . The growth 

(Development & Regulation ) Act 1951 and 82 essential 
was further pigmented by an increase in Government s cuir 
rency liabilitiys to the public from Rs. 719 crorcs to Rs. 777 

und mass consumption bulk drugs and their formulations. 
crores. Whil : the rates of growth of net bank credit to 

Raising the limit of assets for determining the MRTT 
Government and bank credit to commercial sector of 16 10 

nature of a company from Rs. 20 crores to Rs. 100 
and 15 5 % respectively were lower than that of 16 .6 % and 

rsores thereby creeing a number of industrial concerns 
17. 3 % resne :tively during the previous year, the net foreign 

from the provisions of Monopolies & Restrictive Trade 
exchange assets of banking sector showed a visc of 89.8 % 

Practices (MRTP ) Act. 1969. 
Auring 1984 - 87 in sharp contrast to the fall of 6 .2 " during 

Exemption of large industrial houACS and companies 
the previous year. The cynansionarv effect of the above was 

falling within the nurview of the Foreign Exchango 
alightiv offset her i larger increase from Rs. 16 .897 crorca to 

Regulation Act, 1973 ( FERA ) from sceking prior appro 
Rs. 19. 552 riores ( 15. 7 ) in hankino sector s rimt non 

val from the Comnany Law Board for the purpose of 
monetary liabilities other than time deposits , 99 compared 

either implementation of new projects or expansion of 
with the increase of 971 recordert during 1983- 84 . 

existing capacities in respect of 27 indentified industries, 
1. 22 The expansion in bank credit from Rs. 41 , 294 crores 
to Rs. 48, 163 crores in 1984 - 85 was higher by 16 .6 % than 

Polttes Relating to Industries 
the expansion ( 16 . 3 % ) recorded in 1983 -84. The increase 

1. 28 In relation to certain industries, the Central Govern 
was shared ny hoth food credit and non - food credit, which 

ment announced new policios with a view to stimulating their 
TOSO from Rx. 4 ,022 crores to Rs. 5 , 827 crores and from growth and development on sound lines , Mention , in this 
Rs. 37 ,272 ciores to Rs, 42, 341 crores respectively . Accre 

connection , may be made of the following : 
tion of Rs. 10 , 590 crores in aggregate doposits of banks from 
Rs. 60, 596 ciores to Rs. 71 , 186 crores in 1984- 85 , though 

- Policy relating to Electronics Industry (announced on 
higher than the expansion of Rs. 9 ,238 crores during the 

24th September , 1984 ) . 
previous year , showed a lower growth ratc cf 17 . 5976 as 

Policy relating to Textile Industry (announced on the 
against 18 % in 1983- 84 . 

6th June, 1985 ) . 
1.23 The trend of improvement witnessed in India s forcign 

Policy relating to Cement Industry ( apnounced on the 
trade in the last year was maintained despite continuing diffi 

4th June, 1985 ) . 
oult international trading environment. Exports rose by 
15. 4 % from Rs. 9 , 872 crores to Rs. 11, 396 crores in 1984 

Policy relating to Computers (announced on the 19th 
85. Imports incrcused by 5 , 3 % from Rs. 15, 763 crorey to 

November, 1984 ) . 
RA, 16 ,592 crores . The trade delicit at Rs. 5, 196 crores 

Policy relating to Electronics Industry Counced on 
during the yar 1984 -85 , thus, came down fairly against the 

the 21st March , 1985) . 
deficit of Rs. 5 ,891 crores in 1983- 84 . 
1. 24 The balance of payments position continued to be 

Fiscal and Other Policies 
strengthened by pet inflows on several accounty Jespite a 

1.29 The other significant announcements during the year 
number of rincertainties affecting thesc flows. Inflows from 

were in relation to ! 
non - residents in the form of deposits with Indian Banks 
which had increased to Rs. 961 crores declined in 1984 - 8 .5 

Export and Import Policy for 1985 - 86 with promised 
because of higher interest rates abroad . The volume of com 

stability and continuity for a three years period ( 1985 
mercial borrowings also increased , supplementing the normal 

88 ) with a vicw to facilitating increased production and 
inflow of external assistance as a means of financing imports. 

strengthening the base for cxports . 
Ay and large , the balance of payments situation in 1984-85 
was satisfactory and the estimated deficit was around 

- Fiscal Policy for 1985- 86 with a view to promoting 
Rs. 2 , 000 crores , the same level as in 1983 - 84 . 

savings and investment so as to accelerate the rate of 
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economic growth . A long-term Fiscal Policy is also rate ) . During the course of Budget proposals, the Central 
expected to be announced in September, 1985 with a Governmçnt announced the creation of a new instrument, viz., 
view to providing for an " assured investinent climate" convertible cumulative preference shares. An increase in the 
as well as ensuring a greater role for non - discretionary maximum interest payablc on convertiblc debentures by non 
fiscal and financial policy and placing reliance on CNC MRTP and non - FERA companies was also allowed from 
by-case discretionary decisions. 

13 . 5 % to 15 % to improve their marketability . In the caso 

of non - convertible debentures, the rate of interest continued 
Credit Policy announcements in October 1984 and 

to remain unchanged at 15 % per annum . 
April , 1985 with a focus on reducing thc complexitics 
and multiple prescriptions and simplifying the operation 

1. 36 Relaxations, during the year , were made in the guide 
of the credit controls. 

lines for issue of Bonus Shares . One of the requirements 

for issue of Bonus Sharcs was that the total amount permitted 
Policy Relating to Environmental Protection 

to be capitaliscd out of free reserves at any time could not 
1. 30 During the year , the Government declared 20 indus 

exceed the total amount of paid - up cquity capital of the 
tries , viz ., primary mctallurgical producing, industries like company. In March , 1985, it was notified by the Central 
zinc, lead , copper , aluminium and steel; paper, pulp and 

Government that relaxation with regard to the above could 
newsprint; pesticides / insecticides ; refinericy ; fertilisers; paints ; be considered on merits in respect of unlisted non -FERA 
dyes ; leather tanning ; rayon ; sodium /potassium cyanide; basic 

companies which had been in existence for more than 10 
drugs ; foundry ; storage batteries (lead acid type ) ; acids / 

years or which were making profits for the last five years 
alkalies; plastics ; synthetic rubber ; cement; asbestos ; fermen 

prior to the year in which they sought ligting under the 
tation and electro -plating industry as highly pollutive industries 

Securities Contracts ( Regulation ) Rules , 1957 . The afore 
and made it obligatory for the entrepreneurs seeking 

said relaxation would be allowed on a case -to -case basis to 
registration with the licensing authorities for setting up such closely held companies till the 31st March , 1986 . 
industries to obtain environmental clearance from the Statc 

1.37 On the 15th September , 1984, the Government issued 
Director of Industries to the effect that the project has been 

revised guidelines for issue of debentures by public limited 
approved from the cnvironmental angle by the competent 

companies. A special feature of thesc rcvised guidelines was 
State Authority . Under the Environmental Protection Policy , that the objects for which the issue of secured convertible 
the entrepreneur is also required to commit both to the State as well as non - convertiblc debentures could be made by public 
Government and the Central Government that he would limited companics and public sector companies, wero ela 
install the appropriate equipments and implement the pres borated in detail. The objects included not only setting up 
cribed measures for the prevention and control of pollution . of new projects an also expansion , diversification or moderni 
In addition , 2 certificate from the State Pollution Control sation of existing projects , but also proposals relating to 
Board has also to he obtained by the entrepreneur to the 

merger / amalgamation of companies in pursuance of schemes 
cffect that the equipment installed or proposed to be installed approved by banks / Financial Institutions and / or any legal 
is adequate and appropriate to prevent air, water and soll authority . restructuring of capital as Adproved by banks / 
pollution . 

Financial Institutions and / or any other legal authority , acqui 

sition of assets in accordance with legal provisions and / or 
Policy for Development of Backward Areas 

MRTP Act as also augmenting long term resources of the 
1.31 The Government policy of providing incentives to 

company for meeting its working capital requirements . The 

revised guidelines also mentioned the extent up to which the 
entrepreneurs for setting up projects in specified backward 
areas , which was introduced in 1983, was extended during 

companies could be permitted to retain the subscription in 
the year for another period of one year coding the 31st 

the case of over -subscription to the issue of debenturco , and 

specified the circumstancmg under which relaxation could be 
March , 1986 . 

granted in the normal period of redemption of debenturça . 
1. 32 Further , with a view to encouraging more electronics The revised guidelines also provided for simultaneous listing 
Industries in Hill Districts included in category A (i.e . No of shares and debcntures, exemption of public sector com 
Industry / Special Rogion ) Districts , it was decided by the panies from listing of shares in certain circumstances , linking 
Central Government that the maximum ceiling of Central of share issues with debenture issues and restriction on extra 
Investment Subsidy would be raised from Rs. 25 lakhs to financial and non - financial incentives considered undesirable 
Rs, 50 lakhs or 25 % of the fixed capital investment, which for debenture issues. 
evor is lower , in the case of electronics industries proposed 

1 . 38 In order to encourage the entry of more unlisted 
to be set up in " Special Region Districts in Category A . 

companies to the Stock Exchange fold , which had been 
1. 33 The Government algo clarified during the year that earning profits for the last five years and had accumulated 
the know -how , design and engineering fee , etc ,, actually paid substantial reserves, it was decided by the Government in 
and capitalised but not exceeding 5 % of the capital cost of August, 1984 that the existing closely held companies could 
building. plant and machinery , could be taken into account he granted listing on the basis of two - stage -public -offer subject 
for arriving at the total fixed capital investment for the to the condition that the total public offer was not less than 
purpose of determining the quantum of Central Investment 40 % of the issued capital of the company , and that the first 
Subsidy . 

stage of initial public offer wing not less than 33 - 1 / 3 % of 

the company s issued capital and the second stage of the 
1, 34 Mention was made in last year s Report of Central balance public offer was proposed to be made by the company 
Government assisting the State Governments for taking up within threr years of the date of enlistment with the Regional 
infrastructure development in identified growth centres in each Stock Exchange . Simultaneous jsoue and listing of equity 
No- Industry District (NID ) . During the year , as a result shares and dehentures was also allowed subiect to the com 
of further developments and discussions between the Central pliance with the listing requirements and guidelines for issue 
Government, representatives of State Governments and IDBI, 

of debentures / shares . 
it was agreed that the cost of infrastructure development 
scheme in each of the NIDA could be taken at Rs. 6 crores 

1 . 39 Subsequently , in March , 1983, with a view to further 
to be shared by way of Rs. 2 crores as subsidy from the developing the capital market and to have more listed com 
Central Government, Rs. 2 crores as the contribution of the panies it was notificd hy the Government that the existing 
State Government and Rs. 2 crores as loan from IDBI on 

non - FERA companics which were more than 10 years old 
concessional terms. It was also agreed that within the over -all and which had earned profits in at least four nut of the past 
Jimit of Ra 6 crores for cach NID , normally , one growth 

five years , could he granted listing facility on Stock Exchanges 
centre ner NID would be established . However, in case a 

with a nuhlie offer of 40 % as against the existing require 
State Government clesired to have more than one growth 

ments of 49 % of the issued capital of the company Further , 
centre der NID , establishment of two growth centres per NID such companies, could , at their option , make public offer in 
could be taken un within the overall total expenditure limit two stages , the first stage of 20 % to be offered at the tim 
of Rs. 6 crores . 

of listing and the balance to be offered within a period of 

three years from the date of enlistment. 
Policies in Relation to Promotion of Investments 

1 .40 On the 18th March 1985 , the Central Government 
1. 35 With a view to promoting investments, the ceiling on issued further guidelines in connection with issue of fresh / 
the rate of dividend on preference shares was raised in May , 

further capital enabling the companies raising equity capital 
1984 from 13 . 5 % per annum to 1.5 % per annum ( free of 

to retain , on a voluntary basis, but subject to the consent 
comnanirs tax but subject to deduction of tax at prescribed 

of the Central Government , the oversubscribed equity to the 
9 - - 5096I/85 

extent of 25m and compliance with specificd conditions, 
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1.41 On the 7th May , 1985 , in the light of the recom 
mendations made by the High Powered Committee on Stock 
Exchanges , the Government announced several measures to 
reduce the prevailing high cost of public issues. These 
included rationalising the fee / commission structure of under 
writers , brokers , managers of public issue, etc ., and fixation of 
overall ceiling on the cost of public issues. Minimum limits 
were also laid down in respect of applications for securities 
and for minimum allotment. 


notified blocks in category B and C districts ; however, the 
pipeline cases exciuded from the purview of the Government 
notification as also the cases already sanctioned assistance on 
concessional terms by the Institutions might continue to be 
eligible for concussional assistance as hitherto . 

1: 49 During the year, it wlas agreed amongst the Institutions 
that only projects with capital cost up to Rs. 50 crores would 
be eligible for the “Project- Specific Infrastructure Develop 
ment Loan , the maximum amount of such loan not to exceed 
Rs. 5 crores or 20 % of the cost of the project, whichever is 
lower. Further , it was also agreed that for the purpose of 
non -levy of interest on such loans during the construction 
period , the date of completion of the project ( and not the 
date of going into production ) would be the date of comple 
tion as envisaged at the time of appraisal. 


( C ) OPERATIONAL DEVELOPMENTS 
Equipment Finance Scheme 

1 .42 During the year under review , IFCI systematised its 
existing practice of considering requests for small loans in 
rupee or foreign currency expeditiously without a reference 
to the Technical Advisory Committee / Ashoc Group of 
Advisers, etc ., in the form of Equipment Finance Scheme 
(EFS ) so that , under a simplified procedure , requests from 
existing industrial concerns for making available to them 
rupee and foreign currency loans for purchase of capital 
goods and equipment of balancing nature , both under Open 
General Licence (OGL ) or against IFCI s foreign Lines of 
Credit or for impcrts Covered by Technical Development 
Fund ( TDF ) licences could be handled expeditiously . A 
summary procedures is being adopted for sanction of assist 
ance to existing industrial concerns under the scheme so that 
it is possible to sanction assistance and even open Letters of 
Credit within a month from the date of receipt of complete 
information and data about the proposal. 
Foreign Currency Loans 

1.43 During the year, IFCI augmented its resources for 
granting foreign currency loans by raising loans in inter 
national capital market. Presently , the foreign exchange 
resources of IFCI consist of 23 Lines of Credit from 
Kreditanstalt- fur-Wiederaufbau ( KFW ) . Federal Republic of 
Germany, DM Revolving Funds under the Indo - FRG Finan 
cial Co - operation Agreements , Euro -Currency Loans aggre 
gating US $ 45 million and Japanese Yen of 5 billion through 
private placement of Bonds . 

1 . 44 During the year, the procedure for handling applica 
tions for foreign currency loans was further simplified and a 
check - list containing all important requirements to be complied 
with by the borrower precedent to the opening of the Letter 
of Credit was finalised so that the Letters of Credit could 
be opened as expeditiously as possible . 

1.45 The Exchange Control Department of the Reserve 
Bank of India ( RBI) also delegated powers to IFCI, during 
the year , to accord on its behalf, approval to its sub 
borrowers for signing the loan agreements subject to com 
pliance of certain terms and conditions. Foreign currency 
loans approved by IFCT in favour of companies having more 
than 40 % non - resident interests were also covered by RBI s 
general permission . This general permission accorded by 
RBI to IFCI hàs further facilitated the expeditious despatch 
of business insofar as foreign currency loan transactions 
handled by IFCI are concerned . 
Scheme of Concessional Finance for Projects in Identified 
A , B and C" Category Districts 

1. 46 The revised schema of incentives for setting up 
industries in No - Industry Districts /backward areas introduced 
by the Central Government with effect from the 1st April , 
1983 for a period of two years ending 31st Mərch , 1985 
was extended during the year, by another year . In line with 
that , the Institutions scheme of granting concessional finance 
for projects in identified A , B and C category districts was 
also extended by one year ending the 31st March , 1986 . 

1. 47 There was no change during the year in the basic 
tenets of the Institutional Scheme of Concessional Finance 
for projects coming up in A , B and C category districts , 
except that effective from the 1st July , 1985, all new projects 
in the whole of Punjab have been made eligible for 
concessional finance from Institutions as available to category 
B backward districts . 

1. 48 During the year , the Central Government notified 54 
Blocks / Talukas /Urban Agglomerations Extension of Town 
ship in category B and C districts where investments had 
exceeded Rs. 30 crores as on the 31st March , 1983. It was 
nccordingly agreed that the concessional assistance might not 
be granted by the Institutions in respect of projects in these 


Soft Loans Scheme for Modernisation of Industries 

1. 50 There was no change , during tre year, in the Soft 
Loans Scheme for providing modernisation assistance except 
that the 10 year limit regarding the age of the machinery and 
equipment proposed to be replaced was agreed to be relaxed 
in respect of projects with fast changing technology or where 
there were specific advantages for undertaking upgradation of 
technology through modernisation process or where the 
modernisation programme aimed at increasing exports, sub 
stituting imports , conserving energy and adopting unti-pollu 
tion measures. 

1 .51 It was further agreed that since all modernisation pro 
posals were normally expected to lead to ceriain increase in 
the capacity , increase in the capacity up to 25 % within the 
existing licensed capacity could be permitted under the over 
all tenets of the scheme. Accordingly , modernisation propo 
sals of cement units involving increase in capacity up to 25 % 
due to introduction of pre - calcination technology were re 
graded as eligible under the Soft Loans Scheme up to the 
specified ceilings . So also , in respect of sugar units, expan 
sion up to 1, 500 TCD if accompanied by modernisation prog 
ramme, was considered to be eligible for modernisation assis 
tance . In respect of certain industries, backward /, forward 
integration was also allowed under the Scheme on a case -to 
case basis, e. g ., diversification of mini steel mills by way of 
addition of rolling mill, etc . 

1.52 In respect of financially wcak units , which were pro 
vided on a case -to - case basis soft loan assistance at 10 % per 
annum rate of interest , the Institutions agreed to reserve the 
right to review and step up the rate of interest at a later date , 
should the improvement in the financial health of such assisted 
concerns so warranted . 

1. 53 From the 1st July , 1985, expansion of capacities and 
diversification in the related products with upgradation of 
existing equipment is admissible under the Soft Loans Scheme 
so long as such expansion / diversification is incidental to 
modernisation and necessary Government clearances in that 
regard are available . Multi- division companies having units 
in different locations and / or producing diverse products have 
also been made eligible for separate division -wise limits of 
soft loan assistance under the scheme with effect from the 1st 
July , 1985 . From the same date , expenditure on rationalisa 
tion of labour related to modernisation has been allowed to 
be covered under the Soft Loans Scheme. 


Assistance to 100 % Export -oriented Units 

1. 54 A mention was made in the last year s Report about 
the Institutions allowing effective from the 1st January , 1984 , 
a rebate of 1 . 5 % per annum in the applicable rate of interest 
(normal or concessional as the case may be ) on rupee loans 
to 100 % export-oriented units for the first five operating years 
based on the units export performance. During the year , it 
was decided that the rebite of 1. 5 % per annum in interest to 
100 % export- oriented units would be available on the amount 
of rupee loan assistance up to Rs. 4 crores and that the period 
of first five operating years would be reckoned from the date 
of commercial production as envisaged at the time of 
appraisal. 


Convertibility Clause 


1. 55 A mention was made in the last year s Annual Report 
about the guidelines received from the Central Government on 
the subject of convertibility ontion being retained / applied by 
the Financial Institutions while granting loan assistance to 
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eligiblo industrial concerns. During the year 1984- 85 , the 
Firkıncial Institutions evolved operative guidelines for stipu 
Jation of conversion option as also for operation of conver 
sion , in line with the convertibility guidelines issued by the 
Central Government, 


Contribution by State Industrial Devclopment Corporations 
(1.5 Promotes in the Projects 

1. 59 During the year, it was agreed that the contribution 
made by Svate Industrial Development Corporations ( SIDCS ) / 
Stutte industrial & layestarent Corpojations ( SIICs ) in tho 
Torm of non -cumulative preference shares redcemable between 
10 to 15 years with dividend rates as prescribed by the Cen 
tial Government might be treated as promotors contribution 
in respect of projects promoted by SIDCS / SIICS. 


1. 56 In terms of the operative guidelines evolved by the 
Institutions , convertibility clause is now applicable to only 
those cases where the aggregate financial assistance ( inclusive 
of outstandings ) from the all - India Financial Institutions ex 
ceeds Rs, 5 crores. Where the aggregate Assistance is in ex 
cess of Rs. 5 crores, the assistance to the extent of Rs. 5 
crores is allowed as standard deduction and the conversion is 
stipulated in respect of balance assistance only . For the pur 
pose of applicability of convertibility clause , the aggregate 
financial assistance includes rurce loan and / or rupee deben 
turc sanctions as part of project financing, und outstanding 
balances of similar assistance given earlier 219 also actual 
devolvement, if any, in respect of financial guarantees issued 
by the Institutions. The extent to which , and the price at 
which , conversion option , wherever applicable , is to be exer 
cised , are determined by Institutions generally while stipulat 
ing the conversion option after taking into account various 
relevant factors. Normally 20 % of loans / dcbentures may he 
subject to conversion option . In the case of new projects , 
conversion may be excrcised at par value of shares whilc in 
the case of existing concerns, the price for shares may te 
fixed on the basis of the usual valuation formula and other 
rclcvant factors in this regard . 


Rok ol Numice Directors 

1 .60 There was no change in the guidelines issucd by tho 
Central Government in respect of institutional nomince direc 
tors. However , during the year , a suitable clause was incor 
porated in the loan Agrecments requiring the constitution of 
such Committees of the Board , as might be required by the 
Financial Institutions. The aforesaid provision in the Loan 
Agreement has enabled the Financial Institutions to direct the 
assisted concerns in appropriatc cases to constitute smull Audit 
Sub -Committees of the Board of Directors of the assisted con 
cerns as required in terms of Government guidelincs on the 
subject. For closely monitoring the different aspects of the 
borrowers working, a " Nomincc Directors Cell" within the 
organisation was also set up during the year . 


Charging of 1dditional Interest in 
Companies 


respect 


of Non -listed 


Rarc s of Interest, Underwriting Commission , Brokerage, etc . 

1.61 There was no change in the basic lending rates of 
interest during the year. However, in respect of foreign 
Clutency loans against Yen borrowings of the Institutions, the 
rate of interest was brought down to 10 % with effect from 
the 1st April, 1985. So ulso , the rates of underwriting com 
mission , brokerage, managing brokers remuneration , etc ., were 
algo rationalised in the light of Government directions with 
effect from the 7th May, 1985. A schedule of intcg of inte 
resi, commission , charges , etx ., as obtaining in IFCI as at the 
closc of the year on the 30th June , 1985 is given in Appendix 


1. 57 The Institutions were having the practice of charging 
1 % additional interest in respect of assistance sanctioned to 
private limited compani . 3 and closely held companies from the 
1st April , 1980. Thc rationale behind the practice was to 
give sono diyincentive to non -listed companies in accordance 
with the Government s policy to attach considerable import 
ance to the listing of shares so that their ownership became 
more broud -based and the hcnefits could flow to the wider 
section of public . Further , the listing of shares could also 
help the Financial institutions to exercise conversion option 
when due, and unload sharcs at the opportune time in the 
capital market. 


1. 58 During the year, the natcr of charging 1 % additional 
interest in respect of assistunce granted to closely held com 
panies was reviewed , as a result of which the pitctice as 
evolved and now put in operation is as follows : 


Procedural Developments 

1 .62 It was agiced during the year that on the deferred / 
rostponed instalments of concessional coinnoncnt of Soft 
Loans Schcmc, the Institutions would charge the current lend 
ing rat of interest (applicable to normal loans ) on deferred 
instments of concessional component of soft loan assistance 
on second and subsequent Occasions. However , in respect of 
sick units, such deferments would continue to be allowed on 
merits at the concessional rate of interest. 

1 ,63 With a view to deepening the lead Institution concept 
further in the field of institutional financing , it was agreed 
during the year that : 


1 % additional interest is now stipulated only in case 
of non - listed companies and the practice of charging 
1 % per annum additional interest in the case of listed 
companies having promoters shareholding of 75 % or 
more has been discontinued . 


The assistancc sanctioned to non -listed companies of 
Rs, 2 crores and above is subject to the condition that 
the company would have its shares listed within m 
period of threc years from the date of sanction of 
assistance , whereafter , the additional interest at 10 % 
per annum would cease . 


proposals from the existing borrowers involving addi 
Lional assistance up to Rs, 50 lakhs could be taken care 
of fully by the lead institution alone and for addi 
tional assistunce between Rs. 50 lakhs to Rs. 100 lakhs , 
the Lead Institution might have the discretion to pro 
vide assistance by itself or share it with other Institu 
tions, 
the lead Institution alone could sanction project 
Specific infrastructurç development loan where it work 
ed out to be less than Rs. 3 lakhs. 


For new projects , additional interest at 1 % per annum 
is charged from the date of commencement of com 
mercial production as envisaged at the ime of apprai 
sal, and , in the case of existing projects , from the date 
of first disbursement. Where the project schedule en 
visages implementation in phases , the date of charging 
additional interest is from the date of complction of 
the first phase , as envisaged at the time of appraisal . 


the Lead Institution could authorise and tako a deci 
sion on merits of each case with regard to the propo 
sals involving deferment of instalments of principal and 
interest without reference to inter -institutional forum 
in regard to rescheduling of loans within the original 
repayment schedule for projects with a capital cost up 
to Rs. 10 crores provided no other sacrifices from the 
Institutions were involved . 


The additional interest of 4. 7 per annuin is not appli 
cable in the case of companies whose shares are not 
listed 29 a result of ( a ) institutions directly subscrib 
ing to the share capital of concerns with a view to 
avoiding expenses of public issue in thosc cases where 
the amount of public subscription , excluding the con 
tribution hy promoters , does not exceed Rs. 50 inklin, 
and (1 ) Central on State Governments or Govern 
ment accncies holding the entire or maior shareholdin 
Or public scctor institutions holding 51 M of sharehold . 
ing or co -operative socicties or wholly owned rub 
sidiarics of widely held public limited companicy . 


1. 64 The Project Financing Participation Certificate Scheme 
(PFPCS ) was further streamlined with each of the participat 
ing Institutions having a nodal point within their organisational 
set- up with a view to effectively co -ordinating the functions as 
a clearing housc , and facilitating smooth operations of 
PTPCS. Further , during the year , Investment Institutions 
viz , LIC and GIC , piso agreed to join under the PFPCS go 
as to provide totally one -window dispensation of credit at the 
level of all- India Term Lending as well as Investment Institu 
tions . 
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Co -ordination Between Financial Institutions and Banks 


The sectoral trends in industrial production during 1983 -84 
and 1984-85 are given in Table 1 : 
Tablo 1 : Scotoral Trends m Industrial production 
Base1970 - 100 


Weight 


sector 


Percentage incres over 

11 e previous year 


1 ,65 The co -ordination between Financial Institutions , viz., 
IDB) , IFCI and ICICI and Commercial Banks continued to 
be achieved during the year through a forum known as Stand 
ing Co - ordination Committee . At the 5th meeting of this 
Committce held on the 18th August, 1984 , it was agreed that 
the threshold limit in respect of cost of projects which could 
be financed by commercial banks, preferably in participation 
with Ştate -level institutions might be raised from Rs. 1. 50 
crores to Rs. 3 . 00 crores. As regards projects in the grey 
area , i.e ., those in the financing of which , banks were not 
ordinarily expected to participate , it was agreed that Financial 
Institutions would not expect the participation in the project 
cost by banks in the projects falling within the cost range of 
Rs. 3 .00 crores to Rs. 7 . 50 crores, Banks , however , could 
continue to participato in the financing of such projects by 
way of granting Deferred Payment Guarantees (DPG ) pro 
vided such guarantces were given in terms of the financing 
pattern approved by the Institutions. Banks could also parti 
cipate in the financing of such projects of their existing clients 
in exceptional cases (if they chose of their own to do so ) on 
consideration of maintaining existing relations. In respect of 
larger projects with a capital cost exceeding Rs. 7. 50 crorcs , 
it was agreed that the banks, at their option , could partici 
pate to the extent of 25 to 30 % of the term loan ( including 
deferred payment guarantee ) requirements of the project. 


9 .7 
81. 1 

9 . 2 
100 .0 


Mining and Quarrying 
Manufacturing 
Electricity 
All industries 


1983 -84 1984- 85 
(April-Marcn ) ( April-March ) 
11 .5 % 

8 .0 % 
4 .5 % 

4 .7 % 
7. 6 % 

12 .0 % 
5 .4 % 

5. 7 % 


1.66 It was further agreed as a measure of on - going co 
Ordination between banks and financial institutions that the 
existing requirement of IDBI s clearance for financing pattern 
of projects involving rupee term loan in excess of Rs. 1 crosc 
would be dispensed with . However , in cases, where project 
cost exceeded Rs. 3 crores including DPG , no separate clear 
ance of the financing pattern from IDBI would be required 
where all Indie Financial Institutions were involved . 


1,67 It was further agreed that Financial Institutions could 
Agree to concede second charge in favour of banks over the 
fixed assets of a borrower in certain circumstances , subject to 
the usual conditions required to protect the interests of the 
first charge holder , 


1 .71 According to the data available, out of 149 industries 
(which together accounted for about 80 % of the total weight 
in the Official Index of Industrial Production ) , as many as 
110 industries registered an increase in their production in 
1984-85. Only 37 industries recorded a fill in their pro 
duction while two industries , viz ., Dissolved Acetylene Gas 
and Bicycles were able to achieve the same production level 
as in 1983 -84, 

1. 72 The industries which recorded an increase in produc 
tion of 10 % and above , over the production in 1983- 84 were 
crude oil ( 11. 2 % ) , baby food ( 13 . 8 % ) , jute textiles 
( 30 . 1 % ) , linoicum ( 135. 5 % ) , newsprint ( 12. 1 % ) , tractor 
tyres ( 13. 8 % ), scooter tyres (27, 3 % ) , nitrogenous fertilisers 
( 12 . 2 % ) , phosphatic fertiliser ( 20 .6 % ) , PVC resins ( 31 . 3 % ) , 
polystyrene ( 12 . 1 % ) , synthetic rubber ( 24 .9 % ) , viscoso 
staple fibre ( 22 . 1 % ) , nylon tyre cord ( 20 % ) , polyester fibre 
( 44. 5 % ) , polyester filament yarn ( 14 .6 % ) , paints & varnishes 
( 14. 8 % ) , DDT ( 20 . 8 % ) , malathion ( 12. 9 % ) , sulpha 
ter fibre ( 44 , 5 % ) , polyster filament yarn (14.6 % ) , paints & 
drugs ( 18 . 6 % ) , chloramphenicol (35. 3 % ) , synthetic deter 
gents ( 17 .9 % ) , cement ( 11, 1 % ) , grinding whcels ( 18 . 7 % ) , 
aluminium ( 25 . 7 % ) , copper cathodes ( 14 . 7 % ) , twist drills 
( 11. 4 % ) . boilers ( 10, 1 % ) , cement machinery ( 20 . 1 % ) , 
printing machinery (42. 7 % ) , lifts ( 27 . 6 % ) . ball & roller 
bearings ( 17 .6 % ) , machine tools ( 12 . 3 % ) , tractors ( 12. 1 % ) , 
domnestic refrigerators ( 18 .4 % ) , Quorescent tubes ( 14 .8 % ) . 
ACSR /AAC wires and cables ( 15 .4 % ) , wire rods for ACSR 
( 51.6 % ) , PILC cables (31. 7 % ) , VIR / PVC cables ( 13.6 % ) , 
dry cells ( 11 . 1 % ) , graphite electrodes and anodos ( 12. 4 % ) . 
passenger cars ( 58 . 5 % ) , motorcycles ( 13 . 4 % ) , scooters 
( 14 .9 % ) , mopeds ( 22 .4 % ) , three -wheelers ( 13 . 3 % ) , bouso 
service meters ( 30 . 1 % ) , clocks ( 32 . 1 % ) and zip fastener 
( 13 . 4 % ) . 

1.73 Industries which lagged behind in their production by 
10 % and above in 1984 - 8 % and recorded negative growth 
rates in production over the preceding year were : gugar 
( - 13 . 8 % ) . viscose tyre cord ( - 26 . 0 % ) , cellulose film 
( - 20 . 0 % ) , BHC ( technical) ( - 10 . 6 % ) , penicillin 
( - 27, 3 % ) , vitamin A ( - 11.4 % ) , saleable pig iron ( 
20 % ) , CI spun pipes ( - 29 .6 % ) , sugar machinery ( - 12 .2 
% ) , paper and pulp machinery 1 - 16 .9 % ), rubber machinery 
( - 52 .6 % ) , earth moving machinery ( - 10 . 3 % ) , road rollers 
( 29 . 8 % ), and railway wagons ( 25.0 % ) . 


( D ) General Review of Industries 


Factors Affecting Industrial Growth 


1 .68 Despite substantial improvement in power generation 
in 1984 - 85, the shortage of power continued to prevail in 
the country as the overall supply of power fell short of the 
growing demand . However, the power shortage in 1984-85, 
was the lowest during the Sixth Five Year Plan period , thanks 
to 12 % increase in overall power generation during the year. 
In the Northern Region , the States which suffered the most 
due to power shortage were Huryana , Jammu & Kashmir , 
Punjab and Uttar Pradesh , In the Western Region and North 
Eastern Region , the power availability remained , by and large, 
satisfactory . The Eastern Region had a power shortage of 
more than 17 % . The highest power shortage was in Bihar, 
with about 39 % followed by Orissa with 16 . 5 % . In Southern 
Region , while Andhra Pradesh remained somewhat surplus, 
Karnataka faced considerable power shortage . Tho power 
position in Kerala and Tamil Nadu , though , by and large , 
satisfactory , was punctuated by power cuts and restrictions 
in varying degrees from time to time. 


1 .69 The labour situation , remained by and large, satis 
factory during 1984 -85, and except for the jute textile indus 
try , no striko worth mentioning took place in 1984 in the 
industrial Sector. 


Trends in Industrial Production 


1. 70 Due to the aforesaid situation and satisfactory fer 
formance on the infrastructural front , the recovery in indus 
trial production started gaining strength in 1984- 85. The 
overall level of production during the first two quarters of 
1984 - 85 was more than 7 % than that in the corresponding 
period of 1983-84. However, this significant growth rate 
could not be sustained during the second half of 1984 -85 
mainly due to deceleration in hydel power generation and 
severe power restrictions . All the same, the General Index 
of Industrial Production ( Base 1970 = 100 ) went up from 
183 .4 to 193 . 9 registering a growth of 5. 7 % during 1984 - 85 . 


Trends on Capacity Utilisation 

1. 74 Industries showing significant increase in capacity uti 
lisation during 1984- 85 as compared to the previous year 
were , fertilizers , cement, aluminium , power generation under 
tho Basic Industries group ; storage batteries , dry cells, power 
transformers, diesel engines , electric motors, agricultural trac 
tors under the Capital Goods Industries group ; petroleuni 
products , juto manufactures , cotton spinning , under the Inter 
mediate Goods ( ndustries group ; and rubber products, electric 
fans, Vanaspati and cigarettes under the Consumer Goods 
Industries group . Tho decelerating trend in average capacity 
utilisation of the industry , as a whole , could not however , 
be arrested in 1984 -85 also . Appendir Il to this report gives 
the installed capacity , production , capacity utilisation percent 
igc of 52 selected industries for the year 1984 -85 and in 
relation theroto , the corresponding data relating to 605 assisted 
concerns of IFCI based on the reports received from them . 

1 , 75 In the consumer goods industries sector, which occu 
pies a prominent place in IFCI assistance portfolio , the per 
formance of sugar , cotton , woollen and jute textile , pepe 
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and other miscellaneous industries remained somewhat sub 
dued in 1984 -85. 


boo and mixed hardwood continued to face dwindling raw 
material supply apart from the uphill problem of modernisa 
tion and renovation of the old plant. M ini paper mills apart 
from their inherent weaknesses also faced difficulties due to 
Huctuations in the availability and prices of agricultural resi 
dues and other secondary fibres and poor performance with 
frequent break -downs in respect of second -hand imported 
paper machines . Due to rapid growth in the installed capu 
city , the average capacity utilization of the industry also 
could not exceed 63 % 


1. 76 Lower production of sugar at 61. 59 lakh tonnes in 
1984- 85 as against 71.49 lakh tonnes in 1983-84 was due to 
countrywide decline in the availability of sugar canç as well 
as a significant drop in recovery , due to peculiar agro - cl imatic 
factors. The capacity utilisation percentage of industry in 
1984 - 85 came down to 85, 2 % as against more than 100 % 
achieved last year. The financial results of sugar mills were 
also adversely affected due to high and uneconomic actual 
cane prices , which had to be paid by the mills resulting in 
high cost of production , Arrears of Canc ducs to cane 
growers for the 1983- 84 scason were also responsible to sono 
extent for the shrinkage in the area under sugarcane cultiva 
tion . The area under sugarcane cultivation which had gone 
up to 33 . 58 lakh hectares came down to 31.66 lakh hectares 
in 1983- 84 and 30 .02 lakh hectares in 1984 - 85 . To meet the 
shortage of sugar , the country had to go in for import of 
sugar of about 9 lakh tonnes in 1984 - 85 . 


1. 80 Basic industries, viz ., basic metal industries, basic in 
Justrial chemicals , fertilisers, cement, mining, power genera 
tion , etc ., contributed significantly high rate of growth in 
1984-85. 


1.81 Amongst basic metals, the production of saleable steel 
by the mujor integrated steel plants was higher by 9 . 4 % duo 
to comparatively better availability of power , improved sup 
ply of imported as well as domestic coking coal and pick - up 
in demand . The performance of ministeel plants , however, 
was not as encouraging as expected . The overall production 
of salcable stecl in 1984 -85 was 8 .85 million tonnes , which 
though better than 1983- 84 , was not to the level of 9 . 52 mil 
lion tonnes achieved in 1982 -83. The capacity utilisation also 
could not improve beyond 61 % . Nevertheless , the increased 
prozluction during 1984 -85 helped to relieve , to some extent, 
shortage of wire rods, LPG quality steel, HR & CR coils , etc . 


1.77 ln textiles, the production of yarn showed a modest 
Improvement from 1, 340 .7 million kgs in 1983- 84 to 1, 382 . 5 
million kgs in 1984-85. However, the production of cloth 
during the year was only 3 ,432 . 2 million metres as against 
3 , 556 . 3 million metres in 1983- 84 . The decline in mill made 
cloth was due to demand constraints for fabrics and a rising 
number of closed mills . In the year 1984 as a whole , the 
number of closed mills was reportedly 151. Of these closed 
mills, Tamil Nadu ( 70 ) , Gujarat ( 22 ) and Uttar Pradesh 
( 19 ) together accounted for 73 % of the total. Continuing 
agitation in Gujarat State during the last three months ol 
1984-85 also affected the industrial production , particularly 
in the textile industry in Gujarat. This apart, obsolescence 
of plant and machinery , shortagc of raw cotton in relation to 
demand and consequent risc in their prices , delay in getting 
imported viscosc staple fibre and the ever- increasing share 
of the decentralized sector, particularly powerloom sector, 
specially contributed to the subdued performance of the textile 
industry in the organised composite mills sector . Overall , 
whilo the spinning sector showed slight improvement in 
capacity utilisation from 66 . 4 % to 66 . 9 % in 1984 , the capa 
cliy utilisation in mill cloth sector came down from 65. 3 % 
to 59 ,6 % . Of late , with the arrival of new and improved 
cotton crop in the market as & result of centrally sponsored 
Intensive Cotton Development Programme, decline in the 
prices of cotton and announcement of New Textilo Policy , 
the textilc industry has started showing signs of recovery . 


1. 82 Amongst the non -ferrous metals, while aluminium 
and copper showed a rise in production by 25. 7 % and 14.7 % 
respectively in 1984- 85 compared with the production achicv 
ed in 1983- 84 , the production of zinc and lead was less by 
4 . 5 % and 7 .8 % respectively during the year vis -a - vis the 
previous year. The aluminium units could have performed 
much better iſ enough power , which is a basic input for the 
production of aluminium , could be cnsured . All the same, 
it is creditable that they were able to step up capacity utilisa 
tion from 64 % to 74 % . 

1.83 Fertilisers and cement industries had an impressive 
growth rate in 1984- 85 . The production of nitrogenous and 
phosphatic fertilisers was 12 . 2 % and 20 .6 % respectively 
more than that in the last year. The production of ccment 
at 30. 1 million tonnes also excceded by 11. 1 % over the 
production in 1983- 84. 


1. 84 Under the capital goods industries, machine tool in 
dustry , printing machinery , cement machinery , metallurgical 
machinery and equipment, indicated a satisfactory growth rate , 
However, thc production of sugar muchinery , paper and pulp 
machinery , rubber machinery , earth moving machinery , could 
not be achieved in 1984-85 to the level of the previous year. 
In contrast , the electrical machinery and items under the wires 
and cables group put up an impressive performance during 
the year . The production of PILC cables , wire rods for 
ACSR , VIR / PVC cablcs, diy cells , graphite electrcdes and 
anodcs , power transformers and fluorescent tubes was signi 
ficantly better during the year compared with 1983 -84 . 


1. 78 For Jutc textiles, 1984 -85 could be regarded a year 
of modest recovery production -wise , after a set-back in 1983 
84 . The industry was able to achieve 30 . 1 % rise in the pro 
duction at 11. 37 lakh tonnes as against 8 . 74 lakh tonnes in 
1983- 84. The average capacity utilisation during 1984 -85 
was 72 . 3 % as against 57 . 5 % in the previous year. The indus 
try , however , continued to suffer from the scarcity of raw 
jute duc to raw jute production falling short of the demand — 
thereby leading to sharp increase in the prices of the raw , 
jute , high cost of production , obsolescence of thợ plant and 
Dachinery and irregular power supply . As at the end of the 
ycar , reportedly 20 jute mils were under lock - out / closure . 
However , a significant feature of the industry s performance 
during the year was that the demand for jute goods remained 
strong duc to sustained production of foodgrains and other 
packageablo materials . The export of jute goods at 2 .75 lakh 
tonnes , though less than the targeted figure of 3 . 50 lakh 
tonnes, turned in export carnings of Rs. 300 crores ay against 
the target of Rs . 260 crores, in view of the higher unit value 
realisation . In order to arrest falling trend in exports , the 
Government also extended cash compensatory support for jule 
goods exsort for the period from the 1st April, 1985 to the 
31st December, 1985. A new comprehensive policy so as to 
give boost to tbe industry is expected to be in the offing . 


1. 85 The overall increase in the index of industrial pro 
duction for industrial (non - electrical) machincry was 3 . 4 % 
and for electrical machinery 4 . 5 % in 1984 -85. The signifi 
cant growth in electrical machinery group during the year was 
due to the implementation of power projects by the State 
Electricity Boards and substantial progress made in the arcu 
of rural elcctrification , 


1. 86 Under the transport sector, the rise in the index of 
industrial production was about 10 % in 1984 -85 due to spurt 
in demand for commercial vehicles, passenger cars, three 
wheelers , scopters , mopeds and motorcycles. In fact, except 
railway wagons, where the production during the year 1984 
85 was about 13 ,000 compared to 17 , 400 in 1983- 84 , the 
production of two / three / four wheelers had , by and large , a 
very impressive increase . With a booming market for auto 
mobiles , the production of tyres and tubes also registered il 
sharp increase in 1984 -85 , 


1 .79 Production of paper and paper boards as also now .S 
Print recorded a significant improvement in 1984 -85 over 
1983 -84 . Strong demand for paper and paper products, 
commissioning of additional capacity , better availability of 
inputs , etc ., were the major contributory factors for increase 
in production , which worked out to 23. 75 lakh tonnes (in 
clusive of newsprint, cultural paper , paper and paper boards ) 
in 1984 -85 as against 21, 78 lakh tonnes in 1983- 84 . Des 
pite strong demand and increase in the cost of piper , the 
paper industry continued to have piquant situation . Three 
large integrated pulp and paper mills remained closed during 
the year. Units based on forest raw materials , such as bam 


1. 87 Agricultural tractors industry also showed , by und 
large , a satisfactory performance and the production was 
about 12. 1 % more in 1984-85 compared with 1983-84, How 
ever, some of the tractor units faced problems in procuring 
bought- out components, imbalances in plant and other con 
straints . The performance of power tiller units remained 
suh - optimal, as in the last year , 
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1.88 The value of output of drugs and pharmaceutical the cornerstones of the operating plans of industrial units 
industry during the year 1984 -85 showed a poor increase in operation . 
of 6 . 2 % in the area of bulk drugs and 3 . 8 % in the area of 

1. 95 The total Plan vuilay oi tlo Centre , States and 
formulations. In view of decelerating growth rate in the 

Union Territories for 1985 -86 at Rs. 32 , 101 crorey is 
drugs and pharmaceutical industry for the last tivo ycars, 

nighet my iDOLÇ 0 over the revised Plan qulay of 
the Central Government , during the year , de- licensed a Ks. 30 , 3 / 1 crores in 1984-8 ). Centrul assistance for Plans 
number of bulk drugs and formulations. This number, as 

of Stacs 27:1 Union Territories for 1985 -80 at RS, 6 , 134 
at the close of the year 1985, worked out to an impressive 

Cults is higher by 30 % Over that of 1984 -85. Tho Statcs 
94 out of 225 or so bulk drugs produced in thc country . 

have also bcen allocited higher share in the tolal market 
The Government also allowed under the new policy for 

borrowings . 
distribution of canalised drugs, 25 % more canalised bulk 
drugs than the unit s entitlement based on its licensed 

1. 96 Morc significant than the increase in the Plan 
capacity for formulations. It is expected that with the Oulay is the SLIDstantial step - up 42 outlays in critical 
measures taken , iho production of bulk drugs and formu 

sectors . The provision for power developincnt during 
lations is likely to show a good increase in 1985-86 . 

1983 - 86 in the central Sector shows an increase of 35.840 

over the icvised outlay for 1984 - 85. In the transport and 
Performance Analysis 

conumunications Sector also , the increase in the outlay is 
1 .89 Insofar as the prolilability of the corporate sector 

by 9 . 990 
is concerned , based on the operations of IFCI assisted 

1. 97 All the above measures should be able to provide 
units , it inay be stated that their financii performance , on 2 strong basis for a slabis und orderly growth of the 
the whole remained less than satisfactory in 1983 -84. eCorony. Even with the existing cupita stock , the 
Sales of 400 selected concerns in 1983 - 84 had a modest industry will bring about substantial increase in production 
increase of 8 . 3 % over the previous year . The profit margin Tarcs and morenental capital- output ratio , if the projects 
( i.e . gross profit as percentage of sales ) showed a dcclinc undertakçı arc well formulated and implemented in time so 
of 8 . 9 % in 1983 -84 . 

us to avoid time and cost overruns, and are able to build up 

optimum capacity utilisation , at the carliest. 
1. 90 The gross capital formation of 400 selected 
concerns, however , showed an increase of 12 .6 % in 1983 

1 ,98 The industry can also improve its productivity 
84 in which the increase in the fixed assets accounted for 

considerably if it adopts such corporate strategies us can 
90. 4 % . The rate of growth in gross fixed assets worked help it in kecping its plant and equipment in an efficient 
out tu 15 . 9 % , while inventories of finished goods declined 

condition , and makes use of modern management 
by 4 .496 . 

techniques , Modernisation is a continuous process , but 

the need of the hour is, that an intcgrated programme of 
1, 91 During 1984 -85 , based on a quick assussment of 605 inodernisation , (covering modernisation of machinery 
assisted concerns which were in production , only 323 have alud cquipment, modernisation of products in terms of 
indicated that their operations in 1984 -85 were likely to result design , quality and standardisation , modernisation of techno 
in profits , which reflects that 46 , 6 % of assistcal industrial logy consistent with economic , efficicucy and quality , moderni 
concerns are expected to be in the red . 

sation of organisational structure and , above all the moderni 

sation of management culture ) , is undertaken so that there 
( 2 ) Quil .oh and Strategics 

is il perceptible improvement in the overall profitability and 
1. 92 The iccord soojgrains production around 151. 5 

viability of industrial units . 
inillion tonnes in Succession for the last two years and 

1. 99 Financial Institutions also have the responsibility of 
with a buffer stock of foodgrainy estimated to have improving the qualitative aspects of project identification , 
rcaclıcd about 31 million tonnes by the end of June, 1985 . project appraisal and project implementation through better 
have helped considerably strengthen the economic babe evaluation , monitoring and follow - up . These areas aro 
for facilitating acceleration in overall growth . With the engaging the attention of the Institutions and they are cn 
timely on -set of the inonsoon , the target of 160 million deavouring constantly to improve their own systems, pro 
tonnes of foodgrains production during 1985 - 86 appears to cedures and attitudes to accomplish the set targets and goals . 
be quito achievable . 

IFCI vill have in 1985 - 86 computer -based systems in almost 

all key areas of its operations, so as to provide a better and 
1.93 The infrastiuctural sectors have also reflected 

efficient service to its clientele . IFCI has also been endea 
considerable improvement both the way of increases in vouring to bring qualitative improvements in its resources , 
capacity / production as also in the rate of utilisation of 

buth inaterial and human . 
capacities . The liberalisation of industrial policies and 
relaxation of controls have rendered the cnvironment most PROJECT TINANCING OPERATIONS AND WORKING 
conducive for industrial growth . The proposals made by 

RESULTS 
the Government in 1985 -86 Budget provide considerable 
supportive strength to the country s development and its . ( A ) Project Financing Operutions 
progress towards economic maturity . These developments 

IFCI s Orcrall Operations 
augur well for the country s industrialisation and technological 
advance into the 21st contury as a piodern agro -industrial 

2 .01 The operations of IFCI scaled new heights in 1984 -85 . 
society . 

Net sanctions at Rs. 450 .64 crores for 418 projects of 385 

concerns in the year ended the 30th Junc, 1985 , crossed 
1.94 Food , Work and Productivity have been laich the mark o [ Rs. 450 crorcs for the first time and were tho 
down as the three inter-rolated main objectives in the highest ever sanctioned in any year during 37 ycars of 
Seventh Five Year Plan ( 1985- 90 ) . In the area of industry, IFCI s cxistence . These sanctions showed a growth rate of 
the emphasis is on achieving break - through in the 27. 2 % over Rs. 354 . 27 crores for 337 projects in the previous 
quality of products and services of Indian industry year . 
combined with measlires for energy conservation and 
abatement of pollution . A growth of 7 m in the industrial 

2 .02 The total assistance disbursed in 1984-85 was Rs. 
Rector has been envisaged . for which the emphasis would 

309. 72 crores , registering a growth of 22.2 % over the 
have to be given by the industry more on incrcasing 

inssistance of Rs. 353 . 33 crores disbursed during the preceding 
productivity , fuller utilisation of existing capacities, 

year. 
completion of on - going projects in time, without 2 . 03 A significant feature of IFCI s assistance sanctioned 
involving, As far as possible , any time and cost overrun , during 1984 -85 was that more than 60 % of the total 
technological upgradation and reducing cost of production assistance sanctioned went to projects located in notified 
with an eye on the quality of the products and services . backward districts , areas. The percentuge share of each 
New units to be established in the Seventh Five Year Plan category of notified backward districts i.c ., category A . 
need 10 he of optimum scalç to coşure efficient and low B and C in the total assistance sanctioned for projects in 
cost of production . Existing units also need to expand and notified backward districts worked out to 32 % , 36 % and 
diversify thcolselves with a view to taking advantage 32 % respectively . 
of economies of scale and be able to respond flexibly to 
changing market conditions . An investment strategy that 

Flow of applications 
Inys considerable emphasis on higher growth rate of 

2, 04 During the year 1984 - 85 , there was a marked 
exports and cffective import substitution has to be onç of improvement in the number of applications received for 
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(2) 
(8 ) 


(3) 
(29 . 78 ) 


category ( A ) 3 
Applications from concerns in regard 
to which certain importantmatters / 
basic issues were outstanding and 
renained to be sorted out (classified 
as category B ) . . . . 


financial assistance , IFCI, jointly with other Financial 
Institutions, processed during the year , applications from 419 
COACCINS for an aggregate assistance of Rs. 3 ,028 . 57 crores 
as against applications trom 332 concerns for an aggregate 
assistance of Rs. 1 , 931 . 19 crores in the previous year , Out 
of thcsc 419 applicant concerns, applications from 150 con 
cerns were for the setting up of new projects , and applications 
from 269 concerns were for their cxpansion /diversfication / 
modernisation scheme and or aditional assistance for meeting 
a part of overrun, cte , 

2 .05 Dut of the applications from 419 concerns taken 
up for processing during the year, 385 concerns were 
sanctioned gross financial Assistance üggragating Rs. 452.38 
Crores and applications from five concerns had to be 
treated as withdrawn or closed , Ag at the end of the year, 
applications from 29 concerns under IFCI s lead for an aggre 
gate assistance on joint financing basis for Rs . 182 . 53 crorcs 
were rending . 
Applications Punding at 111.9 Close of the Yeur 

2 ,06 The position regarding pending applications in 
respect of which IFCI was in the lead , as on the 30th June , 
1985 (with corresponding figures for the previous yeur ) is 
given in Table 2 . 


26 
(9 ) 
29 
(17) 


174 -03 
(120 - 15 ) 

182 :53 
( 149 .93 ) 


Total 


Note : Figures in brackets denote the position atas the close of 

the previous year, i. c., 1983 - 84 


2 ,07 In addition, applications from 78 concerns for an 
aggregate amount of Rs, 960.03 crores were pending con 
sideration under the lead of IDBI, ICIC and IRBI, in which 
IFCI is also likely to be involved during 1985 - 86 . 


Tablc 2 : Pending Applications 
( As at the 30th June, 1985) 


( Rs. crores) 


Category of applications pending 
(IFC ) lead cases ) 


Number of Amount of 
concerns assistance 
from which sought for 
applications jointly from 
wero pending institutions 

Rs. 


Sanctions and D !shursements 
* 2 .08 The net financial assistance after making adjustments 
for cancellations, etc ., of the Order of Rs. 1. 74 crores 
sunctioned by IFCI during the yçar aggregated Rs . 450 ,64 
crores for 418 projects of 385 concerns, us against the net 
sanctions of Rs. 354 .27 crorcs for 337 projects of 308 con 
cerns in the previous year. 

2 ,09 Disbursements in 1984 -85 aggregated Rs. 309,72 crores 
as against Rs. 253 . 53 crores in 1983- 84 . 

2 . 10 Table 3 gives the facility -wisc classification of 
assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the year 
1984 - 85 and also since inception up to the 30th June , 
1985 . 


( 1 ) 


Applications for concerns ready for 
processing (classified ) 


8 . 50 


Table 3 Facility -wise Classification of Sanctions and Disbursements 


(Rs. croros ) 


_ - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


1984 - 85 
( July - June) 


Cumulative up to the 

30th June , 1985 


Facility 


Disbursements 


Disbursements 


Sanctions 

Rs. 


Sanctions 

Rs. 


Rs. 


Rs. 


(1) 


M 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- - 


- 


- 


Rupee loans 


- Normal 


. 


- Soft Loans Scheme 
Foreign currency loans - 
Underwritings . . 


: . . . 
. . . 


. . 


231 11 
(51 .3 % ) 

63 . 12 
( 14 .0 % ) 

99 -85 
(22 . 1 % ) 

31 - 54 
(7 . 0 ) 

1 .18 
(0 . 3 % ) 


239 . 73 
(77 . 4 % ) 

35 - 35 
( 11 .4 % ) 

27 .60 
(8 .9 % ) 

4 .81 
(1 .6 % ) 

1 :03 
(0 : 3 ) 


1669 -61 
(64 .4 % ) 

265 -78 
(10 .3 % ) 

355 -69 
(13 .7 % ) 

191 - 34 
(7 .4 % ) 

12 -28 
(0 .5 % ) 


1382 . 26 
( 72 . 2 % ) 

192 67 
(10 .0 % ) 

217 - 32 
( 11 . 3 % ) 

55 .18 
(2 .9 % ) 

10 . 92 
(0 .6 % ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Direct subscriptions 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Guarantees 

For deferred payments 


. 


. 


. 


1 -20 
(0 .4 % ) 


For foreign loans . . 

. . . . 
TotalLIITT 


15 .63 
(3 . 5 % ) 

8 . 21 
(1 . 8 % ) 

450 -64 
(100 .0 % ) 


61 : 38 
(2 -4 ) 

34 -82 
(1 - 3 % ) 
2590 . 00 
( 100 .0 % ) 


32 . 73 
( 1 . 7 % ) 

24 . 92 
(1 -3 
1916 00 
(100 .0 % ) 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


309 . 72 
( 100 . 0 % ) 


Note : Figures in brackets denote tho percentages to the total, 
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Time taken for Processing of Applications 

crore wus sanctioned during the year to 86 concerns and 
2 . 11 Of the 385 concerns sanctioned assistance during 

one concern respectively . The direct subscriptions to equity 

shares of 11 concerns to the extent of Rs. 0 .79 crore and to 
the year , 373 concerns were sanctioned assistance within 

debentures to the extent of Rs. 0 .39 crore in the case of one 
a period of four months, nine within a period of four to six 

conccia Were also sanctioned . 
months, and thrce after a period of more than six months 
reckoned from the date of submission of complete informa 

2 . 19 During the year under review , 49 issucs of shares 
tion in each case . 

for Rs. 14 . 76 crores which were underwritten by IFCI Were 

placed in the market , compared with 42 issues of shares for 
Rupee Loans 

Rs. 12 . 37 ciorcs in 1983 - 84 . Shares amounting to Rs. 3 .92 
2 . 12 Sanctions of rupee loans during the ycar crores devolved on IFCI, pursuant to underwriting obliga 
amounted to Rs. 294, 23 ctorcs, which were 16 .6 % higher 

tions. 
than the last year s sanctions of Rs. 252 , 35 crores. These 2 .20 During the year 1984- 85 , disbursements in respect of 
included Rs. 63, 12 crores of soft loan assistance sanctioned 

shares devolved under underwriting obligations (including 
under the Soft Loans Scheme. This assistance marked an 

thosc devolved in earlier years ) amounted to Rs. 4 .81 crores . 
increase of 104. 5 % over the sanctions under the Soft Loans 

In addition , disbursements in respect of direct subscriptions 
Scheme in 1983- 84 , 

to shares and debentures , to an aggregate extent of Rs. 1 .03 
2 .13 The disbursements of rupee louns inclusive of dis crores (for 13 companies ) were also made in 1984 - 85 . 
bursements under Soft Loans Scheme during the year amounted 

Cumulative Sanctions and Disbursements 
to Rs. 275 ,08 crores as against Rs. 234 . 22 crores in 1983 - 84 , 
marking an increase of 17 . 4 % . 

2 .21 The cumulative net financial assistance sanctioned by 

IFCI during the period of 37 years of its service to Indian 
Foreign Currency Loans 

industry amounted to Rs. 2 , 590 . 90 crores to 2 ,093 projects 
2 , 14 Foreign currency loans sanctioned during the year 

of 1,728 concerns, spread all over the country . The cumu 
amounted to Rs. 99 .85 crores as against foreign currency 

lative disbursements as on the 30th June, 1985 , amounted 
loans of Rs. 55 .70 Crores sanctioned in 1983 -84. With the 

to Rs, 1, 916 . 00 crores which represented 74 . 0 % of the total 
augmentation of the foreign currency resources, the growth 

sanctions. However , in relation to the total loan assistance 
rate of foreign currency loan sanctions recorded an all - time 

sanctioned , the disbursements against the loan assistance 
Increase of 79 . 3 % . 

accounted for 78 .2 % as at the end of the 30th June , 1985. 

The total assistance outstanding as on the 30th June, 1985 , 
2 . 15 The disbursements of foreign currency loang in amounted to Rs. 1, 372 .31 crores from 1, 302 concerns. 
1984 -85 were of the order of Rs. 27 .60 crores as against 

Assistance to Priority Sector 
Rs, 12 . 09 crores in 1983- 84. The increase was as high as 
128, 3 % 

2 . 22 Financial assistance sanctioned during 1984 -85 to 
industries of high national priority amounted to Rs. 249. 21 

crores to 228 projects . In addition , other selected industrios 
Guarantees 

of importance (basically those listed in Appendix I to 
Industrial Policy Statement dated the 2nd February , 1973 as 

amended from time to time but excluding those already 
2 . 16 The sanctions of guarantees for deferred payments included in the list of high priority industries ) claimed 
And foreign loans in 1984 - 85 aggregated Rs. 23, 84 crores , 

assistance of Rs. 90.63 crores for 74 projects . Thus, out of 
ag against Rs. 7 .45 crorea in 1983 - 84, recording an increase 

418 projects sanctioned assistance of the order of Rs. 450 .64 
of 220 . 0 % . The guarantees facility for deferred payments 

crores, 302 projects in industries of high national priority 
of Rs. 15 .63 crores was for import of equipment from and other selected industries of importance claimed an 
abroad . The said assistance was to varied projects in the assistance of Rs. 339.84 crores accounting for 75 . 4 % sharo 
field of processing and freezing of vegetables , ceramics , in the total assistancc sanctioned in 1984 - 85 . 
fertilizers , zinc, watches , textiles and mining. The guar 
antees for foreign currency loans were sanctioned to the 

2. 23 Out of the disbursement of assistance of Rs . 309 .72 
extent of Rs. 8 .21 Crores to two projects , one relating to 

Crores in 1984-85, 85 .0 % i.o ., R . 263 . 14 crores , was in 
bicycle and one high - carbon -charge- chrome unit . 

respect of projects in industries of high national prioriy and 

other selected industries of importance . 
2 . 17 The guarantees issued during the year were for 

2 . 24 . About 82 % of the Assistance granted by IFCI 
Rs. 1. 20 crores which were granted on behalf of a zinc during the decade 1975 - 85 had gone to industries of high 
project in Kerala and an arecanut processing co - operative national priority and other selected industries of importance. 
unit in Kamataka . 

Purpose-wise Classification of Assistance 
Underwriting and Direct Subscription Assistance 

2.25 Table 4 gives the purpose-wise analysis of the 
2 . 18 The facility of underwriting of equity shares and assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the year 
debentures to the extent of Rs. 31. 04 crores and Rs. 0 , 50 and also cumulatively up to the 30th June 1985 , 
Table 4 : Parpose-wise Cassification of Assistance Sanctioned and Disbursed 

(Rs. Tooo ) 
1984 - 85 

Cumulative up to the 
Purpose 

( July - June) 

30th Jurc , 1985 
No . of projects Sanctions Disburgomonts Sanctions Disbursement 

Rs. 

Rs. Rs. 

Rs. 
(1) New projects 

141 244 . 54 215 - 38 1668 -48 

1227 -61 
(54 .3 % (69 . 5 % ) (64 .4 % 

(64 . 1 % 
(ii) Expansion /diversification 

. 

67 .60 27 -54 474 - 93 

380 -75 
( 13 .0 % ) 

(8 .990) ( 18 -3 % ) ( 19 . 9 % 
(iii ) Modernisation /ronovation , etc. . 
- Soft Loans Schome . 

63 . 12 

35 - 35 265 78 

192 -67 
(14 .0 % ) (11 -45 ( 10 . 3 % ) 

( 100 % ) 
---Normal 
(iv) Othor puposes viz., for meeting overrun 

in the cost of projects , rehabilitation , 
balancing oquipment, etc . . . 

140 75 - 38 31 :45 181 - 71 

114 . 97 
( 16 . 7 % ) (10 .2 % ) (7 .0 % ) 

(6 .0 % 
Total 

450 -64 309 - 72 2590 . 90 

1916 .00 
(100 .0 % ) ( 100 .0 % ( 100 . 0 % ) 

(100 . 0 % ) 
Noto - Figuros in brackets donote percentagos to the total, 
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Assistunce to New Projects 

sector . These included 10 sugar co -operatives claiming 

assistance of the order of Rs. 7 .65 crores , 14 textile co 
2 .26 Out of 418. projects assisted during the year , 141 

operatives with an assistance of Rs. 14 .45 crores , and four 
(33. 7 % ) were new projects , which claimed assistance of 

bagasse - based paper mills in the co -operative sector with an 
the order of Rs. 244.54 crores (54, 3 % of the total sanctions ) . 

29sistance of Rs. 4 . 35 crores . The assistance sanctioned to 
Of thesc , 19 projects cach had a capital outlay up to Rs. 3 

industrial co -operatives in 1984 - 85 formed 5 . 9 % of the total 
crores ; 33 projects lad individually a capital outlay exceeding 

assistance sanctioned during the year . 
Rs. 3 crores but up to Rs. 5 crores ; 48 projects were in 
capital outlay range exceeding Rs. 5 crores but up to Rs. 10 

2 . 32 Disbursements to the units in the co - operative sector 
crores , and 41 projects were those, whosc capital cost was 
above Rs. 10 crores. 

observed 

during the year. amounted to Rs. 25.86 crores , of 
It Ouwid , thus , be that 

which , 

Rs. 12 .86 crores were disbursed to 40 sugar co -operatives , 
among the new projects financed during the year , 36 . 9 % 

Rs. 1 ,81 crores to one Çocoa processing co - operative and 
of the projects were in the project cost range of up to Rs, 5 

Rs. 2 . 93 crores to three paper co-operatives . 
crores and 34 .0 % of the projects were those which indivi 
dually had a project cost between Rs. 5 crores and Rs. 10 

2 . 32 Disbursements to the units in the co -operative sector 
crores while 29 . 1 % of the projects had individual project 

sanctioned assistance of the order of Rs, 294 , 05 crores to 
cost about Rs. 10 crores . 

274 co -operatives , of which , Rs. 253. 09 crores ( 86 . 1 % ) had 

already been disbursed . Table 5 gives the break -up of the 
Assistance to Modernisation Projects 

assistance sanctioned and disbursed to various industrial 
2 .27 The projects claiming assistance for the purpose of 
modernisation were 87, which accounted for an aggregate 

cooperatives. 
assistance of Ry, 63. 12 crores, being 14 % of the total 
assistance sanctioned during the year, as against 74 projects Table 5 : Aggistance to Industrial Co - operatives ( 1984 -85 ) 
sanctioned assistance of Rs. 42 . 17 crores in 1983 - 84 , This 
showed an increase of 17 .6 % in the number of projects 

(Rs. crores ) 
and 49 . 7 % in the quantum of assistance sanctioned for 
modernisation . 

Nature of industrial 

No . of co - Amount Amount 
2 . 28 The assistance sanctioned under the Soft Loans co - operativos 

operatives sanctioned disbursed 
Scheme which covered the entire assistance sanctioned for 

Rs. 

Rs . 
modernisation during the year was higher by 29 .9 % by 

- - - - - - - - - - - - - - 
number of projects and 104 .5 % by the quantum of assistance , ( 1 ) 

(2 ) ( 3) (4 ) 
when compared with the previous year s sanctions of the 

- - - - - - - - - - 
order of Rs. 30 .87 crores to 67 projects under the Soft 

Sugar 

192 - 69 183 - 96 
Loans Scheme 

Cotton spinning 

73 -63 57 -88 
Assistance to Expansion and diversification Projects 

Jute 

. . . . 1 0 . 79 0 . 79 
2 . 29 Assistance of the order of Rs. 67.60 crores during 

Paper 

4 .35 2 .93 
the year went to 50 projects for their expansion and diversi Fertilisers , . 

3 .00 
fication programmes in 1984-85. This was more by 92 . 0 % , 

Synthetic fibros . 

2 .50 2 -50 
the number of projects being more by 13.6 % when com 

Vegetable oil 

0 . 22 0 .22 
pared with the assistance of Rs. 35.21 crores sanctinoed to 
44 projects last year for their expansion / diversification pro 

Cocoa processing 

187 1 .81 
grammes . 

Total , , . . 

274 294 . 05 253 .09 
Assistance for Other Purposes 

- 

- - 
2 . 30 Financial assistance amounting to Rs. 75 . 38 crores 
were sanctioned to 140 projects during 1984 -85 for other 

The assistance to the cooperative sector formde 11. 3 % 
purposes, viz., for mecting overrun in the cost of projects, 

of the total cumulative assistance portfolio of IFCI us on the 
rehabilitation schemes. acquisition of balancing equipments , 

30th June, 1985 , 
etc . as compared to Rs. 24 . 13 crorcs sanctioned for 72 
projects during the preceding year , 

( b ) Corporate Sector 
Sectoral Classification of Assistance 

2 .34 Table 6 gives the analysis of assistance 
(a ) Co -operative Sector 

sanctioned 

during the year , and cumulajtvely up to the 30th Juno, 1985 
2 .31 During the year , JFCI sanctioned assistance of the 

to indusrtial projects in the corporate sector, which includes 
order of Rs. 26 .45 crores to 28 projects in the cooperative 

industrial units in private , joint as well as public sectors. 


. 


. 


80 


Table 6 : Analysis of Assistance Sanctioned and Disbursed to the Corporate Sector 


(Rs. croros ) 


1984 -85 
( July - Juno) 


Cumulative up to the 
30th June, 1985 


Sector 


Sanctions 


Disbursements 


Sanctions 


RS . 


No. of 
projects 


Amount 

Rs. 


No. of 
projects 


Amount Disburso 

ments Rs. 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


314 


Private 
Joint 
Public 


52 


331 01 
56 .25 
36 . 93 


189 .52 
58 -20 
36 . 14 


1 -419 

179 
221 


1 ,641 . 49 

346 67 
308 69 


1 , 198 -27 

224 - 03 
2 40 -61 


24 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


390 


4 24 19 


2 83 - 86 


1 ,819 


2 , 296 . 85 


1.662 .91 


10 — 509 GI/85 
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projects . This comprised Rs. 346 .52 crores by way of rupee 
loans , Rs. 134. 80 crores of foreign currency loans, Rs. 32. 46 
crores by way of underwritings / direct subscriptions and 
Rs. 29 .74 crores in the form of guarantees , and, formed 21 % 
of the total cumulative assistance sanctioned to industrial 
concerns by IFCI up to the 30th June, 1985. 


2 . 35 Compared with the previous year, the quantum of 
assistance during the year increased by 62. 8 % to concerns in 
the private sector. The share of assistance to joint sector 
and public sector units, during the year , however , came down 
by 33 . 1 % and 7 . 3 % respectively compared with the sanctions 
accorded last year . The overall share of assistance claimed 
durnig the year by private , joint and public sector units , was 
73. 4 % , 12 .5 % and 8 .2 % respectively . 

2 . 36 In view of the considerable relaxations offered to 
MRTP / FERA companies , the share of assistance of Large 
Industrial House , ( i. e . inter connected undertakings with 
total assets above Rs. 20 crores registered under the MRTP 
Act, 1969 ) , during the year , went up from Rs. 22 . 10 crores 
last year to Rs. 87 . 17 crores for 61 projects of 48 concerns. 
This formed 19 , 3 % of the total assistance sanctioned in 1984 
85 as compared to 6 . 2 % of the total assistance sanctioned 
in the previous year . 

2 .37 Out of the assistance sanctioned to 61 projects belong 
ing to Large Industrial Groups in 1984- 85 , 49 projects were 
inhigh priority sector industries, like fertilisers , cement, 
paper, textiles , non - ferrous metals, basic industrial chemicals , 
etc . Out of the remaining 12 projects , 11 were in connection 
with the modernisation assistance under the Soft Loans 
Scheme and one project was assisted under a rehabilitation 
programme. 


2 . 39 It needs to be appreciated that the basic , role conceiv 
ed for IFCI when it was set up in 1948, was financing of 
medium and large scale industries , mainly in the private 
corporate sector and co - operative sector . It was only in 
1970 that IFCI took to the financing of medium scale public 
sector units also on selective basis , on the same terms and 
conditions as applicable to the private corporate sector . 
Thereafter, IFCI also started extending assistance to pro 
jects under the then evolved concept of establishing indus 
tries in the joint sector . The share of the public and joint 
sector projects in IFCI s assistance portfolio has to be view 
ed in this context. 


2 .40 Cumulatively , the share of assistance of proviate 
sector projects in IFCI s total assistance portfolio as on the 
30th June, 1985 , was the largest, i.e ., 63. 4 % ; the share of 
joint and public sector projects being 13 .4 % and 11. 9 % 
respectively . The assistance sanctioned to the entire corpo 
rate sector formed 88 .7 % of the total assistance portfolio of 
IFCI up to the 30th June , 1985 . 
Industry -wise Coverage of Assistance 

2 .41 Industry-wise coverage of assistance during the year 
and cumulatively up to the 30th June, 1985 is given in 
Table 7 . 


2 . 38 The cumulative financial assistance sanctioned by 
IFCI to concerns belonging to Large Industrial Houses i.e ., 
inter - connected undertakings with total assets above Rs. 20 
crores registered under the MRTP Act, 1969 , upto the 30th 
June, 1985, amounted to Rs. 543.52 crores for their 378 


Table 7. Industry -wise Coverge of Assistance 


(Rs. crores ) 


1984 - 85 
( July - June) 


Cumulative up to the 

30th June , 1985 


Industry 


No. of 
projects 


% to the 
total 


% to the 

total 


Amount 
sanctioned 
Rs. 

(3) 


No. of Amount 
projects sanctioned 

Rs. 
(5) (6) 


(1 ) 


(2 ) 


(4) 


(7) 


IN 


Basic industries 
( viz., basic metal industries , basic industiral chemicals , 

fetilisers, cement,mining . power generation , etc.) 


110 


163 -08 


36 .2 


459 


833 -21 


34 1 


56 


61 :72 


13 .7 


307 


312 - 55 


120 


Capital goods industries 
(viz .,machinery and accessories , electrical machinery and 
appliances , transport equipment, etc .) 
Intermediate goods industries 
( viz . chemical products, metal products , non -metallic 
mineral products , jute, tyres and tubes, etc ) . . 
Consumer goods Industries 
(viz . sugar , other food products, cotton/woollen textiles , 
paper and other miscellaneous industries) . 
Service industries 
(Viz . hotels shipping, etc .) . . . . . 


99 


106 . 31 


23 .6 


391 


450 . 26 


17 .4 


137 


107 .45 


23 .8 


881 


8 90 -66 


34 .4 


16 


12 .08 


2 .7 


55 


54 : 02 


2 .1 


Total 


418 


450 .64 


1000 


2093 


2590 .90 


100 .0 


ntinued to meet together Wed by chems & pesticide 


2.42 The industries which claimed a significant share in 
IFCI s assistance during the year were textiles ( 11 .6 % ) , ferti 
lisers ( 10 . 1 % ), synthetic fibres (9 . 9 % ), cement ( 9. 4 % ), che 
micals and chemical projects (6 . 1 % ) , electrical machinery 
and equipments ( 5 .9 % ), transport equipment (5 .5 % ) , plastic 
nroducts and materials ( 4 .9 % ) , paper ( 3 .9 % ) , iron and steel 
(3 . 5 % ), etc . 


2 .43 In the cumulative picture , textile , cement and sugar 
continued to be the largest beneficiaries of IFCI s assistance 
having claimed together 36 . 2 % of assis ance in IFCI s total 
assistance portfolio followed by chemicals & chemical pro 
ducts (8 .5 % ), paper (6 .4 % ), fertilisers & pesticides (5. 9 % ), 
iron & steel (5.7 % , synthetic fibres (5.2 % ), transport equip 
ment (4 .7 % ), electrical machinery and appliances (3 .8 % ) non 
ferrous metals (2 .4 % ), power generation (2 .3 % ) , etc , 
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- - 


- 


( Rs . crores) 


1984 -85 
(July - June ) 


Cumulative up to the 30th June , 

1985 


State /Territory 


No. of 
projects 


Amount 
sanctioned 

Rs. 


to the 
total 


No. of 
projects 


Amount 
sanctioned 

Rs. 


to the 
total 


( 1 ) 


(2) 


( 3) 


(4 ) 


- 


· 


1 .4 


· 


· 


1 : 3 


0 . 6 


5 .5 


157 


We 


. 


. 


. 


, 


, 


, 


wto 


. 


3 - 5 


Andhra Pradesh 
Assam 
Bihar 
Gujarat 
Haryana 
Himachal Pradesh . 
Jammu & Kashmir 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Meghalaya 
Nagaland , , , 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Sikkim 
Tamil Nadu 
Tripura 
Uttar Pradosh . 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Islands 
Arunachal Pradesh 

. 
Chandigarh 
Dadra & Nagar Haveli 
Delhi 
Goa 
Pondicherry 


4 . 1 


25 - 51 


5 .7 


177 


. 


18 -9 


226 


160 


5 .5 


20 


0 . 5 


45 . 79 10 2 

184 257 .69 

9 .9 
3 .20 07 

29 -89 

1 :0) 
4 .76 1 :1 

64 -89 

2 .5 
34 - 13 

7 . 6 

198 270 - 54 
6 -42 1 .3 

78 . 22 3 :0) 
5 . 71 

26 . 77 

1 .0 
7 .66 

14 . 50 
24 .71 

184 . 99 

7 . 1 
16 .28 3 .6 66 83 .83 

3 . 2 
23 -11 5 - 1 

76 107 .58 4 . 2 
65 .88 14 -7 372 393 - 36 15 . 2 

2 . 74 

0 . 1 
1 .41 0 -3 

2 . 08 0 . 1 
20 .61 4 . 5 

48 89 . 20 
3 . 9 

104 .98 
92 148 .85 5 .8 

1 : 00 
7.2 

220 . 95 8 .5 

1 . 16 
84 -81 

315 .56 12 -2 
21 : 33 4 .7 

141 .41 
0 -30 0 . 1 

0 . 82 

0 . 16 
0 .41 0 . 1 

0 . 76 
0 .61 0 . 1 

0 . 61 
5 .17 1 : 1 

30 . 99 

1 . 2 
1 . 25 0 : 3 

17 11 . 78 
1 - 36 0 . 3 

9 . 70 

0 . 4 
-- - - 
450 -64 1000 2093 2590 . 90 100 . 00 

- -- - - - - 
Assistance to Projects in Notified Backward Districts / Arcas 

2 . 49 Out of the total assistance of Rs. 450 .64 crorcs for 
418 projects sanctioned during the year , 60. 5 % , i.e ., Rs. 
272. 59 crores was accounted for by 220 projects ( 52 .6 % of 
the total number of projects assisted ) located in notified 
backward districts / areas. 

2 . 50 With the re - classification of backward districts / areas 
as ciutegory A (No- Industry / Special Region ) Districts; B 
and C , IFCI made special cadeavours so that its assistance 
cc uld reach as many No- Industry Districts / industrially back 
ward areas, as possible , During the year, 49 projects were 
sanctioned assistance of the order of Rs. 87 .03 crores in catc 
gory A (No- Industry , Special Region ) Districts, as against 
23 projects with an assistance of Rs. 26 . 99 crores sanctioned 
last year . Thus , the assistance sanctioned for projects in catc 
gory A (No- Industry / Special Region ) Districts, in 1984-85 
was more than three times the sanctions made in 1983 -84 
for such projects . In category B and C Districts , 97 and 
74 projects were sanctioned assitance of the order of Rs. 
97 . 75 crores and Rs. 87 .81 crores, respectively , 

2 .51 Of the projects assisted in the notified industrially 
backward districts , areas 100 were new projects , of which 72 
projects cach involved a capital outlay of Rs. 10) crores and 
below and 28 projects cuch had a capital outlay of more 
than Rs. 10 crores . 

2 .52 The assisted projects in category A , B und C Jist 
ricts mainly pertained to industries like textiles ( 37 ), cement 
( 29 ), chemicals & chemical proclucts (21) , fertilisers & pesti 


- 


Total 

. . . 

418 
- - - - - - - - - - - - - - 
State -wise Spread of Assistance 

2 .44 The State -wise spread of IFCI s assistance in 1984 
85 , and cumulatively up to the 30th June , 1985 , is set out 
in Table 8 . 


2 .45 A special feature of the State -wise pattern of assis 
tance , during thç year, was that Union Territory of Dadra 
& Nagar Haveli was covered by IFCI s assistance for the 
first time, where assistance was sanctioned for setting up a 
new auto -ancillary and billet grinding machine manufacturing 
unit by an existing concern under its diversification schemc. 


2 .46 Uttar Pradesh , Maharashtra and Andhra Pradesh 
claimed the first three positions in the IFCI s assistance port 
folio during the year 1984-85, claiming 18 . 9 % , 14 .7 % and 
10 , 2 % shares respectively in the total assistance sanctioned . 


2 . 47 Compared with the previous year, while the States 
of Himachủl Pradesh , Jammu & Kashmlr , Karnataka, kerala , 
Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu , and West Bengal, 
were able to improve their share in IFCI s assistance during 
the year , the Statey whose share in IFCI s Assitance slided 
down, during the year , were Gujarat, Punjab , Haryana , 
Madhya Pradesh and Orissa . 

2 .48 Cumulatively , Maharashtra , Uttar Pradesh and 
Gujarat continued to occupy the first three positions in the 
IFCI s total assistance portfolio . The next in order were 
Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Karnataka , Rajasthan and 
West Bengal. 


336 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 22 , 1986 (CHAITRA 1, 1908 ) 


(Part III — SEC . 4 


cidcs ( 17 ), synthetic resins & plastic products ( 13 ), electrical 
machinery & appliances ( 13 ) , iron & steel ( 9 ), synthetic 
fibres ( 13 ) paper ( 10 ) , transport equipment ( 9 ) , metal pro 
ducts ( 7 ), miscellancous non metallic mineral products (7 ) , 
sugur ( 6 ) , etc. 

2 . 53 Cumulatively , up to the 30th June, 1985, LFCI had 
sanctioned financial assistance aggregating Rs. 1, 345.80 crores 
to 954 projects located in notified backward districts / arça 
which has constituted 51. 9 % of IFCI s net cumulative sanc 
tions. 


nery and equipments ( 13 projects ), industrial machinery (6 
projects ), plastic products (6 projects ), synthetic fibres ( 5 
projects ) iron & steel ( 4 projects,) metal products ( 4 projects), 
chemicut & chemical products ( 4 projects ) and other indust 
ries ( 15 projects ) . 

2 . 58 The countries from where, and the number of projects 
for which , the technology was obtained , were Japan ( 10 ), 
USA (24 ), Federal Republic of Germany ( 12 ), Italy (2 ), 
France (6 ) , U . K . ( 3 ) , Switzerland ( 2 ) , Denmark ( 1 ) , Norway 
( 1 ) , Finland ( 1 ) , Ireland ( 1 ) , Netherlands ( 1 ) , Luxem 
bourg ( 1 ) , South Korea ( 1 ) , Singapore ( 1 ) , and Poland ( 1 ) . 


Projects Promoted by New Entrepreneurs 

2 .54 Out of 141 new projects assisted during the year, 
18 projects were those promoted by now and technician 
entrepreneurs , which claimed an assistance of Rs. 17 . 56 cro 
res . The said projects were spread over industries like ce 
ment, plastic products, chemicals, glass, hotel, miscellaneous 
food products, etc . Further , of the above mentioned 18 new 
projects promoted by new entrepreneurs, 15 projects were 
located in notified backward districts / areas out of which 
Seven were located in category A (No -Industry / Special 
Region ) District. 


2 .55 . During 37 years of its service to Indian Industry , IFCI 
has been able to bring up a number of first generation entre 
preneurs from diverse backgrounds on the industrial horizon 
of the country . As many as 253 projects promoted by these 
ncw entrepreneurs have claimed assistance of the order of Rs. 
167.63 crores from IFCI alone, out of its total assistance 
portfolio 


Special Features of Projects Assisted ( 1984 - 85 ) 

2 . 59 During the year, IFCI assisted a number of projects 
whicb had some special characteristics, e ,g , introducting tho 
product proposed to be manufactured for the first time in 
the country , making full utilisation of by - products or waste 
material, using fuel-efficient or power- efficient technology , 
besides use of local resourcc endowments, etc . Among these 
projects were projects which were intending to introduce , for 
the first time, products like heavy and light weight non -woven 
fabrics , poly - tetra fluoro -ethylene (PTFE ), biaxially - oriented 
and balanced polyester film of sophisticated grade , synthetic , 
mirrors , cross film laminates , thermostatic bimetal strips, 
video tapes and cassettes, gypsum fibre board , edible grade 
rice bran oil, ctc . In sulphuric acid and single super phos 
phato projects , which were sanctioned financial assistance 
during the year, it was ensured that the plants adopted 
DCDA process to make the sulphuric acid plans pollution 
free and had the facilities for recovery of the fluorino es 
sodium silicofluoride. It was further ensured that the plants 
were fuel efficient and were able to utilise properly the wasto 
heat available from the process gases of sulphuric acid plant . 
In other cases, envisaging acquisition of foreign technology. 
it was ensured that the technology was not only the advanced 
one but also fuel as well as power - efficicnt . 


Assistance to Export -oriented Projects 

2 . 56 During the year, nine 100 % export-oriented projects 
were sancționed assistance of Rs. 21.92 crores . In addition , 
three morc projecte , having substantial export obligation above 
60 % of their production , werc sanctioned assistance of the 
order of Rs. 4 .48 clores during thọ year . The range of 
products of these projects included leather products, cotlon 
Combed yarn , floppy discs , electronic PAB systems, wrist 
watches , magnetic tarcs, high carbon ferro chrome, ceramic 
tiles, miscellaneous food products , stainless steel callery , 
diesel engine, etc . 


Plan -wise Classification of Assistance Sunctioned and Dis 
bursed 

2 .60 A significant feature of IFCI s operations over tho 
years has been the integration of its lending policies with 
the country s Five Year Plans. The way, IFCI has been ablo 
to keep pace with the tempo of industrialisation in the coud 
try during each of the Plan periods, can be gauged from the 
assistance sanctioned and disbursed by it as is given in Tablo 


Assistance to Projects involving Foreign Collaborations and 
Technology Transfer from Abroad 

2. 57 Out of 418 projects assisted during the year , 68 pro 
jects , which were Sanctioned assistance of the order of Rs. 
149.63 crores, involved foreign collaborations and / or tech 
nology transfer from abroad . Of the above, 21 projects in 
volved both financial and technical collaboration, while the 
remaining 47 projects involved only technical collaboration . 
The 68 projects involving foreign collaborations were sprcad 
over industries like automobiles (11 projects ), electrical machi 


2 .61 It would be observed froin the above that during the 
Sixth Five Year Plan period ( 1980 - 85), IFCI s total sanc 
tions and disbursements amounted to Rs. 1,505.76 crores and 
Rs, 1 ,098 . 18 crores , which were higher by 160 . 1 % and 
190 . 9 % , respectively , than those in the Fifth Five Year Plan 
period and the two years 1978 -79 and 1979- 80 . 


Tabe 9 : Plan -wise Assistance Sanctioned and Disbgresed 


(Rs. crores) 


Net financial assistance sanctioned 


Year onding the 30t11 June 


Loans 

Rs 


Under - 
writings 

Rs. 


Guarantoos 

Rs. 


Loans 


Total 
R $ 


Financial assistance disbursed 
Under - Guaranteos Total 
writngs Rs. R Ra 
Rs. 


Rs. 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


. 


. 


Period prior to the First Plan 
1949- 51 


8 13 


8 . 13 


5 .79 


- 


- 


5 . 79 


The First Plan 
1952 -56 . 


. 


. 


. 


. 


. 


27 .03 


- 


-. 


27 .03 


10 -94 


- 


10 .94 


. 


. 


. 


. 


$2 . 96 


3 .57 


16 :30 


72 -83 


40 -62 


1 : 31 


15 11. 


57 .04 


The Second Plap : 
1957-61 . . 

- - - 
The Third Plan : 
1962 -66 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


123 .92 


17 . 22 


29 48 


170 .62 


100 -33 


14 .00 


26 -80 


141 :13 
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2 


3 


4 


5 


6 


7 


, 


, 


The Annual Plan : 
1967 , , 
1968 
1969 . . 


, 
. 
. 


, 
. 
. 


, 
. 
. 


13 - 18 
14 . 95 
24 -19 


1 .87 
1 .49 
.41 


0 


4 . 00 

.89 
0 .39 


19 .05 
17 : 33 
26 . 99 


34 . 76 
27 . 24 
16 : 44 


2 . 90 
1 .06 
1 .68 


5 . 64 
2 . 62 
0 . 28 


43 : 30 
30 . 92 
18 . 40 


. 


. 


2 


/ 


Total 


52 :32 


5 . 77 


5 .28 


63 -37 


78 -44 


- 


5 .64 


92 . 62 


0 . 04 


1970 
1971 


. 


. 


0 .42 


0 


12 . 07 
28 . 29 
33 .71 
40 -87 
35 - 75 


1972 


1 -24 
2 . 15 
4 :57 
2 :01 
2 .47 


13 :35 
30 -86 
38 -28 
43 .48 
38 .26 


18 .85 
19 -03 
23 .82 
33 -43 
30 . 67 - 


8 . 54 
- - - 
0 : 34 
0 .20 
0 . 12 
0 .62 
0 .05 


0 .85 

.87 
1 .00 
2 -30 
1.46 


19 :23 
20 . 10 
24 . 94 
36 -35 
32 . 18 


0 .60 


1973 
1974 


0 .04 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 -69 


12 :44 


1 . 10 


1 .33 


132 .40 


164 . 23 

- - 


124 .99 
- - - - - 


6 - 48 
- - - 


The Fifth Plan : 
1975 
1970 


29 - 73 
45 . 18 
84 . 18 
99 -33 


3 .89 
3 . 10 
8 . 29 
5 .50 


33 62 
48 . 28 
92 .47 
105 - 11 


37 : 72 
43 :65 
58 .85 
59 . 36 


1 . 07 
2 .40 
1 .72 
5 . 10 


39 . 13 
46 -05 
60 . 57 
64 .46 


1977 
1978 


0 -28 


- 


Total 


. 


. 


258 -42 


20 .78 


0 .28 


279 .48 


199 .58 


10 :29 


0 


- 34 


210 -21 


The Annual Plans ; , 
1979 . . . 
1980 


. 
. 


. 


. 
. 


. 
. 


138 . 98 
142 . 12 - 


9 :67 
8 .68 


- 


148 .65 
150 -80 


68 .97 
92: 73 


3: 15 
2 . 24 


0 . 20 


72 -32 
94 -97 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


281 ·10 


18 35 


299 -45 


161 .705 


- 39 


0 . 20 


167 . 29 


The Sixth Plan : 
1981 


. 


. 


. 


. 


. 


2 : 14 


128 - 10 


1982 


177 . 93 
227 . 10 
238 -23 
299 . 17 
394 .08 


1983 


17 . 15 
19 : 41 
18 .79 
37 -42 
32 .72 


0 . 70 
5 . 77 
5 : 71 

7.74 
23 -84 


195 . 78 
252 . 28 
262 :73 
344 33 
450 .64 


125 . 96 
133 . 97 
210 . 94 
240 -31 
302 :08 


2 .67 
7 : 04 


- 
0 .87 
1 : 34 
1 . 92 
1 - 20 


. 


. 


. 


. 


187 :51 
219 .32 
253 -53 
309 . 72 


1984 
1985 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


5 .30 
5 -84 


Total 


. 


. 


. 


1336 -51 


125 .49 


4 3 . 76 


1505 - 76 


1069 - 86 


22 -99 


5 . 33 19098 . 18 


Grand Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2291 -08 


203 -02 


9 6 . 20 


2590 . 90 


1792 - 25 


66 . 10 


57 .65 


1916 . 00 


- 


Nominations 

2 .65 During the year, IFCI appointed nominees (officials 
as well as non - officials ) on the Boards of Directors of 60 
assisted concerns. Cumulatively , up to the 30th June , 1985 , 
IFCI had appointed 265 nominees on thc Boards of 486 assis 
teu concerns , of which , 104 were officials and 161 were 
non - officials . 


Sunctions Accorded in Public Interest 


Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 

2 .62 IFCI s agsistance has a significant catalytic role in 
mobilising resources for investment in industrial projects . 
An analysis of funding pattern of 342 projects assisted by 
IFCI during 1984-85 ( excluding 76 cases of sanctions of ad 
ditional assistance during the year for financing purely over 
run in the cost of projects , etc . ) reveals that the total 
estimated cost of these projects aggregating Rs. 4 , 508 ,48 
crores was funded as per details given in Table 10 on the 
next page . 
Stipulation , Exercise and Waiver of Convertibllity Options 

2 .63 In respect of sanctions accordad during the year , 
convertbility clauso was stipulated only in 68 cases . The 
convertibility right was exercised during the year only in 10 
cases and waived in 61 cases . 

2 .64 , Cumulatively , IFCI had stipulated the convertibility 
clause in 997 cases, had exercised the convertibility option 
in 103 cases and bad waived the same, after taking into 
account all the relevant factors, in 346 cases . 


2 .66 During the year, assistance aggregating Rs. 1.62 
crorcs was sanctioned to two conceri in which JFCI Direc 
tors were interested and to whom assistance was sanctioned 
by the Board of Directors in 1984-85 in public interest in 
terms of Industrial Finance Corporation of India ( Trans 
uction of Business with Specified Industrial Concerns ) Regli 
tations , 1982 , framed by the Board of Directors and approy 
cd by IDBI for the purpose of regulating the conduct of 
business attracting the provisions of Section 26 ( 2 ) of the 
IFC Act, 1948 . A Statement giving particulars of such sanc 
tions , is given in Appendix 11 to the Report, 


338 


THE GAZETTE OF INDJA , MARCH 22, 1986 (CHAITRA 1, 1908 ) 


(PART II1 SEC . 4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


: - 


:: 


: 


- - - 


- - - - - 


Table 10 : Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 


(Rs. crores) 


Financing Pattern 


New projects 


Total 


Expansion 
diversification 
projects 


Modernisation 
projects 


Assistaner for 

rehabilitition 
balancing 
equipment ctc . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


141 


50 


87 


342 


Number of projects . . 
I. Promoters contribution 

- Share capita ! . . 


. 


. 


. 


- Unsecured subordinated loans 


, 


346 -82 
(13 .4 % ) 

11 . 16 
(0 .4 % 
151 .86 
(5 . 9 % ) 


, 


47 :43 
(8 .8 % ) 

4 . 11 
(0 .8 % ) 

91 . 54 
( 17 . 0 % ) 


435 : 31 
(9 . 7 % ) 

29 .04 
(0 .7 % ) 


38 . 12 
(3 .4 % ) 

5 .67 
(0 .5 % ) 
179 . 98 
(16 .2 % ) 


2 . 94 
(1.1 % ) 

8 .70 
(3 .2 % ) 

56 - 88 
(21: 2 % 


- Internal accruals etc . 


. 


. 


. 


480 - 26 
( 10 . 7 % ) 


11. Assistance by lerm lending Institutions 

viz , IFCI, IDBI & ICICI 


1148 .48 
144 .3 % ) 


170 . 89 
( 31 .8 % ) 


365 -26 
(32 -9 % ) 


125 - 29 
(46 .6 % ) 


1809 . 92 
(40 . 2 % ) 


- -Loans & Debentures 
- Equity support . 


. 


. 


. 


159 .67 
(62 % ) 


1 . 70 
(0 . 3 % ) 


01 : 37 
(3. 6 % ) 


IU . Assistance by investment Institutions, 

viz , LIC , GIC & UTI . 


100 :59 
( 9 . 12 


IV . Assistance by Banks (term finance) 


97 . 82 
( 3 . 8 % 

262 . 94 
( 10 - 2 % ) 

39 - 26 
(1 :5 % ) 

78 . 78 
(3 .0 % ) 


43 .65 
(8 . 1 % ) 

21 :50 
(4 .0 ) 

7 : 38 
(1 . 4 % ) 

57 .64 
( 10 .7 % ) 


25 -13 
(9 .4 % .) 

30 .63 
( 11.4 % ) 

2 :42 
(0 .9 % ) 

0 . 53 
(0 -2 % 


55 -26 
( 5 .0 % ) 

3 :50 
(0 . 3 % ) 

9 . 16 
(0 .8 % ) 


V . Assistance by state level Institutions 


VI. Rights issues 


. 


. 


. 


. 


. 


267 .29 
(5 . 9 % ) 
370 -33 
(8 . 2 % ) 

52 -56 
(1 . 1 % ) 
146 . 11 
(3 .2 % ) 
295 -12 
(6 .5 % ) 
232 - 35 
(5 .2 % ) 
228 22 
( 5 .0 % ) 


VII . Deferred payments 


13 .76 
(5 .2 % ) 


( - ) 


VIII. Loans from foreign institutions 


. 


. 


256 - 91 
(9 . 9 % ) 

10 .48 
(0 .4 % 

27 : 20 
(1 .0 % 


24 -45 
(4 . 5 % ) 

16 .87 
( 3 . 1 % ) 

51 .00 
(9 .5 % ) 


205 .00 
(18 .5 % 


( - -) 


IX . Others 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


147 .79 
( 13 . 3 % ) 


2 . 23 
( 0 . 8 ) 


· Total 


, 


, 


, 


, 


. 


. 


. 


2591 -38 
( 100 .0 % ) 


538 . 16 
(100 -0 % ) 


110 : 33 
( 100 .0 % ) 


268 .61 
( 100 .0 % ) 


4508 .48 
( 100 . 0 % ) 


- - - - 
Notes : 


1. Figures in brackets denote percentages to the total. 
2. The above exclude the cases of sanction of assistance for mecting the overrun in the cost of projects otc . 


( B ) Resources 

2 .67 For its project financing operations, the resources of 
JFCI comprise its share capital, reserves , repayment of loans 
by the borrowers and sale / redemption of Inyostments , 
borrowings from the market by issue of Bonds, loans from 
the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the 
Central Government, foreign credits secured from fortiyn 
Financial Institutions, and borrowings in the international 
capital markets. Developments on the resources " cene of IFCI 
in 1984 - 85 are reported below , 


calling the balance amount of Rs. 2 ,500 / - per share on 
10 , 000 (Ninth Series ) shares of Rs. 5 ,000 / - each and mak 
ing an additional issue of 20 ,000 sharcs ( Tenth Series) of 
Rs. 5 ,000 / - cach on which 50 % of the amount by way of 
application money per share , was called up . 
Reserves 

2 .65 With the transfer of Rs. 25 . 99 crores out of the pro 
fits for the year ended the 30th June 1985 and after providing 
for net increase as a result receipt and utilisation of funds 
under Interest Differential Funds (Grants Portion ) to the 
extent of Rs. 0 .01 crore , and under the Benevolent Reserve 
Fund (BRF ) to the extent of Rs. 0 . 23 crore , the reserves of 
IFCI increased from Rs. 88. 09 crores to Rs. 114 .32 crores , 
These exceeded the paid - up capital of IFCI by Rs. 79 .32 
Crores . 


Share Capital 

2 ,68 During the year, the paid -up shure capital of IFCI 
was raised from Rs. 27 . 50 crores to Rs. 35. 00 croros by 
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June, 1985 stood at DM 179 .588 million equivalent to 
Rs. 73. 24 crores ( at TT selling rates prevailing on the 30th 
June, 1985. ) 


Repayments of the Loans and Sale / Redemption of Securities 

2 . 70 During the year, the net cash receipts on account 
of repayment of principal made by the borrowers amounted 
to Rs. 67.05 crores as against Rs. 57 . 75 crores in the pre 
vious year . 

2 .71 The receipts from sale / redemption of investments 
amounted to Rs. 1.42 crores during the year , as against Rs. 
1 . 85 crores in the previous year . 


2 .72 With the total receipts on account of ( a ) repayment 
of loans, (b ) sale / redemption of investments, (c ) loans con 
verted into equity shares to hte extent of Rs. 0 . 90 crore , 
aggregating Rs. 69. 37 crores in 1984 - 85 , the increase over 
the previous years receipts of the order of Rs. 60 . 12 crores , 
worked out to 15 .4 % . 


Borrowings in the International Capital Markets 

2 . 79 To augment its foreign exchange resources , IFCI, 
during the year, also contracted an agreement on the 24th 
July , 1984 for a Euro -Dollar Loan of US $ 20 million , with 
the Continental Bank S . A . / N . V ., Brussels (Belgium ), acting 
as Manager and Agent for other participating Banks / Fin 
ancial Institutions, viz ., Mitsubishi Bank (Europe ) S . A ., 
Bank of Yokohama (Europe ) S . A ., European Arab Bank 
( Brussels ) S . A ., and Mitsubishi Trust & Banking Corporation 
( Europe ) S . A . out of which , a sum of US $ 12 million equi 
valent to Rs. 14. 98 crores ( at TT selling rate prevailing on 
the 30th June, 1985 ) was drawn up to the 30th June, 1985. 
The above Loan stands fully committed to the sub -bor 
rowers as on the 30th June , 1985 . 


Bond Issues 

2 .73 During the year , IFCI made two public issues of 
Bonds, viz ., 9 % Bonds 1999 ( Second Series) for Rs. 69. 25 
crores on the 20th December, 1984 and 9 .75 % Bonds 1998 
( Forty - first Series ) for Rs. 160 . 00 crores on the 10th June , 
1985 . Both the issues were fully subscribdd and including 
premissible 10 % amount of the issues which could be retain 
ed by IFCI, the total amount of funds mobilised by issue 
of bonds, during the year , amounted to Rs. 248 .02 crores . 


2 . 80 In addition to the above Euro -Dollar Loan , IFCI, 
for the first time, in December 1984 , also raised / availed 
Japanese Yen 5 billion ( equivalent to Rs. 25 .09 crores at 
the IT selling rate prevailing on the 30th June, 1985 ) by 
way of private placement of Bonds in the Japanese capital 
market. An Agreement to this effect was signed on the 
5th December , 1984 with Daiwa Securities Co . Ltd ., as the 
lead Arrangers, for the said Bond Issue. This amount had 
also been fully committed as on the 30th June, 1985 . 


2 . 74 After redeeming four series of Bonds, viz , 51 % 
Bonds 1984, 6 % ‘ Bonds 1984fi 53 % Bonds 1985 and 5 % 
Bonds 1985 for Rs. 11.01 crores , Rs. 13 . 17 crores , Rs. 11 . 00 
crores and Rs. 12 .47 crores respectively , i. e ., Rs. 47 .65 crores 
in aggregate the net amount of Bonds as on the 30th June, 
1985 stood at Rs. 1, 081.91 crores, as against Rs. 881. 54 
crores on the 30th June, 1984 . With the inclusion of 7 .6 % 
Bonds in Yen currency to the tune of Rs. 25 . 09 crores , the 
outstandings amounted to Rs. 1, 107. 00 crores. 


2 .81 To augment its foreign exchange resources further , 
IFCI, with the approval of the Central Government, also 
signed an Agreement on the 12th July , 1985 for a second 
Euro - Dollar Loano US $ 25 million lead managed by 
Lloyds Bank International Ltd ., with participation from 
Lloyds Bank International Ltd ., Banque Belge Ltd ., Banque 
Belge Pour L Etranger S . A ., Credit du Nord , Italian Inter 
national Bank PLC , Royal Bank of Canada (Belgium ) S . A ., 
and Nippon Europaen Bank S . A . 


Borrowings from IDBI and the Central Government 


2 .75 Execpt temporary borrowings from Industrial Deve 
lopment Bank of India ( IDBI) of Rs. 40 crores which were 
outstanding as on the 30th June, 1985 , no loans were raised 
either from IDBI or from the Central Government. How 
ver , Rs. 2 .50 crores and Rs. 0 .68 crore were repaid to IDBI 
and the Central Government respectively during the year , 
with the result that nem outstanding borrowings from IDBI 
and the Central Government came down from Rs. 83 . 75 
crores and Rs. 4 . 12 crores to Rs. 81. 25 crores and Rs. 3 . 44 
crores respectively , as on the 30th June. 1985. Including the 
temporary loan of Rs. 40 crores from IDBI, the outstanding 
borrowings from IDBI stood at Rs. 121. 25 crores . 


2 . 82 The raising of the above commercial borrowings has 
enabled IFCI, amongst others, to meet the foreign exchange 
requirements of even those industrial concerns, as e. g ., 
mining , shipping, sea fishing, generation of electricity , power 
and gas, hotels , etc ., which , otherwise , were not eligible under 
the KFW DM Lines of Credit with IFCI. Moreover, large 
projects including those in the public sector, would be con 
siderably benefited by the aforementioned commercial bor 
rowings by IFCI. 


2 .76 Insofar as the loans portion under the Interest Differ 
ential Funds ( IDFs ) is concerned , during the year, a sum 
of Rs. 0 . 90 crore was obtained from the Central Govern 
ment, and a sum of Rs. 0 .24 crore was repaid under this 
account. Thus, the total loan portion of IDFs payable to 
the Central Government aggregated Rs. 6 .03 crores as on 
the 30th June, 1985 as against Rs. 5 .37 crores as on the 
30th June , 1984 . 


2 .83 Since , in accordance with the terms and conditions of 
the borrowings , the repayment liability did not arise during 
the year 1984 - 85 , no repayment against these borrowings 
was made during the course of the year . 
Sources and Uses of Funds 

2 .84 In 1984 -85, the total requirements of funds for dis 
bursement of assistance , repayment of borrowings, redemp 
tion of bonds, payment of interest, dividend , tax, and for 
closing cash balance, etc ., aggregated Rs. 519 . 88 crores , signi 
fying an increase of 49 .7 % over the previous year s require 
ment of funds of the order of Rs. 347. 35 crores. 


Borrowings from Foreign Financial Institutions 

2 . 77 With the allocation of 23rd Line of Credit of DM 
25 million during the year, IFCI s borrowings in foreign 
currency , from Kreditanstalt-fur -Wiederaufbau (KFW ) 
Federal Republic of Germany, aggregated DM 302 . 500 
million , against which IFCI had sanctioned sub -loans to 
eligible industrial concerns aggregating DM 313 .890 mil 
lion up to the 30th June, 1985. In addition , sub - loans for 
DM 97. 074 million had been sanctioned against DM Re 
volving Funds which represented the amounts recovered 
from the DM sub - borrowers and converted , with the appro 
val of the Government of India , into DM , pending repay 
ment of the same to KFW . 


2 . 85 The aforesaid requirement of funds was met by (i ) 
increase in the paid - up capital to the extent of Rs. 7 . 50 
crores, ( ii ) generation of profits before tax of Rs. 42 . 09 
crores, ( iii) recoveries of principal amount of loans from 
borrowers and sale of investments etc ., to the extent of 
Rs. 69 . 37 crores , ( iv ) borrowings from market by way of 
bonds- of Rs. 248 .02 · crores, ( v ) deposits to the extent of 
Rs. 400 crores ( vi) borrowings in foreign currency equivalent 
to Rs. 51. 86 crores , ( vii) receipt of Rs. 2 . 00 crores under 
Interest Differential Funds, ( viii) Rs. 40 . 00 crores borrow . 
ed from IDBI, ( ix ) Rs. 1 . 36 crores from miscellaneous 
sources and ( x ) the opening cash balance of Rs. 53 .68 
crores. 


( C ) Overdues, etc . 
Overdues 


2 .78 As on the 30th June, 1984 , the outstanding balance 
of DM Lines of Credit availed of by IFCI from KFW was 
DM 155 .704 million . During the vear , a sum equivalent to 
DM 28. 912 million was availed of and an amount of DM 
5 . 028 million was repaid . The outstanding amount against 
borrowings in foreign currency from KFW as on the 30th 


2 . 86 As on the 30th June 1985, IFCI had in its outstand 
ing assistance portfolio , loans aggregating Rs. 1 , 307 - 31 crores 
from 1 , 245 assisted concerns . Undoubtedly , a few of them 
had run into difficulties — some at the implementation stage , 
some during initial operating years , and , yet, some became 
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2 . 90 During the year, FCI / Institutions had recalled 
loans in 10 cases, with a view to safeguarding and protecting 
interests of the lending Institutions. 


sick after having run successfully for a number of years , 
Further, due to poor performance of some of the industries 
during the year, as e. g . textiles , sugar, metal products , paper 
etc ., thcsc concerns found it genuinely difficult to meet their 
obligations 10 the Institutions in time. As such , IFCI, in 
tune with its policy of helping the units in difficultics ( pulti 
çularly where the reasons for the overdues were purely ex 
ternal and discernible in a large group of industrial units ) , 
provided them need -based reliefs by way of postponemeni ! 
rescheduling of overdue amounts , etc . 


2 .91 IFCI had referred the cases of four sick units to 
Industrial Reconstruction Bank of India ( IRBI) , the princi 
pal reconstruction igency for formulation of appropriate 
rehabilitation schemes. 


2 . 92 In other cases , the rehabilitation programmes or 
appropriate courses of action were in the procese of being 
formulated / sorted out by the concerned Lead Institution 
jointly with the other Institutions , Bank and other concern 
ed agoncies. 


2.87 After accounting for the reliefs given to the con 
cerns in difficulties , these were, as at the end of the year , 
184 concerns with total overdues ( covering principal Rs. 
33.73 crores and interest Rs. 17 .05 crores ) aggrcgatin !" 
Rs. 50 .78 crores . These overducs formed about 3 .9 % of 
IFCI s total outstanding loans portfolio as on the 30th 
June, 1985 as against 5. 9 % on the 30th June, 1984 . 


2 . 93 Reports about inherently non - viable units were made 
to the Central Government from time to time and liaison 
was maintained with the concerned State Governments as 
also Ştate -level agencies involved in such cases . 


2, 88 The Industry -wise analysis of thche Overdues for 
the ycar 1984-85 revealed that out of 184 concerns , 31 con 
cerns in textilce , 24 in sugar , 17 in metal Products, 14 in 
paper and 11 in iron & steel industry accounted for Rs. 7 .88 
crores, Rs. 12 . 54 croros , Rs. 4 .32 crores , Rs. 7 .48 croreg 
and Rs 2 .90 crores of overdues respectively . The aforesaid 
five industrice together accounted for 69.6 % of the total 
overdues as on the 30th June, 1985. 


( D ) Working Results 
Gross Profit 

2 . 94 The gross profit for the year amounted to Rs. 42, 09 
crores as against Rs. 34 .03 crores for 1983 - 84 showing an 
increase of 23 . 7 % . 


Rehabilitation of Sick Units 


Net Profit 

2 , 9. The net profit for the year 1984-85 after providing 
Rs. 12 .78 crores for taxation , amounted to Rs. 29 .31 crores 
as against Rs. 23 . 89 crores for 1983- 84 , showing an increase 
of 22 . 7 % . 


2 . 89 During the year , the Problem Cases Department 
( PCD ) in IFCI, in consonance with the Govero ment s 
policy towards revival of sick units , evolved rehabilitation 
schemes in respect of nine caso , approved / brought about 
changes in controlling interest /managerænt in five cases , 
agreed to support holdings on operations in two cascs , ar 
proved schemes of merger in two cases and reached arrange 
ments for settlement of dues in three cases . 


Appropriurions 

2. 96 The appropriations out of the net profit made by 
the Board of Directors of IFCT are given in Table 11 . 


Table 11 : Appropriations of Net Profit 


(Rs. 


crores ) 


This yoar 
( 1984 -85) 
(July -Juno ) 


Previous yoar 
( 1983 - 84 ) 
( July - June) 


(2) 


(3) 


29 .31 


23. 89 


Net Profit for the year . . . . . . . 
Appropriations 
Transferred to 

(a) General Reserve Fund . . . . . . . 
(b ) Benevolent Reserve Fund . . . . . 
(C) Special Reserve [under section 36 (1) (viii ) of tho Income 
Tax Act , 1961] . . . 

. . . 


8 .23 


8 . 15 


0 - 50 


0 .50 


17 -76 


26 .49 


13 . 14 


21 . 79 


+ 


. 


. 


Allocation to the Staff Welfare Fund . 
Payment of Dividend . . . 


. 
. 


. 
. 


0 . 15 
2 .67 


0 .01 
2 .09 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


29 -31 


23 .89 


30th June 1985 , se against Rs. 10 , 14 crores provided 
year. 


last 


Dlvidend 

2 .97 In view of the satisfactory working results , the 
Board of Directors of JFCI have approved the payment of 
dividend on shares at 9 % per annum , as against 81 % per 
annum declared last year. 


Tax 


Expenditure on Entertainment, etc . 

2. 99 During the year , IFCI incurred a sum of Rs. 1. 57 
lakhs on entertainment, Rs. 1.44 lakhs on the maintenance 
cits Staff Transit Rooms (STR ) . Rs. 3. 09 lakhs on Publicity 


2 . 98 A sum of Rs. 12 .78 crores has been provided in the 
accounts for taxation for tho accounting year ended the 
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1 


. 


L 


and Advertisement , and Rs. 2 .04 lakhs on the Visita / participa 
tion in course / seminars by its officers abroad . The expendi 
ture on Chairman s foreign toura, duly approved by Govern 
ment, aggregated Rs. 0 .84 lakh . 


Working Result Trends 

2 , 100 The Working results of IFCI for five years 
given in Table 12 . 


AIC 


Table 12 : Working Results of IFCT for Five Yearg 


(Rs. Crores ) 
Year ended the 30th Juno 


1981 
Rs. 


1982 
Rs. 


Paçticulars 


1983 
Rs. 


1984 


1985 
Rs. 


Rs. 


( 1) 


(3 ) 


(5 ) 


-- 


- 


Intorost op lendings 
Loss : Cogt of Borrowings . 


44 .93 
31 . 17 


59 . 89 
40 - 16 


78 .56 
51 . 56 


99 . 83 
65 . 40 


128 . 09 
85 .62 


13 . 76 
3 .32 


19 -73 
404 


27 . 00 
4 . 86 


34 .43 
5 . 14 


42 -47 
6 .91 


. 


17 .08 


23 . 77 


31 .86 


39 .57 


49 : 38 


2 .60 


3 .09 


Net Interest Revenue 
Other Incomo . . . 
Net Incomo . . . 

. 
Expenditure : 

Personnel Expensos 
Logs on Investments . 
Directors and Committee Membo 
Foes & Expenses 
Other Expenses & Grants 
Depreciation . . 
Gross Prollt 

Taxation 
Not Profit 


2 .60 
0 . 47 


3 .57 
0 . 14 


4 . 44 
0 . 19 


0 .64 


0 . 44 


0 . 02 
1 . 00 
0 .05 
12 . 94 
4 . 56 
8 .38 


0 . 03 
1 . 03 
0 . 11 
19 - 36 

6 .85 
12 : 51 


003 
1 . 16 
0 . 12 
27 .02 

9 .71 
17 :31 


0 -03 
1 :51 
0 - 29 
34 -03 
10 - 14 
23 -89 


0 -03 
2 - 29 

0 - 34 
42 . 09 
12 . 78 
29 -31 


Dividend (Rate ) 


. 


7 .0 % 


7 . 5 % 


8 . 0 % 


8 .5 % 


9 .0 % 


It would be observed from the above : 

The increase under the head Interest received on Loans 

and Advances was 28 . 3 % over the previous year . 
* The increase under the head Cost of Borrowings was 

30 . 9 % during the year compared to the previous year. 
The Net Income comprising Net Interest Revenue and 
Income from Other Operations went up by 24 .8 % 

compared to the previous year . 
* The Gross Profit for the year showed an increase of 

23. 7 % over the previous year. 


Hi The Net Profit for the year showed an increase of 

22. 7 % over the previous year s Net Profit. 
Financial Position 

2 , 101 The position of assets and liabilities of IFCI for 
five years is indicated in Table 13 below . 
Accounts 

2 . 102 The auditod accounts of IFCI comprising Profit & 
Loss Account for the year and the Balance Sheet as at the 
30th June 1985 , giving details of assets and liabilities are 
annexed to this Report. 


Table 13 : Position of Assets and Llabilities of IFCI for Five Years 


( Rs . Crores) 
Year onded the 30th Juno 


Particulars 


1981 


1982 


1983 
Rs. 


1984 
R9. 


1985 
Rs. 


Rs. 


Rs. 


(3 ) 


(4) 


(5) 


( 1) 


(6) 


- 


- - - 


47 .81 


39 .83 


53 .68 


Assets 
Cash & Bank Balances 
Investments 


. 


21 .16 


. 


. 


. 


142 .13 


. 


In assisted concorns . . 

- In other Institutions 
Loans to assistòd concerns 
Premises, equipment & other assets 
Customers Liabilities for Acceptances 


34 - 52 

0 .96 
548 - 01 
23 -61 
0 . 50 


38 - 31 

1 - 21 
690 -82 
26 - 86 
1 . 21 


44 . 60 

1 .21 
864 - 73 
34 . 96 
2 . 40 


52 25 

1 . 21 
1,054 . 93 

44 -46 
4 . 11 


57 . 16 

0 .21 
1, 307 :31 
65 .68 
7 .87 


628 - 76 


806 -22 


987 - 73 


1, 210 -64 


1 , 580 - 36 


-N 


em 


I 


- - 


T 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- . . - 


- - - - - 


- 


11 - 509 G1/ 85 
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- 


( 1) 


(4) 


(5) 


(6) 


- - - 


- 


Liabilities 


Borrowings 

(a ) Bonds . . . 
(b ) From Govt. & IDBI 
(c) In Foreign Currencies 


. 


. 


. 


433 .47 
59 .84 
42 -51 


554 -55 
85 .25 
51 .01 


689 30 

96 . 60 
59 -67 


881 - 54 
93. 24 
62 - 76 


1, 107 .00 
124 :70 
94 :25 


. 


Current Liabilities & Provisions : 
Earmarked Funds . . . 
Llability for Acceptances : : 


. 


32 . 50 
2 . 32 
0 . 50 


40 .16 
2 -84 
1 :21 


46 -90 
3 .43 
2 -40 


49 . 39 
4 .01 
4 :11 


92 - 36 
4 .86 
7 . 87 


735 02 


898 -30 


1,095 -05 


1 431 04 


- 


571 14 
- - - - - - 
17 :50 
40 .12 


20 . 00 


35 .00 


Not worth represented by Share Capital 
Reserves & Reserve Fund . . . 


. 
. 


22 :50 
66 .93 


27 . 50 
88 .09 


51 -20 


114 . 32 


Debt : equiry Ratio . 


. 


. 


. 


. 


9 .3 : 1 


9 .7 : 1 


9 .5 :1 


9 .0 :1 


8 .9 :1 


- 


- 


- 


- 


- 


2. 103 During the year, in pursuance of the review of 
accounting systems made by the consultants , stops were 
taken to develop the software so as to streamline the exist 
ing accounting systems and computerive the accounting oper 
ations. It s expressed that by the close of 1985-86 , both 
the financial as well as loan accounting of TFCI at its Head 
Office would become computer-based . 


3.04 More than the quantum of assistance or the number 
of projects assisted by IFCI is its catalytic rolo which has 
heen instrumental in overall resources mobilisation of Rs. 
22 ,385,49 crores for the completion of projects assisted up 
to the 30th June , 1985. 


3.05 Under its project financing Operations, IFCI has co 
vered a wide spectrum of industries and there is hardly any 
industry in the organised sector which has not been the bene 
ficiary of some assistance from IFCI. 


3.06 A significant feature of IFCI s project financing oper 
ations is that they are carried out keeping in view the 
national economic and socal policies enunciaed by Govern 
ment of India from time to time. The overall policy frame 
work and operations of IFCI are in consonance with the 
objectives and targets set in various Five Year Plads of 
economic and social development. IFCI s operations reflect in 
a small but significant measure the pattern of in 
dustrial developmont and the structural changes that havo 
taken place during the last three -and -a -half decades of the 
planned cconomic development in the country . 


Direct Economic Contribution 


Audit 

2 . 104 Apart from having regular internal audit system , 
the statutory audit of accounts of IFCI is carried out every 
year by iwo auditors , of whom one is nominated by the 
Industrial Development Bank of India ( IDBI) and the 
other one elected by the shareholders other than IDBI. For 
the year , 1984 -85 , M / s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., 
Chartered Accountanta , New Delhi were appointed as Statu 
tory Auditors by ODBI . The shareholders of IFCI (other 
than IDBI) clccted M / s . N . M . Raiji & Co., Chartered Ac 
countants. Bombay , an Auditors for the same period . The 
Report of the Auditors for the year 1984 - 85 is also given 
with the accounts for the year in this Report. 

CHAPTER 3 . 
Economic and Social Impuct of IFCI s Operations 
IFCI s Operations during the Sixth Plan Period 

3.01 The year 1984 -85 wag not only the 37th year of 
IFC s existence but also the terminal year of the Sixth Five 
Year Plan of the country . 

3.02 Under its project financing operations, IFCI, during 
tht Sixth Fie Year Plan period , sanctioned net financial assis 
tancc aggrcgating Rs. 1 , 505.76 crores , against which disburse 
ments amounted to Rs . 1 ,098 . 18 crores . In fact, tho aggre 
gate assistance sanctioned and disbursed by IFCI, during the 
Sixth Five Year Plan period , was more than the total assis 
tancc sanctioned and disbursed by JFCT during the preceding 
32 years period covering 5 Five Year Plans , five intermittent 
Annual Plans, and three years period prior to the First 
Plan . 

3 .03 The number of projects assisted by IFCI which stood 
at 1. 265 us at the end of June, 1980 had reached 2 ,093 as 
at the end of June, 1985 , many of them had been assisted 
more than once. 


3.07 The direct economic contribution of IFCI s assistance 
during the last 37 years can be perceived in the overall in 
dustrialisation spread - effect all over the country since In 
dependence, IFCI s assistance has reached cvery part of the 
country wherever a large or medium large scale sector project 
has come up. 


3 .08 JFCI s assistance during the Sixth Five Year Plan 
period has been able to create / catalyse substantial capacities 
in various industries like sugar ( 14 .83 lakh tonnes ) , cotton 
textiles ( 21 .76 lakh spindles ), cement ( 173.51 lakh tonnes ) , 
paper ( 3 .08 lakh tonnes ) . fertilisers (46 .17 lakh tonnes ) , 
etc . In addition , substantial capacities have been created in 
various other industries including hotels . The new , expansion 
and diversification projccts assisted by IFCI during the Sixth 
Five Year Plan period have been able to generate direct emp 
loyment for more than three lakh persons, 
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3.09 Based on a study of 191 new and expansion / diversiſie . A detailed stutement giving the analysis of the direct economic 
cation projects assisted by IFCI in 1984 -85 , it is observed 

contribution of the new and expansion / diversification projects 
that IFCI s assistance sanctioned during the year is expected 
to create additional capacities in a wide variety of industries assisted by IFCI in 1984-85 is given in Table 14 . 
Tablo 14 : Direct Economic Contribution of New , Expansion and Diversification Projects Assisted by IFCI during 1984 - 85 (July - June) 

(Rs, crores ) 
Industry Projects Total Expecled Valuo Gross 

Capacity per annum 
(nos .) capital direct of value 

cost omployment output added 
(Rs.) (nos . 

(Rs. ) 
(2 ) (3) (4 ) ( 5) (6 ) 

( 7 ) 
Sugar . . . 

67 -61 2 ,710 59 .48 14 .95 1 .59 lakh tonnes of sugar 
Textiles , . 3 149 - 14 12 ,760 161 15 40 - 21 3 - 29 lakh spindles, 24 looms, processing of 187 lakh 

metres of fabrics , 875 tonnos of sewing thread , 480 
tonnes of light weight non -woven fabrics and 396 
tonnes of Woollon blankets and auto floor cover 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


( 1) 


+ 


- 


- 


- 


+ 


T 


ings. 


Papor and paper products 


6 


59 .16 


1,960 


10 


373 . 10 


2 ,364 


Cement and coment . 
products 
Chomical and chemical 
products 


16 


123 :38 


2 , 546 


38 : 56 13 .90 23, 100 tonnes of writing & printing paper, 24 ,550 

tonnes of MG kraft & packing paper and 9, 900 

tonnes of duplex boards, 
162 . 18 8 3 72 33 . 24 lakh tonnes of coment and 0 -36 lakh tonnes 

of asbostos shects. . 
79 -2036 15 22,440 tonnes of caustic soda , 19 ,800 tonnes of 

liquid chlorine, 9, 900 tonnes of hydrochloric acid , 
10 , 000 tonnes of slursy explosives , 3 , 900 tonnes of 
calcium carbide, 2 ,500 tonnes of calcium silicide, 
2 , 500 tonnes of ferro silicon , 33 , 000 tonnes of meth 
anot, 18 ,500 tonnes of aluminium sulphatc / fçrric 
alum , 2,560 tonres of aluminium fluoride, 10 .75 lakh 
cu , metres of oxygen , 1. 92 lakh cu , metros of dis 
solved -ucetylene , 4 ,100 tonnes of salicylic acid , 250 
tonnes of sodium salicylate , 16 tonnes of pipera 
zino , 72 tonncs of pyrazolono , 30 tonnes of analgin , 
1, 000 tonnes of aspirin , 150 kgs . of riboflavin -5 
phosphate sodium , 30 tonnos of sodium saccharin , 
300 tonnes of artificial sweetners, 500 million 1705 , of 
hard shell gelatinc capsules, 2 .5 million nos . 
bottles of transfusion solution , one million nos, of 
amoxycilin capsules , 5 lakh nos. of rofampicil 
capsules, 10 million nos. of ferro-cholatu capsules, 
75 lakh nos . of plastic asceptic ampoules with 
intravenous dextrose fluids /solutions and 200 tonnos 

of powdorod paints . 
474 .20 240 . 17 5,94 lakh tonnes, of single super phosphato, 2 -75 

lakh tonnes of sulphuric acid , 4 .45 lakh tonnes of 
ammonia , 7 . 26 lakh tonnos of urea and 1 - 50 lakh 

tonnes of Di- ammonium phosphate . 
380 -04 135 .75 7,830 tonnes of nylon -lilarrent yarn, 4,000 tonnes of 

polyester filament yarn , 45 , 000 tonnes of polyester 
staple fibre , 2 ,000 tonnes of tyro cord yarns , 
facility for conversion of 1, 700 tonnes of tyre cord 

into fabric and 4 , 500 tonnes of polyestor chips, 
148 . 50 46 .85 3. 900 tonnes of reclaimed rubbor , 500 tonnos of 

crumb rubber, 4 ,000 tonnes of polyester film , 2 , 900 
tonnes of biaxially -oriented polyester film , 800 
tonnos of biaxially -oriented polypropylone film , 
150 tonnes of dilectric grade metallised plastic film , 
1 , 325 tonnos of cross film laminates , 1 ,500 tonnos of 
Inw donsity polythylene, 500 tonnes of polytitlo ferro 
ethylene, 4 , 940 tonnes of high density polythyleno 
woven sacks, 6 .56 lakh nos , of plastic moulded 
cabinets for televisions , 108 lakh nos. sets of 
accessories for black and whito 1c ] evisior sets 
1, 500 toones of syntheric mirrors, 637 tonnes of 
polythlono terophalote bottles and 2 ,550 tonnos of 
thermoplastics. 


Fertilizers 


. 


. . 


11 


814 .59 


2,563 


Synthetic & man-made 


1,532 


$ 


Synthetic & man -made 


372-37 


8 


372 -37 


1,532 


Abros 


Rubber & plastic 


19 


19124 59 


124 .59 


2 , 305 


products otc . 
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(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


- - 


- 


- - - - - 


Iron & sicol 


1824 


82 . 81 


41 . 66 


2 ,180 


65 . 52 


Machinory and 
accessorios 


16 :74 2 :50 lakh tonnes of steel billets , 19 ,440 tonnes of 

mild steel, alloy steel ingots , 1 ,000 tonnes of high 
chrome high hardness liners, 25, 000 tonnes of cold 
rolled mild stcel strips , 4 ,250 tonnos of ferrous 
precision forgings, 16 ,000 tonnes of cold twistod de 
formed bars and 215 tonnos of bi-metal strips and 

clad products . 
30 . 75 6 ,000 tonncs of equipment for nuclear power 

plants , heavy wator plants and space research , 20 
nos, of water woll drills , 25 nos . of all hydraulic 
diamond core drills , 6 ,000 nos . of rock roller 
bits , 550 nos. of float shocs /float collors , 10 ,000 nos . 
of electric typewriters, 60,000 nos, of zig- zag 
sewing machines and 8 nos , of billet grinding 
machines. 


Electrical machinery 


17 


133 -83 


3 ,640 


212 - 18 


02 -01 881 nos, of micro - processor based computer com 

munication and control systems, 1 ,000 nos . of mag 
notic ink character recognition oncoding devicos , 
760 nos. of tosting and measuring instruments , 20 nos. 
of data acquisition systems, 8 ,500 nos . of portable 
gonorator sets , 30 , 000 nos. of multi purpose engincs , 
3,000 nos. of automatic control valves and accosso 
rics, 72 lakh nos. of flexible magnetic media /floppy 
disks , 1 ,000 MRM of video magnotic tapes , 2 , 350 
tonnes of audiotapes, 54 ,000 lincs of fully olectronic 
* Private Automatic Branch Exchange and 
allied equipment, 1, 500 nos , of single line feature 
telephonos , 1 . 02 lakh nos. of stuffing/soldering of 
printed circuit boards and various assemblies , 18 .50 
lakh conductor kilometres of polythelene insulated 
jelly filled tolophone cables, 820 nos. of telephone 
cable pressurisation /monitoring systems, 56 - 55 
million nos. of aluminium electrolytic capacitors, 
3 lakh sq. metres of glass cpoxy copper 
laminates , 3 , 000 nos. of automatic control valves 
and accessorios , 215 tonnes of thermostatic bimetal 
strips and clad products, 23 million nos, of GLS 
lamps and 11 million nos , of fluorescent tubes . 


Transpor cquipmen · 


13 


169 . 09 


6 


, 592 


537 . 77 


84 . 38 0 . 27 lakh nog. of light commercial vehicles, 2 25 

lakhs nos . of two wheeler scooters , 500 nos, of lifts , 
10 .00 lakh nos . of bicycles, aerial ropeways to carry 
5 .84 lakh persons, one lakh nos, of high power 
flywheel magnets , 7 ,400 nos. of automobile air brako 
systoms, 2 laklı nos . of tio rod ends, and one lakh nos. 
of drag line assemblies, 2 .50 lakh brake panels . 
flange panel drives and brake shoos, 80 ,000 nos , of 

crankshafts and 50 , 000 nos . of automobile seats , 
14 :54 931 rooms. 
150 -23 


(Hotel 
Others 


. 
: 


. 


. 


6 
39 


54 .57 
598 19 


1,673 
12 ,033 


25 .99 
330 33 


Total 


· 


: 


191 


3, 129,54 


56 .069 


2,757 -91 


970 - 35 


3 . 10 The aforesaid projects are expected to create direct 
employment for about 56 ,069 persons. The vlauo of out 
put from these projects is estimated to be in the range of 
Rs. 2 ,757 .91 crores . The gross value added is likely to be 
Rs. 970 . 35 crores , which indicates the contribution of these 
projects to Gross National Product. Overall, the total 
capital cost of 418 projects assisted during 1984 -85 is esti 
mated at Rs. 4 ,852 . 79 crores , which is an indication of the 
total resources to be mobilised for implementation of these 
Projects , 


Contribution to National Exchcquer 

3 . 11 IFCT has endeavoured to have its operations consis 
tently profitable . During 37 years of its existence , it has 
paid to the National Exchequçr by way of income-tax a sum 
of Rs. 73. 36 crores , which is more than twice its paid - up 
capital, 
Impact on Evaluation of Projects 

3. 12 National-level Development Financing Institutions 
(DFIS ) in India , and IFCI in particular, being the oldest 
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among the developmçnt banks in the country , can take some or at a Project Manager within the organisation itself , is 
crcdit for instilling basic disciplines related to project plan empausscd Trom the beginning. In fact, the need for ex 
ning implementation and operation of industrial projects. 

pert consultun y has been realised by DFIs for every sector 

of project, Tur medium and large scale scctor projects , 
3 . 13 At the time of appraising the projects, the DFIs , v hle there is no dearta of Consultants for the small scale 
under the prevailing joint financing and lead institution con the Dris , in particular, have set up Technical Consultancy 
cepts, which cnable them to pool each others wisdom and Orgunisalins ( Cus ) to provide under it single roof it total 
expertise , probe fairly intensely whether the concern piomo parkugc vi consultancy services from conccpt 10 the Com 
ting the project or its promoters have both management missioning stage. Extension and counselling services are 
and technical operational capabilities , and , if found wanting, uveljavle rum taçse TCOs to the small and medium scale 
advise them and quite often insist, as a condition of finan sector projects during their operations period as well. The 
cial assistance , on tho project taking early stops for inducting Direcipry of Industrial Consultants yet another joint ven 
professional staff in areas like production , finance , market, ture of IDHI, IFCI and ICIC , bcing the principul DHIS 
executive management, etc ., IFCI, in its capacity as the in India at the national level - provides useful basic informa 
lead institution , often guides the entrepreneurs even at the lion about consultancy services obtaining in the country . All 
project conception stage , the choice of product mix , tech These ineasures have considerably helped in developing a 
nology and phasing out of unduly ambitious projects. Apart healthy consullancy culture in the industrial sector. 
from the viability of the project , which is examined from 
several aspects , viz . technical , financial commercial and Impact on Development anul Broad- basing of Entrepreneur. 
cconomic , utmost importance is being given to the manage 

ship 
rial and social aspects of the projects. 

3 . 18 with the recognition of the fact that mere availability 
3 . 14 The Institutions arc now able to advise the promoters of finance , raw materials and other infrastructurc facili 
in the matter of even foreign collaboration agreements to 11¢s itlone cannot make any appreciable impact on the eco 
enable them to secure better terms and dealings in the mat nomic growth of 4 region , unless the human resources are 
tor of technology transfer from abroad . Enlightened promo adequately re - oriented to take entreprencurial risks and meet 
tors and capable managements are now able to appreciate in [ 10 challenges in the industrial arcna , the Institutions inclu 
an increasing number the contribution of Financial Institu dmg LFC ) , al c giving funds support not only to Entrepre 
tions in respect of project improvemcnts , in which area , ncurship Development Programmes (EDPS ) , but have also 
IFCI has bcen playing an important role over thc ycars. 

set up, at the apex level, a national institution known as 

the Entrepreneurship Development Institute of India ( EDI) . 
Impact on the Munagerial Effectiveness 

EDII has been instrumcntal in giving momentum to the 

entrepreneurship movement in the country to such an extent 
3 . 15 Importance of proper organisational structure , systems that a number of State Governments , having realised the 
and managerial effectiveness during the implementation 0 necd for entrepreneurship development, have mooted por 
the project, and thereafter , cannot be overemphasised , posals for the establishment of Entreprenourybip Develop 
About two decades back , in India , it was difficult to sepa ment Centres in their respective States during the Seventh 
tatc ownership from management . Now , gradually , the l- ive Year Plan period . 
entreprençurs and promoters are realising that the successful 
operation of the project depends considerably on the way it 

3 . 19 In the matter of broadening of the entrepreneurial 
is managed , Professionalisation of management is taking base in the country, particularly in thc medium and medium 
roots . In thc area of management development, IFCI has large scale scctors, the Risk Capital Foundation (RCF ) 
endeavoured to fill in an important gap by setting up the sponsorcd and funded independently by ( FCI bas maclc un 
Management Development Institute (MDI) , fcalising that Appreciable impact in the area of providing risk capital 
unless highly compeent, trained and experienced professional finance to the promoters frce of interest and at a very no 
managers are developed in an increasing number , the success minul service charge , RCF has been instrumental in bring 
in professionalising the managements at il crcditable rate ing more than 136 technocrats, as promoters of medium 
cannot be achieved. 

and medium - large scalç projects , on the industry at horizon 

of the country . 
3 , 16 The emphasis of Financial Institutions , including 
IFCI, has been basically on the creation of a proper 

Suppon to Develupinint of Technolusy 
management structure , in the assisted concerns, viz ., ( a ) pro 

3 .20 Sophisticated technological inputs are considered 
per composition of Board of Directors , ( b ) creation of 

to 
a 

be a fast moving chicle for the country s social and eco 
good second level of management, ( c ) crcation of manage 
ment committees / Audit 

nomic transformation . As a capital-short country , our need 
Committees , wherever desirable , 

for excellence in technology is all 
and ( d ) use of consultants and specialists for cstablishing on 

the more important . 

IFCI, 
sound lincs or improving the existing operational systems, In 

on its own, has endcavoured to provide assistance 
determining the composition of boards of assisted concerns, 

in this vital area , however modest it might be through 

its two Promotional Schemes , viz . Scheme of Subsidy for 
the endeavour of IFCI is not to specify any names always, 
but to look for a pattern of composition covering proper rc 

Encouraging the Adoption of Indigenous Technology and 
presentation for promoters, and inclusion of adequate inde 

Scheme of Assistance for Development of Technology 
pendent outsiders with expertise in ficlds where the Chief 

through . In -House R & I) Efforts . While the Scheme of Sub 
Executive or the Managing Director in the opinion of IFCI, 

sidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology 
would need support. Institutional nominees are appointed on 

covers tiny and small scalo sector units as also mcdium scale 
the Bourds of assisted concerns generally after mutual con 

sector industrial unity with a total project cost up to Rs. 5 
sultation with other involved Institutions and depending upon 

crores, and proyides subsidy to the extent of 80 % of the 
thhe extent of Jostitutions combined shareholdings , 

cost of acquisition of indigenous know - how subject to ceiling 

size of 
aggregatc assistance and the category , viz ., MRTP or non 

of Rs. 20 ,000 / - for small scale sector project and Rs . 5 lakhs 
MRTP to which the assisted concern bolongs . 

to medium scale sector projects , the overall subsidy not ex 

All these 
measures have been able to create some qualitative impact 

cceding 10 % of the total cost of a project; the Scheme of 
on the management culture of the assisted concerns, though , 

Assistance for Development of Technology through in -house 
lot more remains yet to be achieved . 

R & D Efforts envisages the grant of loan assistance on soft 

terms at 10 % rate of interost, limited to 50 % of the cost 
Developing a Culture for Consultancy 

of in -house R & D efforts for indigenously developing / harnes 

sing the technology from laboratory to commercial scale or 
3 . 17 No promoter, and for that matter , no organisation 

Rs. 25 lakhs, whichever is lower. Both the Schemes , intro 
can be a master of all trades . Just as the birth of a human duced recently , are expected to make a mark and create their 
child requires the need of an obstetrician and adequate pre 

impact on the development of technology in course of time 
natal and post- natal care , so also the birth of a new project 

to come. Meanwhile , IFCI is also considering to provide 
equally requires an expert consultant, both at its pre -natul 

technology finance , through the agency of RCF , with a view 
und post-natal stage . In larger projects, Financial Institu to improve the countrys technological structure and streng 
tions, including (FCI lay stress on the concerns appointing 

thening the international competitiveness of the industry . 
a firm of Consulting Engineers right from the initial stage , 
so as to provide expert advice on detailed engineering , pro Support for Sull-Driclopment of Self-Employment Meusures 
jcct scheduling, site supervision and general co - ordination , 
etc., towards implementation of projects, In medium and 3.21 Another Scheme of IFCI which helps in the eradica 
mcdium -large scale projects , the nçcd of cither a Consultant tion of poverty and unemployment and endeavours to incul 
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evely State . Projects contemplating recycling of wastes, en 
vironmenttal protection and pollution . abatement are given 
considerable weightage in the matter of financing. 


cate a sense of resourcefulness , instead of helplessness in 
the unemployed youths of the country , 18 the Scheme of 
Assistance for Self -Development and Self -Employment of Un 
employed Young Persons. Under this Promotional Scheme, 
such of the persons who have undergone an Entrepreneurship 
Development Programme are provided soft loans through the 
agency of Technical Consultancy Organizations ( ICO ) / Spe 
cified Agencics from IFÇI to ncet their margin moncy re 
quiremnts for obtaining loans from banks etc . 


Impuci of IFCI s Assistance to Projects in the Cooperative 
Sector . 

3.27 It would be no cxilggeration to state that cooperative 
movement look roots in the industry with the advent of IFCI, 
In the organised industry sector. IFCI had assisted during 
37 years ol its service to Indian industry as many as 274 co 
operatives with an aggregate assistance of Rs. 294 . 05 crores , 
Since almost all these co -operatives in the industrial sector 
are agro -based , IFC ), by providing impetus to the co 
operative movement in the iodustry , has also been able to 
develop a nexus between agriculture and industry . 


Support 10 Ancillarisation 

3 .22 Aucillarisation has to be viewed as a means of achiev 
ing the economies of modern large scale production on the 
one hand and the benefits of the decentralised operations 
and cmploymen . gencration on the other . Whilo appraising 
the , projects . FCI tries to explore and examine various 
items of manufacture with a view to identifying the scope 
for larming out some of them to ancillary and small scale 
industries . During the course of follow -up inspections also , 
the Inspecting Others of FCI also discuss ( a ) the scope 
for ancillarisation , if there are no ancillary units , ( b ) con 
tribution , if any, male by the assisted concern towards the 
development of ancillary units , and ( c ) parent-ancillary re 
lationship and the status thereof, One of the Promotional 
Schemes of IFCI also helps in the proxcss of ancillarisation 
by making available feasibility study / project / report / viabi 
lity report of the product( s ) suitable for ancillarisation and 
procussing in the ancillary scule sector . 100 % free of cost 
lu in entrepreneur , if he gives the assignment to a TCO / 
Specificd Agency . Payment of subsidy up to 75 % is made 
to TCO / Spccified Agency upon completion of the assign 
ment and the balance 25 % subsidy is released after the an 
cillary unit has been able to tie -up its financial assistance and 
has acquired ancillary status by formalising the arrangement 
with the parent unit . 


Impucy of HCM s Assistance 10 Projects in No- Industry Dis 
stricts 

3.23 In 1984 -85, IFCI s assistance was morc than three 
tines its assistance to projects in No- Industry Districts in 
1983- 84. The economic and social impact of IFCI s assis 
tance to projects in No - Industry District / other industrially 
backward seay can be judged by the developmental con 
sciousness created by these projects in meeting the econo 
mic wellale of the local pcople and strengthening the social 
infrastructure . Since most of the projects in notificd back 
ward districts / arcas have been set up in rural and / or semi 
urban atmosphere, the economy of these areas has undergone 
a sea - change . The projects have provided considerablo im 
petus to the generation of direct as well as indirect 
employment establishment of a number of tiny and small 
scale units and varied business shops, repair services , etc . 
Support 10 Ml usures for Energy Conservation and Manuge 
meni 

3 .24 Greater attention is now being bestowed by IFCI OD 
encrgy conservation and its proper management by its assist 
cd industrial units. While evaluating the projects posed to 
FCI for financing , IFCI examines in depth the energy con 
sumption aspects , the steps proposed to be taken for either 
improving the energy cfficiency or reducing the energy losses, 
Or scope for using the renewable and alternate sources of 
спеrgу . 

3 . 25 JFCI looks upon energy management not only from 
the angle of larger national interest, but also as a means 
of reducing the cost of production so as to improve or at 
least maintain the margin of proſit in several segments of in 
dustry . The impact of these measures can be judged form 
the awareness that has been created in the industry in the 
area of cnergy management, coupled with energy audit , 
etc . For the industrial concerns manufacturing or using 
equipment related with use of alternate and renewable energy 
sources , the finance is made available by IFCI at a con 
cessional rate of interest. 
Support to Pollution Control / Abatement Measures 

3 . 26 With increasing accent being place on the control of 
industrial pollution and safety measures, IFCI pays greater 
consideration to ecological factors in relation to industrial 
Projccts poyed to it for financing, and endeavours to make 
Assisted concerns feel that industrial effluents are controlled 
and kept within the limits prescribed by regulatory bodies in 


3 . 28 A noteworthy feature of IFCI s assistance to these 
agro -based industrial co -operatives has been that it has gone 
to the units located in somewhat remote corners of the coun 
try and has been instrumental not only in bringing industries 
to places where thero were done , but also in changing the 
entire rural scene . It is not unoften that the coming into 
being of an industrial co -operative in a rural areas has 
brought in its wake such amenities as improed roads, better 
irrigation facilities , provision of drinking water, establish 
ment of schools and hospitals, apart from strengthening the 
villagers faith in the co - operative movement and mobilising 
the savings of the agricultural sector for productive purposes . 
Ancillary and associated industries like distilleries for the 
manufacture of industrial alcohol, confectionary units or 
bagasse - based paper plants or production of mixed and 
granuluteal fertilisers , etc ., have also come into being as 
oll - shoot of the co -operative sugar factories. So also , textile 

spinning co -operatives have afforded opportunities for the 
development of the handloom sector in the rural and semi 
urban areas . The successful operation of most of the co 
operatives in some of the States has strengthened the con 
fidence of the masses in the co -operative movement, thereby 
adding a new class of entrepreneurs in the country . The 
spread of the co -operative movement to many other indus 
tries like jute , fertilisers, synthetic fibres , vegetable oil , 
cocou processing . paper, ctc ., over the ycars, bears ade 
quato testimony to the above . 
Promotional Activities 
Overall Review 

4 ,01 The year under review witnessed a markcd step -up in 
IFCI s Promotional Activities . New dimensions wero added 
during the year to these activities by improving the existing 
scheme for encouragement of indigenous technology , and in 
troducing new schemes for ( a ) upgradation of technology 
through in -house R & D efforts , ( b ) promotion of rural , 
cottage & tiny industries , and ( c ) providing marketing assis 
tance to units in the small scale sector. 

4 . 02 IFCI incurred a sum of Rs. 305.49 lakhs in 1984 -85 
as against Rs. 180 . 28 lakhs in 1983 - 84 on various Promo 
tional Activities , masking an increase of 69. 5 % or the pre 
vious year. 

403 Tablc 15 gives the break -up of the amount utilised by 
FCI on various Promotional Activities during the year and 
Cumulatively up to the 30th June. 1985. 


Table 15 : Amount utilised by IFC on the Promotional Activities 


(Rs. lakhs) 


Nature of activities supported 


1984 -85 Cumulative 
. ( July - June ) up to 

Amount the 30th 
Rs. Junc, 1985 

Amount 

Rs. 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


58 :29 


161 72 


(1) Promotional Schemes (Subsidy) . 
( ii ) Industrial Potential Surveys for the 

Development of Backward Areas, 
including: No Industry Districts 
(NIDs) . . . . . 


3 .616 


-66 
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Scheme of Assistunce for Development of Techno 
logy through In -House R & D Efforts ( 1 -7 - 1984 ) 


-- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - - - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Brought forward 


(iii ) Technical Consultancy Suppon 62 51 

Equity and other support to Technical 168 . 38 
Consultancy Organisations (TCO ) 9 . 21 
Directory of Industrial Consultants 0 . 13 
Total 

7185 


52 - 36 

0 . 22 
220 . 96 


4 .05 As at the end of the year, the Scheme of Subsidy 
to Small Fntrepreneurs for meeting cost of Feasibility Stu 
dies etc., was revamped and a revised scheme has been 
brought into force with effect from the 1st August, 1985 . 
In its revised form , the Scheme is applicable to small entre 
preneurs in rural, cottage , tiny and small scale sccturs ( for 
units with capital cost not exccoding Rs, 10 lakhs ) only . 
From the same date , a new Schemc known as " Scheme of 
Subsidy for providing Marketing Assistance to Small Scale 
Industrial Units has been added to the existing Promotional 
Schemes . The salient features of the two Schemes, as now 
obtaining , arc as under : 


600 .85 


462 :36 


( a ) Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the 

Rural, Cottage , Tiny and Small Scale Sectors for 
nieering cost of Feasthillty Studies, etc . 


6 .69 


37 . 75 


(iv ) Seed /Risk Capital Assistance - 190 .00 
(v ) Management Development and 

Upgradation of Managerial Skills 25 -23 
(v1) Development of Fntrepreneurship 

Support to Entrepreneurship Deve 
lopment Programmes (EDPs ) : 4 . 66 
Resources Support to Entrepreneur 
ship Development Institute of 
India (EDI) . . . . 97 

9 . 75 
(vii ) Rural Development Programmes . - 
(viii ) Promotion of Rescarch Studies, etc. 
IFCI Chairs 

. . . 2 .64 
Special Research Studies , Reports, 
etc . . . . . , 0 .31 

Indian Economic Journal 
( ix ) Conference on Research and in 

formation Systems for the Non 
aligned and other Developing 
Countries 

. 1 . 00 


Under the Scheme, only rural, cottage , tiny and 
small scale sector units ( with a capital cost not ex 
cecding Rs, 10 lakhs ) , which are set up by first 
generation entrepreneurs are entitled for Subsidised 
feasibility study / project report, etc . from a Tech 
nical Consultancy Organisation ( TCO ) ; the amount 
of IFCI s subsidy being 90 % of the fec charged by 
tha TCO or Rs. 2 , 700 / - whichever is lower. The 
amount of the subsidy, subject to the monetary 
ceiling of Rs. 3 ,000 / - can go up to 100 % in the 
case of entrepreneurs belonging to scheduled castes , 
scheduled tribes or those who happen to be phyxi 
cally handicapperior to those who are covered 
under the Integrated Rural Development Programme 
( IRDP ) , 


22 .68 


9 


.99 
00 - 5 


0 .05 


( b ) Scheme of Subsidy for providing Markcting Assis 

tance to Small Scalc Industrial Units 


1.00 


(x ) Orientation Programmes and Assis 

tance to Stati -level Institutions 
(xi) Others * 


- 


4 - 30 
59 : 36 


- 


- 


- -- - - - - , - , - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total . . . . . 305 -491 ,426 . 99 
-- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
* Utiligcd for direct financing of projects. 


- 


Promotional Schemes 


4 . 04 As at the beginning of the year 1984-85, IFCI had 
the following seven Promotional Schemes, which had been 
instituted by it, on its own , and were in operation from the 
dates ment oned against each : 


Under the Scheme, all small scalo sector indus 
trial units including those falling under rural, cot 
tage and tiny scale sectors can avail themselves of 
the markcting assistanco rendered by a Technical 
Consultancy Organisation ( TCO ) . This assistance 
may cover (a ) market intelligence , ( b ) evolution 
of a market strategy . ( c ) designing of marketing 
organisation for the industrial unit (d ) helping 
the small scale industrial unit in having a market 
ing tie -up with some other unit or agency , ( c ) 
counselling on project improvement and technology 
upgradation so as to improve the marketing com 
petititiveness of the product, and ( f ) providing ex 
pert Services as are generally expected from marke 
ting consultants. The assignment undertaken by 
TCO under the Scheme is to for a minimum period 
of one year which is to cover provision of necd 
hascd marketing assistance to the small scale indus 
trial unit . The TCO may chargo 20 % of its fees 
from the partly while accepting the assignment ; 
next 20 % when it is able to provide blueprint of 
the marketing strategy of marketing organisation , 
etc to the party : next 40 % when the TCO is able 
to implement the Scheme prepared by it in relation 
to the market assistance to the party ; and the last 
and the final 20 % of ite fces, subinct to the ceiling 
of Rs. 3 . 500 / - chargeable hy the TCO from the 
party . can be subsidised by IFCI, suhiect to a 
certificate from the hencficiary narty that the mar 
keting assistance provided by the TCO has actually 
been implemented and has resulted in a perceptible 
improvement in the sales turnover of the orginsi 
tion . 


(a ) Subsidy Schemes 
— Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of 

Indigenous Technology 

(30 - 11- 1977 ) 
- - Scheme of Suhsicly to New Fntrepreneurs for meeting 

cost of Market Studies , etc . 
( 30 -11-1977 ) 
Scheme of Subsidy to Small Entrcpreneurs for meet 
ing cost of Feasibility Studies , etc . ( 1 - 7 - 1978 ) 
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and 

Small Scale Industries ( 1 -9 - 1978 ) 
- Schemc of Subsidy for Revival of Sick Units in the 

Tiny & Small Scalç Sector s ( 28 -6 -1982 ) 


(b ) Assistance Schemes 
- - Schemo of Assistance for Self -Development and self 

Employment of Unemployed Young Persons (28 -6 
1982 ) 


Subsidy disburscil under the Promotional Schemen! IFCI 

4 .06 Table 16 below gives the amount disbursed by IFCI 
in 1984- 85 under its Promotional Schemes envisaging grant 
of subsidy, and the position of subsidy disburgements cumula 
tively un to the 30th June , 1985. It would be observed that 
during the yerit , 953 projects were benefited undes JFCI S 
Promotional ( Subsidy ) Schemes with the gubeidy of Rs. 58 . 90 
lakhg Lg against 638 project granted subsidy of Rs 40 ,45 
lakhs in 1983 -84, registering an increase of 45, 6 % ), 
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Table 16 : Subsidies Disbursed under IFCI S Promotional Schemes 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- -- 


- 


--- - - - - - 


(Rs. lakhs) 


1984 -85 
(July -June) 


Cumulative up to 
30th Juno, 1985 


Promotional ( Subsicly ) Schemes 


No. of 
Projects 


Amount 
disbursed 

(3 ) 


No . of 
projects 


Amount 
disbursed 

(5 ) 


18 -58 


42 .95 


0 . 15 


0 . 87 


Schemo of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous 

Technology 
Scheme of Subsidy to New Entreprenours for meeting cost of 
Market Studies , etc . . . . . . 

. . 
Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for niccting cost of 

Feasibility Studios , etc . . . . . . . . 
Schome of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale 

Industries 
Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny 
and Small Scale Soctors 

- 
Total 

T 

, 


37 .29 


2 , 969 


104 . 92 


0 .83 


10 .50 


2 .05 


61 
3 136 


2 .48 
161 -72 


953 


58 .90 


Assistance granted under the Promotional Schemes of IFCI 

4 . 07 As mentioned in para 4 . 04 , two Promotional Schemes 
of IFCT cnvisage grant of loan assistance on soft terms. 
While the Scheme of Assistance for Self- Development and 
Self - Employment of Unemployed Young Persons, which is 
being operated through TKCO , and other Specified Agencies, 
was yet to make a headway ; under the Scheme of Assistance 
for Development of Technology through In -House R & D 
Efforts, IFCI during the year , sanctioned a loan assistance 
of Rs. 23 . 50 lakhs to a company engaged in the manufacture 
of bulk drugs, finc chemicals and formulations , for financing 
a part of its R & D project aimed at developing and scaling 
up the technology from laboratory to commercial scale in 
the arcas of gynthetic bulk druge / drug intermediates research , 
natural products research , steroids rcsearch and pharmaceuti 
cal formulations rescarch . The research includes inter- alla 
developnent of anti-ulcer , anti- inflammatory , anti-asthma 
tic , anti-hypertensive and unti-cholinergic", drugs , develop 
ment of nasal drug delivery systems, as also steroid research 
for treatment of endometriosis , etc . 


Support for the Industrial Potential Surveys for the Develop 
ment of Backward Area including No-Industry Districts 

4 .08 it was mentioned in the previous year s Report that 
the all- India Financial Institutions, including IFCI, had under 
taken , on a syatematic and planned basis, the Indusrial 
Potential Surveys of 30 No-Industrial Districts (ND8 ), in 
consultation with the respective State Governments . Initial 
work for identifying project ideas as also the extent of in 
frastructural requirement both project-specific as well as 
area -specific of these NIDs was assigned to Technical Con 
sultancy Organisations ( TCO ). During the year , Reports 
in respect of all 30 NIDs were received from the TCOs and 
screened hy a Screening Committee ( SC -NID ) comprising 
officials of IDBI, IFC and ICICI. Sixty -six project ideas in 
respect of 24 NIDs involving an investment of Rs. 215 crorcs 
were identified during the year, which were passed on to the 
respective State Governments / State- level promotional agen 
cics for further iicccssary action . . 


agreed to subsidisc together, the cost of preparation of 
Techno -cconomic Feasibility Reports ( TEFRs) to the extent 
of 75 % , provided the entreprencur meets 25 % of the cost 
and the assignment is handled by a Technical Consultancy 
Organisation ( TCO ), In case an entrepreneur prefers an 
approved consultant other than a TCO for the preparation 
of TEFR , thc Institutions can subsidise the cost of prepara 
tion of TEFR to the extent of 50 % . 

4 . 10 By the close of the year, the Industrial Potential 
Survey Work in respect of 14 more NIDs was assigned to 
five TCOX, by all- India Financial Institutions including IFCT. 
Technical Consultancy Support 

(a ) Technical Consultancy Organisations 

4 . 11 It was reported last year that as at the end of June, 
1984 , 16 Technical Consultancy Organisations ( TCOS ) were 
providing il wide spectrum of consultancy services , to rural, 
tiny. small and medium scale cntrepreneurs, particularly the 
new oncs , Government Departments , commercial banks, State 
levol financial institutions and other agencies engaged in in 
dustrial promotion and mana cment . During 1984- 85 , an 
other TCO , kaown as Haryana Industrial Consultants Limit 
ed (HARICON ) with its Registered Office at Sonepat 
(Haryana ) ind Branch Office at New Delhi was set up under 
the lead of IFCI, so as to make available low -cost but quality 
consultancy services to the entreprcheurs in the State of 
Haryana and the Union Territory of Delhi. With this, the 
entire country is now serviced by a network of 17 TCO : 
(eight under the lead of IDBI, five under the lead of IFCI, 
three under the lead of ICICT and one sponsored by the 
Government of Karnataka ) . 

4 . 12 IFGI has participated not only inthe formalion of 
TCO , sponsored by all-India Financial Institutions but has 
also been instrumental in developing their business and growth 
through a number of its Promotional Schemes (mentioned in 
para 4 . 04 ) six of which are being operated through the 
agency of TICO , 

4 . 13 Overall , the sixteen TCOs put together had executed 
2 ,422 assignments in 1984 -85 and cumulatively 17,082 assign 
menty up to the 30th June , 1985 , pertaining to feasibility 
studies , project reports, industrial potential surveys, rehabili 
lation studies , appraisals and other assigtiments , etc ., as per 
particulars given in Table 17, which bear testimony to the 


4 . 09 The responsibility for identifying the entrepreneurs 
as also giving publicity to the identificd project ideas has 
been vested with the concerned State Governments and 
the State - level developmental institutions. However, once 
an entrepreneur is identified , ĮDRI, IFCI and ICICI have 
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ongoing impact being created by them in the area of consul 
tancy to the tiny, small and small-medium industrial projects . 


field of specialisation of 469 technical and non - technical con 
sultants as also of research laboratories affiliated to Central / 
State Government / Council of Scientific & Industrial Re 
scarch , etc . 


Table 17 : Summary ofOperations of all TCOS 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


No. of assignments 

completed 


Nature of assignaments 


1984 -85 Since 
(July- June ) inception 

of each 
TCO and 
up to the 
30th June 

1985 
- - - - - - - - - - 


Support for Risk Capital Assistance 

4 .17 Financing of risk capital and technology are two 
arcas which necd to be given prime importance , if the indus 
try s entrepreneurial and technological base is to be broaden 
ed . The Risk Capital Foundation (RCF ) sponsored by IFCI 
in 1975 , which has already specialised itself as an uniquo 
organisation in this part of the continent, providing interest 
free personal loans to entrepreneurs ranging from R $. 15 
lakhs to Rs. 30 lakhs ( depending upon the number of pro 
moters ) to enable them to meet 50 % of their quota of pro 
moters contribution for settir g up now projects, was asked , 
during the year, hy IFCI, to formulate a comprehensive 
scheme for the financing of pchnology so that the Founda 
tion under a changed name, viz . Risk Capital & Technology 
Finance Foundation ( RCTFF ) , could fill in one more gap 
in the institutional infragtructure by securing and providing 
finance on soft terms for the development of tochnology . It 
Is expected that, subject to the completion of various forma 
lities , the Scheme would become operational in 1986 . 

4 . 18 Meanwhile , RCF , in its financial year ended the 3180 
December , 1984 , and, thereafter, during tho period ended 
the 30th June , 1985 , had recorded sanctions and disburse 
mente ag per data given in Table 18 bolow : 


- 


- 


- 


- 


- 


(1) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


6,825 


Table 18 : Sanctions and Disbursements of RCF 


410 


338 
230 
5,918 

79 
8 54 
1, 238 


Particulars relating to RCF s 
Risk Capital Assistance 


1 . Pre -Investmont Consultanoy Assign 
ments 
Feasibilitiy , Pre- feasibility Studies / 

Project Reports . . . . 1,222 
Industrial Patential/ Area Development 
Surveys 

· · · 56 
Market Surveys . . 

39 
Project Profiles , 
Preliminary fact finding Studies ] . . 4 
Appraisals , 

.. 

. , 39 
Others 

316 
- - - - - - - - - 
Sub total (i) . . . . . 2 ,086 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
II. Post- inyostment Consultancy 

Assignments 
Diagnostic Studico 

· 71 
Rehabilitation of Sick Units 

62 
others . . . . 

194 


(Jan -Doc) (Jan -Juno) Cumula 

tively 
up to the 
30th 
Juno , 
1985 


15, 502 
- - - 


(1) 


(2) 
22 


(3) 
6 


(4) 

84 


566 
259 
737 


(1) Projects sanctioned (Nos.) 
( ii) Entropronours involved 

with (1) above (Nos.) . 
(ül) Not sanctions (Rs,lakhs) 
(lv ) Disbursements (Rs. lakhs) 


37 
262 -49 
102 - 39 


8 
71 12 
7 8 - 10 


136 
787-09 
530 -07 


Sub Total (II) . 


. 


. 


. 


327 


1, 562 


III. Turpkoy assignments/Functional 

Industrial Complexes , etc . , 


9 


18 


Sub Total ( III ) . 


. 


. 


18 


Grand Total (1 + II + III) 


. 


. 


2 ,422 


17,082 


4 . 14 In the field of entrepreneurship development, the 
TCOs in most of the States continued to function as nodal 
agencies for Entreprepeurship Development Programmes 
( EDPs ) . Altogether, tho TCOs had carried out , up to the 
30th June, 1985 , 312 Entrepreneurship Development Pro 
grammes, had trained 9 ,254 Crepreneurs and had rendered 
help to the trained cntrcprencurs in the implementation of 
their projects . 


4 . 19 The sanctions and disbursements of RCF In 1984 
wore higher by 181 .8 % and 71. 4 % respectively over the 
corresponding sanctions of Rs. 93 . 14 lakhs and disburse 
ments of Rs. 59 . 74 lakhs in 1983 . The substantial increase 
in the assistance provided by RCF in 1984 was due to tho 
liberalisation of the Risk Capital Assistanco Schcmo and the 
enlargement of the scopo of RCFg assistance as also its 
cligibility criteria . 

4 . 20 Under the liberalised Scheme of Risk Capital Aggis 
tance of RCF , the following categories of entrepreneurs pro 
moting a public limited company in India and proposing to 
take up an industrial project (within the cost of Rs. 3 crores 
to Rs. 10 crores ) are now eligible for assistance from RCF 
subject to fulfilment of criteria of eligibility : 
- Technical/ professionally qualified entrepreneurs or 

entrepreneurs possessing adequate experience in in 
dustry or business and setting up a medium - sized 
industry for the first time. 
Entrepreneurs intending to graduate from small 
scale sçctor to medium scale sector of industry for 
the first time. 
Entrepreneurs already in medium scale sector and 
intending to undertake diversification or expansion 
of their industrial units for achieving better viability . 
Entrepreneurs possessing relevant industrial experi 
ence intending to take over existing sick or closed 
units, pursuant to a well - formulated scheme of 
rchabilitation / take- over duly approved by Financial 
Institution ( s ) / Bank ( ) , 


4 . 15 During the year, IFCI s emphasis continued upon 
improving the qualitative aspects of the working of TCOS 
under its lead by better monitoring and including systems 
approach in their overall functions . 


(b ) Directory of Industrial Consultants 


4 . 16 Through a joint endeavour IDBI, IFCI and ICICI 
had brought into being a Directory of Industrial Consultants, 
the third cdition of which appeared in October 1984, under 
the aegis of IDBI. The Directory , which serves as a guido 
and reference manual, contains full particulars including the 
12 - 509 GI/ 85 
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4 . 21 In special cases, RCF can also now considor , on Development Corporation , Panaji (Goa ) and (ii ) Directorate 
merits, grant of additional loans to existing beneficiaries of Industries, Itanagar ( Arunachal Pradesh ) respectively , 
to meet a part of the additional promoters contribution one AchievementMotivation Programme conducted at London 
arising on account to overrun in the cost of the projects for (UK ) for Doveloping Countrics participants and three Science 
which assistance had originally been sanctioned by RCF , SO & Technology EDPs conducted specifically in colla 
algo , RCF can also consider grant of additional loan , , within boration / association with Women s Polytechnic , New Delhi, 
its prescribed ceilings, to its existing benoficiaries to enable Economic Development Corporation , Gon and North -Eastern 
them to subscribe thoir ‘rights in the additional equity issued Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd . 
by their companiou for financing a part of the cost of the (NETCO ) at Guwahati ( Assam ) , respectively . In addition , 
oxpansion / diversification schemes undertakon by them . 

EDIT provided support to various institutions in training and 

creating core teams for EDPs. The beneficiaries under this 
4 .22 The resources of RCF , for the present, are being activity were TCOg in Maharashtra, Rajasthan , Orissa , Uttar 
totally met by IFCI, Up to the 30th June, 1985 , IFCT had 

Pradesh , Himachal Pradesh , Karnataka , Andhra Pradesh , 
provided resource support to RCF of the order of Rs. 760. 00 

North - Eastern Region , Economic Development Corporation , 
lakhs of which Rs. 590 . 94 lakhs had already been disbursed 

Goa, Indian Institute of Technology , Madras, Technical Tea 
to . It. 

chers Training Institute , Chandigarh and Management Deve 

lopment Institute , Gurgaon ( Haryana ) EDII also conducted , 
Management Development and Upgradation of Managerlal during the year, a Training of Trainers programme and two 
Skills 

pioncering Accredited Trainers Programmes with a view to 

developing trainers /motivators for local development agencies. 
4 . 23 In an Industry , managerial obsolescence is as bad as 
tho obsolosoence of plant and equipment. Productivity of 

4 , 29 An Inter -Regional Workshops on Entrepreneurship 
the industry and remody for industrial sickness lie in the pro 

Development for African countries was also hosted by EDII 
fessionalisation of managements, continual upgradation of 

at Ahmedabad (Gujarat ) in January , 1985, which generated 
managerial skills, adoption of modem management techni considerable interest in the entrepreneurship activities. Specially 
ques, etc . With this end in view . the Managemont Develop 

among the developing countries. As a sequel to this work 
mont Institute (MDI ) , sponsored by IFCT In 1973, contimed 

shop , EDIT was requested by the Development. Bank of 
to provide management training with focus on specific needs Mauritius to conduct a onc -weck EDP for some 30 entrepre 
of Industries as also research and consultancy services in 

neurs being financed by that Bank . Of late . EDIT has also 
specialised areas . For meeting the training and human re been invited by EDI-Washington and the World Bank to 
source development needs of Development Finance Institu 

conduct seminars on entrepreneurship development in 
tlons in the country and abroad . the Development Banking Washington to exposc the EDI-Washington staff and the 
Centre (DBC ) of MDT organised several programmes, some World Bank officials to the EDP approach . 
of which were in collaboration with international organisa 
tions like United Nations Development Programme (UNDP ) 

4 .30 Cumulatively , EDII , since Tulv , 1983 to June, 1985 , 
International Jabour Organisation ( ILO ) , Association of had conducted 20 programmes and had also taken up research 
Develonment Financing Institutions in Asia and tho Pacific (in the subject of Nailonal Suv on Documentation - cum 
( ADFTAP ) , Economic Development Institute ( EDI) , ctc . Evaluation of the Entrepreneurshin Programnes . carried out 

by the existing agencies all over the country . EDIT had also 
4 .24 During its accounting year 1984, MDI ( including prepared an audio - visual presentation based on five cases of 
DRC ) successfully organised 78 programmes benefiting 1 .484 

successful entrenreneurs from diverse personal economic 
participants . In the next six months period ended the 30th 

socio background who had earlier gone through its Entre 
June , 1985 , MDI ( inclucline DBC ) had conducted 47 more preneurship Development Programmes. These presentations 
programmes benefiting 1. 128 participants . 

are proving considerably useful in motivating efforts for 

nromotional work and have strengthened the credibility of 
4 . 25 Cumulatively MDI (including DBC ) had organised EDPs as a strategy of development for generating support 
up to the 30th June, 1985, 629 programmes heneliting 15 , 795 of community , Institutions and the State Governments . 
participants of whom 518 were from other doveloping coun 
tries . 

4 .31 In 1985 - 86 , apart from various other activities , EDIT 

proposes to take in Rural Entrepreneurshin Development 
Development of Entrepreneurship 

experiments in collaboration with Ford Foundation . It is 

likely to be a threc - year project and the experiences gained 
4 . 26 For encouraging growth of new entreprenours, IFCI 

in conducting rural development programmes are proposed 
continuod Its activo 9npoort to Entrepronelirghip Develop . 

to be adequately documented and evaluated so that the same 
mont Programmos (EDP ) conducted by Technical Consul 

are nvailable for national spread . 
tancy Organisations ( TCOs) , National Science & Technology 
Entrepronourahin Development Board (NSTFDB ) and seve 

Support for Rural Development Programmes 
ral other agencies all over the country . In 1984-85, financial 
support was sanctioned for 112 EDP , for training about 

4 . 32 A reference was made in the last year s Report about 
2 , 300 potential entrepreneurs , to which JFCI s contribution IFCI s contribution to the International Exposition of Rural 
worked out to Rs. 466 lakhs. Cumulatively . TFCI had pro Dovolopment ( IERD ) which was held in India from the Sth 
vided assistance of Rs. 6 .69 lakhs to 122 EDPs benefiting February to the 15th February , 1984 . During the year IERD 
about 2 ,500) entrepreneurs . 

Co -ordination Centre brought out several publications docu 

menting tho tangible results shared at IERD under the title 
4 .27 A notable feature of entrepreneurial development of Voices of Rural Practitioners Series written from a micro 
activity of IFCI. during the yoar, was to agree to fund the lovel perspective, the focus being on documenting those 
entire cost of EDPs proposed to be conducted by Madhya approaches which the practitioners have found successful . 
Pradesh Consultancy Organisation Ltd ., (MPCON ) for roha 
bilitating the gas - affected victims in Bhopal. Importance was Promotion of Research Studies, etc . 
also attachod to EDPs for specific targets groups like women 
entropreneurs , persons with science and technology back 

( i) IFCI Chairs 
ground , entrepreneurs from rural and tribal communities , etc . 

4 . 33 IFCI, over the years, has built up good nexus with 
Entreprencurship Development Institute of India (EDII ) 

Management Institutes and Universities in the area of Research 

and Development ( R & D ) in Development Banking, Financial 
4 .28 Entrepreneurship Development Institute of India and Industrial Management. Industrial Economics, etc . Six 
( EDI ) , set up by all- India Financial Institutions in the Chaira , one each at the Universities of Bombay, Delhi, 
middle of 1983 as the principal agency for entrepreneurship Calcutta , Gauhati and Madras and one at the Indian Institute 
development, accelerated its activities and carried out, during of Management, Ahmedabad (IIMA ) , have been created by 
1984- 85 ( April -March ) . 12 Entrepreneurship Development IFCI for promoting research in specified areas. 
Programmes ( EDPs) , of which two were Demonstration 
Model EDPs at Patna and Bhubaneswar , two General EDPs 4. 34 During the year, Dr. R . S . Sabnis, IFCI Professor of 
conducted at Gangtok ( Sikkim ) and Itanagar ( Arunachal Economics . delivered the Third IFCI Annual Lecture at the 
Pradesh ) , one Self -employment Special Programme carried Bombay University Convocation Hall on tho 21st January , 
out at New Itanagar ( Arunachal Pradesh ) , onc Existing 1985 on the subject of Financial Institutions and the Problem 
Entrepreneurs Programme at Panaji (Goa ) , two Extension of Regional Imbalances in India . The Lecture was presided 
Motivation Programmes for (i ) the off|cess of the Economic nyer by Dr. M . S. Gore, Vice-Chancellor, Bombay Unlversity . 
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4 . 35 Under the auspices of Bombay University Chair, 
research studies have also been undertaken on ( a ) Merchant 
Banking in India , ( b ) Development Banking and Economic 
Development of Backward Areas Some Case Studies and 
Evaluation , ( c ) Socio - economic Impact of Development 
Finanço Institutions Assistance to Cooperutives in Maharash 
tru with special reference to Sugar Industry and ( d ) Lease 
Finance in India . 


IDFs . During the year, a sum of Rs. 110 . 00 lakhs was 
received by way of grunts and Rs. 90 . 00 lakhs by way of 
loans. With this, tho total allocation of IDFs as on the 
30th June , 1985 , stood at Rs. 1,395. 10 lakhs against which , 
an amount of Rs. 1,135 .53 lakhs had been utilised on various 
Promotional Activities of IFCI. 


Meetings of the Board of Directors 

5 .01. During the year , the Board of Directors beld 12 
mcetings — cight at New Delhi, one at the Campus of tho 
Management Development Institute (MDI) , Gurgaon , and 
one cach at Bangalore , Calcutta and Trivandrum . 


4 , 36 Under the IFCI Chair at thc Indin Institute of 
Management, Ahmedabad , ( IMA ) , Prof. S . C . Kuchbal, 
IFCI Professor of Management, completed , during the year, 
a rescarch study on Financial Implications of Capitalisation 
of Interest on Long - Term Borromings and some Accounting 
Practices. The Fourth Public Lecture on this subject is likely 
to be delivercd by Prof . Kuchhal on the 19th September, 
1985 . A rescurch study on Promotion of New Projects in 
I wo -wheeler Industry has also been undertaken by Prof . 
Kuchhal under IFCI s Chair for the year 1985- 86 . Since 
inception , under the aegis of IFCI Chair at IIMA, 21 Research 
Follows have received the IFCI Award , out of which 16 have 
already taken their titles of " Fellow of IIMA." 


Changes in the Board of Directors 

5 .02 The Central Government, in terms of Section 10 ( 1 ) 
( b ) of the IFC Act, 1948 nominated Shri P . Murari, Addi 
tional Secretary to the Government of India , Ministry of 
Industry , Department of Industrial Development, New Delhi, 
as a Director on the Board of Directors of IFCI vide Noti 
fication No. F .7 / 9 / 85 BOL dated the 11th March , 1985, 
vice Shri S . L . Kapur. 


1 . 37 At thc Guwahati University , Dr , P . C . Goswami, IFCI 
Chair Prolcssor , conducted a rescarch study on The Role of 
Development Banking in North - East India . Based on his 
research study , Dr. Goswami delivered the fust IFCI Public 
Lecture at Guwahati University on the topic of Problems of 
Industrial Development in Bach wurd Economy - A Study in 
North - East India . The Lccture was presided over by Prof. 
J . Mcdhi, Vice -Chancellor (Offy .) , Gauhati University , 


5 .03 The Industrial Development Bank of India ( IDBI) , 
in terms of Section 10 ( 1 ) (AV ) of the IFC Act, 1948 , nomi 
nated Dr. V . R . Panchamukbi, Director , Research & Informa 
tion System for the Non- aligned and Other Developing 
Countries, New Delhi, and Shri N . Vaghul, Management 
Consultant, with effect from the 30th November, 1984 and 
the Ist July , 1985, respectively , in places of Dr. J. C . 
Sandesara and Shri S . K . Datta , 


4. 38 At Delhi University , IFCI Chair was occupicd with 
eflect from thc 19th April, 1985 by Prof . Peter F , Reith , who 
was formerly at International Management Institute , Geneva . 
It is expected with the joining of Prof . Reith , the activities 
under IFCI Chair would gain momcntum during 1985- 86 . 


4 .39 At Calcutta University , the Memorandum of Under 
standing in relation to the Chair was modified during the year 
SO as to ensure that the degree of specificity under the 
Chair was built up around a specific project and nut around 
the person, as had been envisaged carlier . The University of 
Calcuttil , under the Chair , has proposed a research project on 
the subject of Belurlour of Curitul Output Rutios and its 
Causative Influence of Sickness in Light Engineering Imustry 
in Wes Bengul . Ihc synopsis for the icsearch study has been 
cleared by JFCI Md the project is likely to be completed 
within next 18 nonthsor so , 


5 . 04 Further , at the 36th Annual General Meeting of 
the shareholders of IFCI held on the 22nd October , 1984 , 
Shri A , S . Puri, Managing Director, State Bank of India , 
was elected as a Director under Section 10 ( 1 ) ( c ) of the IFC 
Act, 1948 to represent Scheduled Banks in place of Shri 
P . C . D . Nambiar. In addition , two Special General 
Moetings were convened on the 11th January , 1985 und 
the 22nd May, 1985 in which ( a ) Shri S . K , Seth , Manag 
ing Director, General Insurance Corporation of India , was 
elected as a Director under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the IFC 
Act, 1948 to represent Insurancc Concerns, Investment 
Trusts , etc ., vice Shri G . V , Kapadia lcsigned with effect 
from the 24th November , 1984 , and ( b ) Shri J. S . 
Varshneya , Chairman & Managing Director, Punjab National 
Bank , was elected as a Director under Section 10 ( 1 ) ( c ) of 
the iFC Act, 1948 , to represent Scheduled Banks, in place 
of Shri S . L . Baluja , who had resigned on the 3014 March , 
1985 . 


4 . 40 . At Madras University , IFCI Chair, though established 
in April, 1982 , has remained linoccupied . The matter is being 
constantly followed up with the University of Madras. 


fii ) Special Resourch Studies, Reporis, ic, 

6.41 During the year, the study sponsored earlier by the 
all -India Financial Institutions, incluing IFCI, on Manage 
nient of Turnaround of Sick Industrial Projects which was 
undertaken by Indin Institute of Management, Ahmedabad 
( IIMA ) was completed . The ſindings of the study are now 
proposed to be deliberated at the Inter- Institutional level during 
the current усаг . 
Resources for financing Promotional activities 

4 .42 The Promotional Activities of IFCI are being financed 
either out of Benevolent Reserve Fund ( BRF ) or Interest 
Differential Funds ( IDES ). 


5 .05 The Board of Directors of IFCI place on record 
their high appreciation of the very valuable services ren 
dered and the contribution made by Shri S . L . Kapur , Dr. 
J. C . Sandesara , Shri S . K . Dattu , Shri P . C . D . Nambiar , 
Shri G . V . Kapadia and S . 1.. Baluja , during the period 
of their association with IFCl as its Directors . 
Technical Advisory Commillee s ( TAC ) 

5.06 The Standing Technical Advisory Committees 
( TACs ) of FCI in the field of Sugar, Textiles , Jute , Engi 
neering , Holls , Chemical Process & Allied Industries conti 
nued to render during the year their expert advice on the 
specific project proposals as and when placed ( or their consi 
Teration . In adlition , meetings of Ad - hoc Group of 
Advisers in pecialiscd areas were convened with a view to 
sccuring their cxpert advice on specific proposals . 


4 . 43 The Benevolent Reserve Fund ( BRF ) was created in 
1972 -73 to which , up to the 30th June, 1984, I sum of 
Rs. 412 . 00 lakhs hud been transferred out of the profits of 
IFCI. During the year endect the 30th Sine, 1985, another 
sum of Rs. 50 . 00 lakhs was transferred with the result that 
the total amount of BRF as at the end of June , 1985 stood 
at Rs. 462. 00 lakhs, against which a sum of Rs. 291. 46 lakhs 
had been utilised till the said date on various Promotional 
Activities of IFC ), 


State Advisory Committees ( 521C3) 

5 .97 During the year, cight meetings of the State Advisory 
Committees ( SACs ) were held , onc ench at the St: te Capitals 
of Orissa , Ti mil Nedli , Uttar P . 11 - 17 , Kunsthan . Himachal 
Pradesh , Kerja, Bibar and West Bengal. I hese mectings 
cnabled JFCI to maintain good rapport with the ilthorities 
in the State Governments. State -level institutions, banks , 
chumbers of commerce , industry associations, representatives 
of industry it . the joint, public and co -operative sectors, co 
nomists , and representatives of other related and sister insti 
tutions, etu , IFCI was able to promote a better understanding 
uni upprecia ion through the form of these mertirils about 
ity role , contribution and activities and also unde 181. ad and 
appreciate, oil the spot, the problems of industry and prog 


1 44 Interest Differential Funds ( IDFs ) represent the 
monies received from the Government of India out of the 
interest paid by IFC1 on KFW Loans in terms of agreements 
amongst IFCI, Krcditanstalt -fur -Wicderaufbau (KFW ) , 
Government of India and the Federal Republic of Germany. 
Up to the 30th June, 1984, IFCI had received a sum of 
Rs. 1, 195 . 10 lakhs by way of loans and grants under the 
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pects of industrialisation in the concerned State . The Heads 
of Regional and Branch Offices of IFCI in their capacity as 
ex - officio Secretaries of the SACs, continued to maintain 
liaison with the members throughout the year . 


Tokyo , on the subject of Relationship between the Govern 
ment and Private Sector - -the Japanese Experience . The 
Locture was presided over by Shri P . K . Kaul, the then 
Finance Secretary , Government of India , and prcsently , 
Cabinet Secretary , New Delhi. The Lecture placed focus on 
the strategies which led Japan out of the post -war depression 
to a period of high economic growth . It gave a vivid des 
cription of step - by -step approach that the Government of 
Japan followed in terms of design and policy, and which stood 
the test of changing environment. The Lecture also gave a 
vivid description of the application of dynamic comparative 
advantage principle practised by Japan compared to the 
static comparative advantage concept , which helped Japan in 
catching up with the advanced nations of the world , 
Organisatlonal Developments 

5 . 16 There was no change in the top manameeut setup of 
IFul during the year . A decision was taken , nuwevel, dur 
ng inę yedi , to upgrade the existing Pune ulice vr FCI (0 
til status of a luu - fledged branch with elect from the 1st 
Juy, 1985. Inis nas since been donc, and now , IFCI, apart 
from its Head Ullice at New Deini, bas eight Reglunai Ollices , 
one each at Bombay , Calcutta , New Delo , Madru , kanpur. 
Chandigarh , Hyderabad and Guwahati, and cignt Branch 
Offices . one each at Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhuba 
neswar, Coclun , Jaipur , Patna and Punc. 


5 . 17 During the year, IFCI instituted a study to review 
its organisational sel- up / structure keeping in view we grow 
108 Volume of its business , tho complexities thereof and 
various other operational neticesitics. in sludy has been 
Entrusted to Shn R . P , Goyad , formerly Chairman of State 
Bank of India , 


Co-ordination with the Institutions at the National and State 
Level 

5 .08 Inter- Institutional coordination among the national 
level Financial Institutions continued to be maintained 
through the forum of Inter -Institutional Mettings (IIMs) and 
Senior Executives Meetings ( SEMs) . During 1984 - 85 , 12 
IIMs and 21 SEMs were held . By the clore of the year, to 
consider rehabilitation proposals of sich -industrial units 
another forum under the aegis of Industrial Reconstruction 
Bank of India (IRBI) was created , knowil as Intter - Institu 
tional Rehabilitation Meeting (IIRM ) . 

5 .09 At the State -level, IFCI continued to maintain co 
ordination by participating through the Heac s of its Regional 
and Bianch Omoes in the meetings of the Inter -Institutional 
Groups ( IIGs) , State - level Co-ordination Cummittees . State 
level Cruidance & Monitoring Committees, ctc . 
Participation of International Forums 

5 . 10 IFCI continued to maintain close contacts and liaison 
with o her Development Finance Institution : ( DFIS ) abroad , 
paticu arly , the World Bank , the Asian D ;velopment Bank , 
the Ki editanstalt- fur-Wiederaufbau (KFW ) , etc ., and a num 
ber of organisations like Association of Dev plopmept Financ 
iny In : titutions in Asia and the Pacific ( AD - IAP ) , Economic 
Dovelo oment Institute ( EDI) , Gorman Fou idation for Inter 
pationul Development (DCS ) , etc . 

5 . 11 As a distinction to IFCI, its Chairm w , Shri D . N . 
Davar was invited to participate in an inte national seminar 
on Inu a - Land of Opportunities at Vienna (Austria ), spon 
sored y Osterreichische Landerbank Austra, Embassy of 
Indian Investment Centre , Frankfurt , on the 29th November , 
1984 . Shri Dayar addressed the participans on the subject 
of Fin ancial Assistance to Industrial Projec s and Foreign 
Trade in India . The Seminar was able to create greater 
uwarer oss about Indian cconomy, possibilit es for cconomic 
co - ope, ation and incentives for growth an , development of 
industr in India . 

5 . 12 IFCI also participated in an Inte national Round 
Table) Conference held at Vigyan Bhavan , New Delhi from 
17th to 19th December , 1984 on the subjec of International 
Monet ry and Financial Systems & Issues. The focus at the 
Conference was 011 issues of direct and m : jor concern to 
develo , ing countries. The main areas corred in the dis 
cussion included , International Reserve / spects including 
SDRS- -Adjustment and Financc , Official ( apitnl Flows in 
cluding IDA and other concessional Punis, International 
Bankir 3 and Debt soblems, International Trade Regiones 
and E change Rate Regimes, etc . 

5 .13 A number of senior executies of FCI visited UK , 
USA , Belgiuni, Tokyo, Federal Republic of Germany, etc ., 
and di cussed matters of mutual interest wib the concerned 
Financ al Institutions, unks , Security Companies, etc ., in par 
ticular , in connection with the raising of oreign currency 
resources of IFCI. One of tho General Minagers of FCI 
visited Europe and USA for cvaluating the le -linking techno 
logy for manufacturo of newsprint on a la : ge scale through 
do- linking process , 
Eighth Annual Conference of Association of Development 
Financing Institutions in Asia and the Pacije 

5 . 14 Thọ Eighth Annual Conference of Association of 
Development Financing Institutions in Asia and the Pacific 
( ADFIAP ) was held at Istanbul ( Turkey ) 1 om the 7th May 
to the 10th May, 1985. IFCI, being the founder -member of 
ADFIAP , was represented at the Conferen e by its Chair 
man , Shri D . N . Davar, who also presentid & paper on 
Improving Financial Operutions of DFIs - ludian Experience. 
The Conference, whose them was Strengthening DFIs 
Management Structure unidst the Inipact of Changes in the 
Economic & Social Environment, evoked considerable interest 
amongst the participatiog DFIs , and enabl: d them to share 
their experiences with each other . 


Humun Rescurces and their Development 

5 , 18 Ag at the end of June, 1985, IFCI had a complement 
of 1 , 064 cmployees ( inclusive of stall strength at its Roguinal 
und Branch ulicey ) VI which IT employees belonged tu 
scheduled Çustc and scheduled tribccalegorics . FUI COII 
luued to follow the policy of applying relaxed norms while 
recruiting or promoting candidates belonging to the catego 
ries of scheduled castes & scheduled tiibes . physwaily bandi 
Lapped , ex - serviccmen , etc . 


5 . 19 Keeping in view the importance of developing the 
available human resources, FCI devoted considt. able atleu 
tion during the year to the development und tri ulag needs 
of its personel, The Training Cell ut FuI O . Jurused in 
1984 - 8 ) , 37 In -House Training Programmes , ab aguust 20 
last yoar , benefiting 661 stati members , comprisig i senior 
oflicers, 269 junior others, 273 workmen slant annet mem 
bers from the suborduate start cuuro . ine IOLIS 01 the 
training programmes was on up - grading the proronal skills 
and building up correct and positive attitudes allongst the 
staff membors at all levels . 


5. 20 IFCI also continued to avail itself of the acilities for 
training provided by various professional bodies . During the 
year , IFCI deputed 31 staff members to 28 programmes orga 
nised by professional Institutes in the country aid 26 staff 
members to 15 programmes conducted by the Management 
Development Institutc (MDI) and its Developinent Banking 
Centre (DBC ) , Two officers of (FCI were also sent abroad 
for attending the International Banking Course in London 
( U . K . ) . 


5 .21 The Development Banking Centre of Management 
Development Institute organised two specialised n -Company 
Training Programmes for the IFCI s staff in which 58 staff 
inembers , including those at Regional / Branch Offices also , 
participated , 


5 . 22 Apart from intensive in - house and on -the- job train 
ing , thorough consideration was given during the year to the 
suggestions inade by staff under the Staff Suggest on Schenie 
for improvićg the overall productivity of the organisation , 
As in thọ Fast, casi awards / commendation certificates were 
given to those members of the staff whosc suggestions were 
adjudged as the best by the Suggestion Scheme Committee. 


IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture 

5 .15 IFCI had its Ninth Silver Jubilee Memorial Lecture 
delivered on the 18th December , 1984 by Prof. Isamu 
Miyazaki, Chairman , Daiwa Securitics Research Institute , 


Review of Performance Appraisal System 

5. 23 During the year , IFCI reviewed its Performance 
Appraisal System with a view to making it more objective , 
need -based and result-oriented . On the basis of a study , 
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5 . 32 IFCI has also decided to huvc , on an annual basis , 
a sports meet initially at the Regional / Branch offices and 
finally at the national- level covering selected individual / 
team events . 


new formats were devised for having performance appraisal 
of various cadres of officers and other stuff. In the new 
system , good deal of emphasis has been laid on the self 
appraisal by the appraisçe officers and the training and deve 
lopment neçds of the appraisee employees . For assessment of 
the performance , new sets of traits have been identified having 
regard to the functional responsibilities and the status of the 
appraiser employees . 


Crcaiton of Electronic Data Processing Coll 


Public Relations 

5.33 The Public Relations Dapartments of IFCI at Head 
Ottice issued during the year 21 Press Releases relating to 
the performance oſ IFCI, its State Advisory Committce meet 
ings at various places , issue of Bonds , raising of foreign 
curreacy resources , etc . It also continued to b . ing out a 
monthly Economic and Financial News Digest for internal 
circulation , and was also instrumental in bringing cut several 
publications of IFCI during the year . 


5 .24 With a view to computerizing the operations of IFCI 
in selected areas, IFCI set up , during the year , an Electronic 
Data Processing Cell. A feasibility report for having thç 
computer- bascd syytemy in IFCI, was prepared for IFCI by 
M / s . A . F . Ferguson & Co . In the light of the recommenda 
tions made in the feasibility report and after having its own 
assessment , IFCI decided , during the year, to go in for a 
modern ICIM 6400 Computer. 


5. 25 The various areas of operations which are proposed 
to be brought on computer -based systems in Head office of 

FCI are : financial accounting, foreign currency loan accouilt 
111g , operational statistics data base for compulcrised Manage 
mnent lotormation System . project information data base , 
lipancial data analysis for project appraisad, payroll end 
establishment accounting and personnel administration 
1ccords. To begin with , the Delhi Regional Office of IFCI 
is also to have simultaneously its rupee loan accounting , finan 
cial accounting, pay roll and establishment accounting, un 
computer system . The other Offices of FCI are also pro 
posed to be networked to the main computer system at Head 
Office of 1FCI 19 a phased manner . 


Conference of Sugar Co-operaives 

5 . 34 The Public Relations Department, with tue active co 
Operation v tue Bangalore Office of Itul organised alwo 
Quy Lontcience of Irci assisted sugar c0 - 0 , crațives ut 
Bangalore wi the 27tn and 20th April , 1985. The Conterence 
was inaugurated by Hon ble Ministei 01 State TUI finance , 
Government of India , Shri Janardhana Poojary , who in his 
inaugural di dress , cmphasised the need for upgradation of 
nianagerial kills in the co -operative sugar juus . Ty sector $ 0 
as to comb .t thc growing incidence of sickness in the sugar 
industry . The valedictory address at the Conference was 
delivered by Hon blc Minister of Agriculturc , Government of 
Karnataka , Shn M . P . Prukash , whO reminded che partici 
pants that sugar was grown in farms rather than in facto 
ſies . The „ ugar co -operatives , according to him had a grcat 
and pivotal role to play , provided they were managed on 
sound and wealthy lines . 


Employer- Employee Relations 

5.26 The employer-cmployee relations continued 
Cordial and harmonious throughout the year . 


to 


be 


5.27 As a scquel to the negotiations on the Charter of 
Demands submitted by the Employees Associatiun , Memo 
randa of Settlement, pursuant to approval by Government , 
was entered into between the Managemcat and Employees 
Association on the 30th May, 1985 regarding revision of pay 
scales and allowances, etc ., of clerical and suboidinate staff. 
Over 100 workmen employees have beca benefited by the 
said Memoranda of Settlement . 


5 . 35 The keynotc address at the Conference was delivercd 
by Snri > . i . vunuu Rao , Ex -Diector & Pioressor Emeritus, 
INemtional Sugar institute , Sari . N . Gunuu Kac pleuadd tor 

Co -ordiau appivaca buto at tue Lentio and at the State 
level in Telçion 10 all matters connected with sugar, and 
underlined +-10 nced lor a long -term policy for sugai industry . 
ine nuin lucus at the Conference was vu cupc development 
elcay, Suuiicand management productivity mprovement 
energy cons. rvation areasures and the desirability o . establishing 
sugar- by - productsbased - industry - complcxcs . The. e was a 
guneral consensus that the sugar ndustry WAS poised for 

cvolutionary changes and by the close of the 20th century , 
the by -products of sugar inuustry , viz ., molasses and bagasse, 
and their uJwnstream products , viz ., ethanol, chemicals , 
paper, etc ., were oxpected to be maj.or ingredients of pront 
centre for sugar industry , Considerable empaass was laid , 
ilut only or, modernisation of industry, but also un , thorough 
protcssionalvation of mananenient and modernisation of 
Manageincnt culture so that management strategies could be 
devised , tahog into account the new challenges , which IC 
quired cum letely different sct of perceptions, plans and pro 
grammes . he crux of the Conference was that Iudia could 
continue to maintain the unique distinction of being the 
largest single producer of sugar in the world , if ibo industry 
endeavourec to achieve tho optimum level of capacity utilisa 
tion support. d by a stable cane development pro ramme and 
with a thor ughly committed and well-motivated professiona 
lised manag, ment . 


Working Hours 


5 .28 In consonance iwth thc Central Government s Policy , 
IFCI jatroduced , cffcctive from the 3rd June , 1985 , in all its 
offices, five days working weck with all Saurdays closed . 
Staff Welfare 


5 .29 Social security . housing and medical attendance 
to all employcos continued to be the cornerstones of IFCI s 
welfare activitics . All full-time employees of IFCI continued 
to be covered under the Group Insurance and Group Per 
sonal Accident Insurance Schemes with a view to providing 
relief ( a ) to families of those employees who dic while in 
service and ( b ) to employees disabled on uccount of any 
injury , accident, etc . Maximum housing facilities to tho staff 
continued to be provided by construction of staff colonies / 
Tesidential housing complexes , acquisition of flats on sale /lease 
basis and undertaking construction of staff quarters at places 
where land had alrçady been acquired , 


5 . 30 Part -time Medical Officers at Head Otilce and at all 
Regional and Branch Offices continued to provide medical 
attenda.nce not only to the existing members of staff and their 
dependents, but also to the retired employees and their spouses 
during the specified hours. 

5 .31 Fiom out of the Staff Welfare Funt, and in accor 
dance with IFCI Staff Welfare Regulations , loans were given 
to stafi members for self-development, self -marriage , marriages 
of dependent sons and daughters and for purchasing house 
hold durables. Further , an amount of Rs 2 . 94 lakhs was 
utilised by way of awards for merit scholi rship to children 
of employees, grants to sports and recreation clubs, main 
tenancc of seven holiday homes at Shimla , Srinagar, Puri , 
Ooty . Goa , Bangalore and Darjeeling and the maintenancc of 
a Day Care Centre at IFCI Staff Colony it Paschim Vihar, 
New Delhi. 


Publlculoins of IFCI 

5 . 36 Dur 18 the year, IFCI brought out the following 
publications for the benefit of entrepreneurs as well as 
general pub. c : 
-- Guida nes for Applicants Seeking Assistancy 

Invest , 18 in Industries in Indla - A Guide tu Resident 
& No, -Resident Indiun Entrepreneurs 
Promulionul Schemes of IFCI 
Foreiz i Currency Loans- Guide to Applicants 
Equipient Finance Scheme 

Modrisution Assistance Scheme 
- Bucki ard Areas Development Scheme 
Coniribution to Prime Minister s National Relikt Fund 

5 . 37 Dur ig the year, IFCI contributed a suc. of Rupees 
one lakh tu the Prime Minister s National Relief Fund for 
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the purpose of rehabilitation of persons who were rendered 
honeless and destitute in the wake of disturbances that 
lolowed the tragic assassination of Smt, Indira Gandhi, the 
late Prime Minister of the country , 
Progresive Use of Hindi 

5 .38 In pursuance of Government s Policy regarding the 
progressive ușc of Hindi for official purposes , efforts conti 
Qued to be made during the year to promoto the use of 
Hindi in JFCI. 

5 .39 During the year, the Committee of Parliament on 
ULICI . Luguage, constituted in terms of Section 4 of the 
Umcia . Languages Act , 1903 , visited IFCI Head Office on 
the loul Uriober, 1984 to study the progress made in the 
use ol Hindi in IFCI. Pursuant to the Committee s recom . 
mendation , IFCI has prepared a time-bound programme for 
expediting implementation of Hindi in the official work , and 
has taken steps to prvoide necessary nucleus Hindi Staff and 
Hindi typewriting machines available at all offices of IFCI. 
A guide-book containing Government instructions on the use 
of Hindi has been prepared and was undur print as at thọ 
cnd of June , 1985 . Accounting Manuals and two Loan Agree 
ment Forms had been translated into Hindi and translation 
of other documents was under way. 

5 . 40 To monitor thc use of Hindi in IFCI and to suggest 
ways and means for its promotion, 16 Official Languages 
Implementation Committees (OLICS ) are functioning at 
kegional, Branch Offices of FCI, including the ono at its 
Head Office . Under thọ Hindi Teaching Scheme of tho 
Guveriment of India adopted by JFCI, en ployees arc being 
deputed for training in Hindi, Hindi type .riitng , and Hindi 
stonography. In 1984 - 85 , three workshops on the use of 
Hindi were conducted for the benefit of tho employees of 


Rato of Interest 
(As on 30 - 6 -1985 ) 

% pa.) 
I. Rate of Interest 

Rupeo Loans 
1. Basic lending rate : . 14 :0 
2 . Concessional rates for 
(a ) Units in notifled back ward areas 

uplo specified limits : 12 :5 * 
(b ) Manufacture and installation of 

Renewable Energy Systems , 12 . 5 
(c ) Assistance sanctioned under the 

Soft Loans Schemo for moder 

nisation up to Rs . 4 crores 11 . 5 * * 
Foreign Currency Loans 

(a ) Against KFW Lines of Credit 14 .0 
(b ) Against borrowings from Euro 
Currency Market , . 

2 % above six 

monthly LIBOR 
(c ) Against borrowings in Japanese 

Yen . . . . . 100 


IFCI. 


** Applicabic to now units only and not to expansion /diversi 

fication projects in their existing units . 
* * In the case of financially woak units the concessional rate of 

interest is 10 % p .a . up to Rs. 4 crores or up to such higher 
amount as might be decided on a case to casc basis . 


Notes : — The limits up to which the rupec loans (including 

Deferred Payment Guarantee ) and underwriting 
assistance are available to projects located in back 
ward areas at concessional rate with effect from 
the 1st April, 1983 ure as under : 

(Rs. in crores) 


Rupee Under 
Joan writing 
assistance assistance 


Category A Districts 
Category B Districts . 
Category C Districts 


. 


. 


5 . 00 
3 . 00 
2 .00 


2 : 50 
1 .50 
1 . 00 
- - - - 


- 


5 .41 With a view to developing the literary taste amongst 
thc cniployees as also to broaden their knowledge in Hindi, 
it was decided , during the year to allocate a portion of the 
library budget exclusively for the purchase of books in Hindi. 
Alreac y the H-Icad Office Library has been equipped with 
dictionaries , glossaries and sufficient number of books in 
Hindi language . 
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Effective from the 1st April 1983 , the Bridging/ In 
lerim loans sanctioned pending creation of substan 
tive security , carry additional interest of 1 % p .a ., 
( thereby making the applicable lending rat higher by 
1 % pa ) after the expiry of 365 days from the dato 
of first disbursement by lead institution . 


A relate of 1. 5 % p .a . in applicable lend ng rate is 
allowed on Rupee loads up to Rs. 4 crories to 100 % 
Export-Oriented Units for first five opera ing years , 
rcckoned from the date of commercial production , 
as sp .cified at the time of appraisal, based on units 
expor, performance. 


- 


Rupee loans which are repayable within 1 period of 
5 years (including the period of moratorium and are 
not si bject to convertibility clause ) carry auditional in 
terest @ 1 % p .a , over and above the applicable lend 
ing rate . 


For projects costing up to Rs. 50 crorcs coming up 
in A Category Districts, assistance gives for deve 
lopment of propect-specific -infrastructure to new pro 
jects, limited to 20 % of project cost with a ceiling 
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- 


- - - 


- - 


ILI , Commitment Charge 


of Rs. 5 crores is not to carry any interest during the 
construction period . This assistance carries conces 
sional rate of interest from the date of completion 
of the project as envisaged at the time of appraisal 

of the project. 
Notes - - Additional interest @ 1 % pa, above the appliable 

londing rate is charged op rupee loans in respect 
of non -listed companies from the date of first dis 
bursement ( in respect of existing projects ) and date 
of commencement of commercial production as en 
visaged at the time of appraisal (in the case of new 
projects ). Further , in respect of non- listed companies 
steking assistance of Rs. 2 crores and above. the 
companics are required to get their sharos listed 
within a period of 3 years from the date of sanction 
of assistance or such extended period , as might be 
allowed and the charging of additional 1 % p .a . 
interest ceases to apply from the date from which 
the shares have been listed . The stipulation does 
not apply for foreign currency loan and to subsi 
diaries and associate companies of the listed com 

panios. 
Rupee loan up to Rs. 75 lakhs only per project for 
hotel industry carry the applicable rate of interest 
reducted by 1 % p .a ., provided and so long as the 
interest differential of 1 % is subsidised by the Govt. 
of India and there is no default on the part of the 

beneficiary , 
Underwriting Commission 

On 

On 
amounts amounts 
doveloping subscribed 
on the by 
undor - tho public 

writers 
(1) Equity Shares . . . . 2 . 5 % 

2 .5 % 
( ii) Proforonco shares /convertible and 

non- convertiblo dobentures 
(a ) For amounts up to Rs. 5 lakhs 2 -5 % 1 .5 % 
(6 ) For amounts in excogs of Rs. 5 
lakhs . . . . 2 % 

1 % 
Note- - The rates of underwriting commission and above . 

are reduced by 50 % in respect of project in noti 
fied backward Districts / Areas up to the prescribed 
ceilings , indicated hereinbefore , 


Normal Rate for 
Rato concos 

sional 
portion 

of loan 
(1) Rupee Loan 
(a ) Up to 180 days from the dato of 

fssue of the Lotter of Intent 
or up to the date of execution 
of Loans Agreement, whichever 
is carlior 

. . . Nil Nil 
(6 ) For a period of 365 days thereafter 1 % p.a , 1 % p.a . 
(c) At the expiry of the said period 
of 365 day s . , 

1 % p .a . 1 % p . a . 
(2) Foreign Currency Sub -loans , 1 % p. a.* Not 

applicable 
* From the date of issue of tho Letter of Intont. 
Note - No . Commitment Charge is lovied on Rupco Loans 

granted to prolocts in A category district, costing 
upto Rs. 50 .00 crores . 


IV . Processing Fee 

Only tho actual cost of travel, etc ., in connection with sito 
Appraisal and pro -rata cost of holding the meeting (s ) of 
Aldvisory Committee for consideration of the proposal is 
recovered from the applicant concern in cases where IFCI 
is in the lead and a reference to Advisory Committee is con 
sidered advisable. In such cases, the applicant is adyised 
at the appropriate time to make an adjustable deposit of 
Rs. 5 , 000 / - subject to shortfall being recovered from and 
excess being refunded back to the applicant on the basis of 
actuals . 
V . Legal Charges 

Actual out-of-pocket expenses, if any, and charges / ex 
penses payable to outside solicitors / adyocates , etc. to be 
borne by the borrower . 
VI. Guarantee Commission 

(1) Deforrod payment guarantees 
( a ) Normal 

, 1 % p .a . 
(6 ) Loss developed Districts /Areas 0 . 75 % p . a . 
( ii) Guarantoos for foreign loans 1 % p .4 . 


APPENDIX - IT 
Statement showing the Installed Capacities, Production nd Capacity Utilsation of Selected Industries in 1984- 85 
(Figuros in brackets donote the number of units ) 
SI. Product Voit of 

Installed capacity and production in 1984 -85 
No. maeasuremont 

For the country 

For IFCI assisted reporting concerns 


Installod 
capaicty 
and no . of 
units 


Production 
1984 -85 
(Aprll 
March ) 


Capacity 
utilisation 


Ingjalled 
capacity 
and no . of 
units 


% 


Production Capaci 
1984 - 85 utllisalton 

(April 
March ) 

(8 ) 
20 .47 

880 


(1) - - --- - (2) * * - 
1 . Sugar . 


(3) 
. Lakh tonnos 


(6 ) 
85 - 2 


. 


61 - 59 


2 . Cotton yarn (mill goctor ) 


- 


72 - 29 
(356 ) 
24 28 
Million 
spindles 

(920 ) * 
2 . 10 
Lakh 
Jooms 
15 . 73 


1382 . 5 
Million 

kgs 


409 : 31 
Million 

kgs . 


3 . Cotton cloth 

(mill sector ) 


34322 
Million 
metros 
11 :37 


23 .26 
(113 ) 

1 .03 
Million 
spindlos 

( 178 ) * * 
0 . 70 
Lakh 
looms 
3 . 11 
(12 ) 
6 . 36 
(45) 


1441 -38 
Million 
metros 

2 - 23 


4 . Jute toxtiles . 


. 


. Lakh tonnos 


72 . 3 


7 -71 


(69 ) 


5. Paper and papor board · Lakh tonnes 


13 .61 


21 65 
(252 ) 


62 -9 


4 -50 


70 . 8 


TTV 
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- - - - - - 
(1) (2) 

(4 ) (5 ) (6 ) (7) 

- - - - - - - - - - - - 
6 . Cement . . Million tonnes 

43 .00 30 . 10 70 .0 24 - 76 
( 102) 

(67) 
7 . Nitrogenous fertilisers · Lakh tonnos 

59 -60 39 . 17 70 -4 23 : 33 
( 36 ) 

( 12 ) 
8 . Phosphatic fertilisors Lakh tonnes 

16 . 16 12 .64 

6 - 13 
( 16 ) 

( 10 ) 
9 . B . H . C . ( Toch .) : • Thousand tonnes 

41 .90 29 .00 

7 -80 


20 - 51 


82 -8 


21 -39 


917 


78 .2 


7 :06 


115 .2 


5 . 50 


70 - 5 


(2 ) 


10. Caustic soda 


Lakh tonnes 


6 . 88 


71 2 


2 . 90 


5 .07 

(10 ) 
1 :54 


11. Soda ash 


· 


· Lakh tonnos 


8 . 17 


9 . 66 

(38) 
10 -05 

(6 ) 
1 .70 

(7 ) 


81 -3 


1 :19 


12 . Calcium carbide · 


Lakh tonnos 


0 . 92 


54 - 1 


0 .25 


13 . Acotic acid 


Lakh tonnes 


0 .81 


0 . 40 


49 . 4 


0 . 48 

(2 ) 
0 .15 

( 3) 
0 .87 


0 .08 


14 . Carbon black 


· Lakh tonnes 


0 . 93 


60 - 4 


0 -51 


( 3) 


(19 ) 
1 :54 

(7 ) 
5 . 36 

(29) 
43 -00 


15. Liquid chlorino 


Lakh tonnos 


3 .05 


56 . 9 


1 .68 


0 .91 


(8 ) 


16 . Viscose filamont yarn 


· Thousand tonnes 


33 .10 


76 - 9 


4 .50 


4 .45 


98 -9 


( 8 ) 


17. Nylon filament yarn 


Thousand tonnos 


32 .00 


33 .00 


103 - 1 


15:23 


15 .13 


99 .0 


18. Nylon lyre cord 


· 


· Thousand tonnes 


19 -80 


79 .2 


15 .63 


117 . 2 


25 .00 
( N . A ) 
42 -00 

(10 ) 
45 .00 


13 : 34 

(3 ) 
8 . 15 


19 . Polyostor filament yarn · Thousand tonnes 


55 .60 


1324 


10 .75 


131 . 9 


20 . Polyester staplo fibre 


. Thousand tonnos 


39 .60 


880 


25 -37 


16 .81 


66 - 3 


93 - 30 


69 . 98 


75 .0 


21 .08 


78 -9 


21. Saloablo steel (main Lakh tonnas 

plants) 
22 . Stoel ingots (main plants) Lakh tonnos 


117 .07 


81 . 95 


70 .0 


25 .08 


75 .0 


33 .46 

(3 ) 
4 - 17 
(13 ) 


Lakh tonnos 


18 -76 


63 -8 


29 . 40 
( 150) 


23 . Steel ingots /billets (mini 

stool plants ) 


3 - 25 


77 . 9 


24. Stool forgings 


· 


· Thousand tonnos 


156 .00 


50 - 0 


21 .95 


62 .0 


35 -40 

(3) 
12 .03 


25 . Stool castings 


, 


Thousand tonnes 


100 .00 


51 .0 


7 .09 


58 .9 


26 . S . G . iron castings · 


· Thousand tonnos 


312 . 00 

(83) 
196 .00 

( 78 ) 
16 . 00 

(22 ) 
48 . 00 

(22) 
134 . 00 


12 .00 


75 -0 


9 . 88 


61 . 8 


27. Malloablo iron castings • Thousand tonnes 


31 .00 


64 -6 


16 .00 

(4 ) 
7 . 00 

(2) 
67 .00 


373 


28 . Scameless pipes and tubos 


Thousand tonnos 


49 . 00 


36 -5 


36 - 50 


54 . 5 


(2 ) 


29. Aluminium 


Thousand tonnos 


362 .00 


276 . 50 


76 .4 


67 . 00 


47 :2 


142 .00 

(2 ) 
14 .00 

( 1 ) 


30 . Zino 


· 


· 


· Thousand tonnos 


60 -0 


57 .60 


6 .70 


96 -00 

(2 ) 
136 . 43 

(20 ) 


31. Auto tyres 


· 


· Lakh nos . 


100 .00 


73 -3 


45 - 13 


63 . 8 


70 .76 45- 13 
73 -8136 71 


. 


32 . Auto tubes 


Lakh nos . 


147 .45 

(21) 


87 .00 


73 -81 


59 .0 


47 . 9 
63 -8 
49 .7 
118 - 3 
76 8 
15 .8 


Thousand nos . 


33. Motorcycles 


181 . 90 


92 - 8 


142 . 00 


168 .00 


196 .00 

(5 ) 
404 -00 


( 2 ) 


· 


34 . Scooters 


· 


· Thousand nos . 


322 - 20 


79-8 


270 -00 


207. 39 


270 . 00 

(6 ) 
140 .00 


· Thousand nos , 


413 . 90 


67 :1 


35. Mopods 


22 .11 


. 


Thousand nos. 


617 . 00 

(11) 
79 .40 

(5 ) 
116 -64 

(8 ) 


64 . 00 


36 . Passenger cars 


80 -6 


42 . 15 


87 -8 


48 .00 

(2 ) 
63 .00 


. Thousand nos . 


96 .80 


83 .0 


60 - 31 


99 . 7 


37 . Commercial vohlclos 
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- - - - 


( ) 


(2 ) 


(3 ) 


(0 ) 


(9 ) 


38 . Agricultural tractors 


Thousand nos, 


85 .LV 


83 - 3 


34 .62 


847 


102 . 00 

( 17 ) 
lo . 


39 , Power tillors 


: 


· Thousand nos. 


3 .80 


23 - 8 


40 .85 

(5 ) 
8 .00 

(2 ) 
200 .00 


3 . 72 


46 . 5 


40 . Rubber contraceptives · Million piecos 


713 - 00 


524 .00 


73 - 5 


83 . 78 


41 -9 


41. Reclaimed rubber 


Thousand tonnos 


25 . 00 


73 . 5 


4 .80 


4 . 70 


97 . 


from 


Lakh pioces 


34 - 00 

(11 ) 
7832 

( 34 ) 
8 . 90 


39 . 71 


50 -7 


2 .00 


1 .83 


42. Finished loathor 

hides 
43. Convoyor belting 
44. Fan & V-Bolts 


915 


Thousand tonnos 


8 .50 


95 . 5 


2 . 21 


1163 


1 . 90 

(1 ) 
18 .00 


· Lakh nos. 


165 . 00 


105. 6 


15 :42 


85 . 7 


45. Plywood 


Million sq . mtrs . 


69 20 


62 -9 


3 . 82 


38 -9 


9 . 81 
( 3 ) 
3 . 00 


46 . Fluorosceut tubos . 


• Million nos. 


35 .00 


75 -8 


3 .57 


119 . 0 


156 . 17 

( 17 ) 
110 -03 

(51) 
46 . 20 

(12) 
327 .69 

(18) 
32 : 50 

( 29 ) 
40 -79 


47. GLS lamps · 


· 


· Million Dos, 


289 -30 


88 -3 


78 - 5 


52 -42 
0 .59 


48 . Power transformers 


Million KVA 


23 .85 


734 


73 -8 


49. Shoet glass 


. 


. Million sq. mtrs. 


30 .00 


73 -5 


10 . 40 


63 . 8 


(8 ) 


66 .74 

(3) 
0 .80 

(1) 
16 .31 

(3) 
3 .75 

(2) 
0 . 36 

( 2 ) 
15 .59 

( 26 ) 


50 . Fibro glass · 


· 


· Thoupand tonnos 


2 .00 


37 .8 


1 .05 


28 .0 


& misc . Lakh tonnos 


5 . 29 

(3 ) 
4 . 83 

(31) 
113 . 05 

(427) 


3 .50 


72 :5 


0 . 39 


51 . Glass bottles 

glasswaro 
52. Hotels 


108 - 3 


Lakh nos . @ 


74 . 04 


65 .5 


9 -56 


61 -3 


@ Figures in columns 4 & 7 and 5 & 8 retor to the number of lottable room days and the number of room days occupiod rospoctivoly, 

APPENDIX WII 


Particulary of Assistance Sanctioned to Ladustrial Conceras fn 1984- 85 ( July - June) in " Public Interest" (Section 26 (2 ) of FC Act, 1948 ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
Sl. Name of the 

Naturo of Product and 

Cost of the Financial 

Nant of tho 
No . concora and 

the project/ installed poject assila .co 

Lirici 01 ( 
location of 

schoino capacity ( Ks. croros) by IFCI 

interested in 
the project 

(hs. crorus ) 

the concern 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


- - - - - 


New projuct 


- - - 
4 30 


Stur dit tank 


. 


1, Indo-SWISS Anti. 

Snock Ltd. 
(Tumkur ), 
Kunataka 


AL U14 
FCL V 32 


3 culmon avu. p .a . 
of call- unlock 
Assun .bly Suts for 
nic. Cu W - 1c .es 

8 ,25C 101 . : p . of 
writing anu pinuing 
paper 


8 . 90 


New /Diversifcation 
project 


AL IS 


r . E , s . 7toral 


2 . Sangamnor Bhag 

Salakari Sakhar 
Karkhana Lid . 
(Ahmedagar 
Maharashtra 


ANNUAL ACCOUNTS 

1984- 85 
Report of the Auditors 

To the Shareholders of the Industrial Finance Corpora 
tion of India . 

We, the undersigned , auditors of the Indus‘ rial Finance 
Corporation of India , huve audited the attach . d Balance Suect 
and Accounts of the corporation as at 30ih June, 1985, and 
report to the sharckolders as follows : 

1 . The Balance Sheet and Accounts are in agreement w .th 

the books of account. 
2 . The necessary information and explanations callid for 

by us have been given to us and have been found to . . . 

be satisfactory . 
13 - 509 GI/ 85 


3 . In our opinion and according to the information and 

cxpitions givva to us, the Balance Sheet together 
with the notes theroon is a full and fair Balance Sheet 
contanog alt DUCESSOY particulars and is properly 
draws up in accordance wih the Industrial Financo 
Co purat.on Act, 1918 and the Rules of tale Corpora 
tion and exhibits a true and correct view of the s . ate 

of arfairs of the Corporation , 
N .M . Raiji & Co . 

Thakur Vaidyanath Aiyar & Co. 


Chartered Accountants 


Place : New Delhi 
Dared : 19th August, 1985 
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BALANCE SHEET AS AT THE 30TH JUNE , 1985 


Description 


Schodulo 


This year 
Rs. lakhs 


Frevious your 

Rs. lakhs 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Assets 
Cash and Bank Balancos : 
Investments in Assisted Concorns . . 
Tovostmonts in other Financial Institutions 
Loans to Assisted Concerns 
Promises and Equipments 
Othor Assets , , , , , 
Customors Liability for Accoptancos . 


..... 


14 ,213 31 
5 ,716 .05 

21 . 00 
1 ,30,731 24 

1,254 . 31 
5,313 - 73 

786 39 


5 ,367 . 99 
5 ,225. 21 

121 . 00 
1 ,05 ,44 : :21 

1 16 .43 
3 , 759 . 43 
410 - 53 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


LLAH 


Total 


1 ,58 ,036 03 


1, 21 ,063 .82 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Llabilities and Sbarebolders Fund 
Share Capital . . . 
Roservos and Roserva Fund 
Long Torm Borrowings 
Current Liabilities and Provisions 
Liability on Accoptances 
Earmarked Funds 


3, 500 .00 
11 ,432 .05 
11, 32 ,595 29 

9 ,236 .07 
786 - 39 
486 .23 


2 ,750 .00 

8, 808 64 
11,03, 754 - 38 


4 , 939 -43 


410 - 33 
400 - 84 


Tota ) 


1,58 ,036 03 


1,21,063 - 82 


P . Murari 
Philip Thomas 
V . Dixit 


A . S , Puri 
J . S . Varshneya 
Directors 


J. U . Patol 
B . S . Thorat 
S . K . Sotb 


D . N . Davar 
Chairman 
R . N . Sahoo 
Exocutive Diroctor 


D . G . Ramaiah 
General Manager 
R . Subramantian 
Asstt. General Manager 


As por our roport of ovon dato . 


Thakur Vaidyanath Aiyar & Co. 


N . M . Raui & Co . 
Chartorod Accountants 


New Delhi dated : 19th August, 1985 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1985 


Description 


Schodulo 


This yoar 
Rs. lakhs 


Previous year 

Re, lakhs 


( 2) 


(3 ) 


(4 ) 


Interost from Loans and Advances (loss provision for bad and doubtful dobts 
and othor wual and necesary provisions) 
Cost of Borrowings . . . . . . . . . . . 


12 , 808 -35 
8 , 561 56 


9 ,982 - 56 
6 , 539 . 92 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Not Jatorast Rovonuo . . 
Incomo from Othor Operations 


. 
: 


4 . 246 -99 
691 41 


3 ,442 64 
514 -08 


Total 


. 


4 , 938 . 40 


3 ,956 . 72 


. 


. 


. 


Porsonnol Expensos . . . 

. . 
Directors and Committoo Mombors Foog and Exponisos 
Promisos and Equipmont - Rontal,Malntonanco and Doprociation 
Othor Exponsos 
Grant to Managomont Devolopmont Instituto . 
Provision for Taxation , , 


443 - 51 

3 : 34 
163 .11 
114 .29 

5 .00 
1 ,278 .45 


357 . 11 

2 .84 
94 .83 
93 - 53 

5 .00 
1 ,01395 


, 


, 


Total 


2,007 - 70 


1,567 -28 
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3 


. 


- 


- 


- -- - - 


- 


K 


ht 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Appropriated to : 


General Resor ve Fund under Soction 32 of the Industrial Finance Gorporation Act, 1948 


823 19 


815 . 00 


1,775 . 72 


1, 313 53 


Special Reservo Fund under Section 36(1) ( viii ) ofthe Income Tax Act , 1961 · 
Bonovolont Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 


50 . 00 


50 . 00 


15 .00 


1 .50 


Staff Welfaro Fund 
Dividend 


266 .79 


209 . 41 


Total 


2 ,930 - 70 


2 .38944 


Accounting Policies and notes forming part of Accounts 


. 


. 


. 


. 


17 


P . Murari 
Philip Thomas 
V . Dixit 


A . S . Puri 
J. S. Varshnoya 
Directors 


J. U . Patel 
B . S . Thorat 
S . K . Seth 


D . N . Davar 
Chairman 


D . G . Ramaiah 
General Manager 


R . N . Sahoo 
Executive Director 


R . Subramanian 
Asstt . General Managor 


As per our roport of even date . 
Thakur Vidyanath Aiyar & Co. 


N . M . Raiji & Co . 
Chartered Accountants 


Now Delhi dated : 19th August, 1985 


SHEDULE 1 
Çash and Bank Balanced 


Annexed to and forming part of tho 
Balanced Shoot as at the 30th Juno, 1985 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Previous year 

Rs. lakhs 


Cash and Bank Balances 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Cash in Hand 
Choques/Drafts in Hand and lodged for collection 


0 . 70 
645 -26 


0 . 45 
381 . 00 


. 


. 


. 


Balances with Banks in India 


In Current Accounts 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4 ,645.67 


1, 154 .06 


In Short Term Doposits 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3,664 .00 


3, 325 .00 


Balancos with Banks outside India 


421 .47 


20 - 22 


To Curront Accounts 
In Short Term Deposits 


2 ,836 - 21 


- 


- - 


- 


- 


- 


487 . 26 
- - - - - - 

5 , 367 . 99 


14 ,213 -31 


Total 

- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


I - 


, 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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SCHEDULE 2 

Annexed to and forming part of tho 
Investmonts in Assisted Concerns 

Balance Sheet as at the 301h June, 1985 

- - - - - - - - -- - - 
Description 

Under Section 

This year Previous 

- - - Rs. lakhis year Rs. 
23 ( d ) 23 (f ) 23 (i) 

lakhs 
- - - - - - - - - - - 
(i) Equity Shares 

3 ,032 . 99 624 . 62 1, 229 - 31 4 ,886 .92 4 , 368 - 54 
(ii) Preference Shares 

404 .64 6701 

471 . 65 509 68 
( ili) Debenturcs 

51 . 72 101 : 38 

344 .67 346 .99 
( iv ) Application money on Shares and Debentures . . 12 -81 191 -57 

12 .81 


w 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - , - 


, - 


, - 


, -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


. - 


. 


- 


. 


- - . - 


- 


- 


- 


1 - IV 


3 , 502 - 16 


793 . 01 


1, 420 .88 


5, 716 -05 


5 , 225 - 21 


Total ag at the 30th June, 1984 


3, 132 -49 


767 26 


1, 325 . 46 


- 


4 


Quoted 
- - Book Valuc 
- Market Value 
Invostments for which quotations are not available (Book value ) 
* Relates to Industrial Finance Corporation Act, 1948 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 


2 ,803 - 33 
8 ,555 . 44 
2 ,912 . 72 


2 ,989 80 
5 . 521 -08 
2, 236 -13 


- 


- 


- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - 


SCHEDULE 3 


Loang to Assisted Concerns 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1985 
- - - - - - - - - - - - - -- 

This year Previous year 
Rs. lakhs Rs. lakhs 


Description 


- - - -- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


(i) In Indian Rupecs 
(1i) In Forcign Currencics 


1 ,21,849 . 28 

8 ,881 . 96 


99 , 093 . 75 
6 ,399 .46 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 
Total 


1 ,30 ,731 , 24 


1,05,493 . 21 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


290 -87 * 


1,817 .86 


Notes : 

(i) Debts duc by concerns in which the Directors (other than nominccs) of 

the Corporation are interested as Directors 
(il) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which 

the Directors (other than nominees ) of the Corporation are interested 

as Directors 
( iii) Total amount of instalments whothor of Principal or Inorost overdue by 

concoras in which the Directors (other than nominoes) of the Corpora 
tion aro interostod as Directors . . . . . . . 


219 -41* 


302 . 13 


0 . 54 * 


110 -61 


* The decroase is due to changes in the Board of Directors of the Corporation . 


SCHEDULE 4 


Annexed to agd forming part of the 
Balance sheet as at the 30th June, 1985 


Promises and cquipments 


- 


- - 


- 


Description 


Original 
Cost 
Rs. lakhs 


Depreciation 

to dato 
Rs. lakhs 


Not Value 
as at 30th 
Juno, 1985 
Rs. lakhs 


(1) Frochold Land and Buildings 
( li ) Loasehold Land and Buildings 
( ili ) Furniture and Fixtures 
(iv ) Office Equipmonts 
(v ) Electrical Installations . . 
( vi) Vehicles 


332 23 
333 -70 
44 -21 
33 .00 
16 -54 
7 .02 


22 .81 
40 .92 
21 -88 
17 . 84 
8 .67 
4 . 26 


309 - 44 
29278 
22 :33 
15 - 16 
7 .87 
2 . 76 


Sub - Total 


766 72 


116 . 38 


650 . 34 


A 1111213 against capital oxpendituro 


603 .97 


603 . 97 


1, 370 . 69 


116 .38 


1,254 -31 


As at 30th June 1984 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


686 -45 
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SCHEDULE 5 
Other Assets 


Annoxed to and forming part of the 
Balance Shoot as at the 30th June, 1985 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Description 


This year 
Rs. Jakhs 


Previous year 
Rs. lakhs 


- - 


- - - 
Interest accrued but not duc 
Advances to Risk Capital Foundation 
Advances to Employees : : 
Deposits 
Net Assots of State Wolfare Fund . 
Othor Assots . . . . . 


3 ,731 - 04 
392 -27 
122 . 65 
29 .22 

12 .50 
1 ,026 -os 


2 ,973 70 
23981 
111 . 27 
51 15 
11 . 00 
372 50 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


NE 


Total 


5 ,313 .73 


3 ,759 .43 


- - 


- - 


SCHEDULE 6 
Sharo Capital 


Annexod to and forming part of the 
Balanco Shoct as at tho 30th June , 1985 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Provious year 
Rs. lakhs 


5 , 000 .00 


5 , 000 . 00 


Authorised 

1,00 ,000 shares of Rs. 5 ,000 /- oach 
Lgsued & Subscribed 

80 ,000 shares of Rs. 5 ,000 /- cach ( Previous year 60 ,000 shares) . . . 
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment 
ofminimum annual dividend undor Section 5 of the Industrial Finance Corpo 
ration Act , 1948 ) 


4 ,000 . 00 


3 , 000 . 00 


: 


. 


Paid - up 

(i) 10 ,000 shures of Rs. 5 ,000 / - cach fully paid -up . . . 
( ii ) 4 ,000 (Second Serios ) shares of Rs. 5 ,000 /- cach fully paid - up 
( iii ) 2 ,692 ( Third Serics) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up . 
(iv ) 3 , 308 (Fourth Series) sharos of Rs. 5 ,000 /- cach fully paid -up . 
(v ) 10 ,000 ( Fifth Serios) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up . 
(vi) 5 , 000 ( Sigth Series) sharcs of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up , 
(vii) 5,000 (Soventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid - up 
(viii ) 10 ,000 ( Eighth Serios) shares of Rs. 5 , 000 /- oach fully paid - up 
(ix ) 10 ,000 (Ninth Sorios ) shares of Rs. 5 ,000 each fully paid -up . 


. 


. 
. 


500 .00 
200 .00 
134 -60 
165 -40 
500 .00 
250 .00 
250 .00 
500 .00 
500 .00 


500 . 00 
200 .00 
134 .60 
165 40 
500 . 00 
250 . 00 
250 . 00 
500 .00 

250 .00 
(partly paid -up ) 


: 


. 


(x ) 20 ,000 ( Tenth Scries) shares of Rs. 5,000 cach , Rs. 2 ,500 por sharo called 
and paid - up . . 

. . . . . . . . 


500 . 00 


Total 


: 


3 ,500 .00 


2,750 .00 


SCHEDULE 7 
Reserves & Reserve Fund 


Annexed to and forming part ofthe 
Balance Shoot as at the 30th June , 1985 


- -- - 


- 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Provious year 

Rş, lakbs 


4 ,089 . 94 

100 .00 


3 , 266 .75 

100 . 00 


Gonoral Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
Roservo Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
Benevolent Roser vo Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation 
Act , 1948 . . . . 
Specific Reservo Fund under Section 36 (1) ( viii) of the Income Tax Act , 1961 . 
Specific Grant from Governmont of India in terms of agrooment with Kreditanstalt 
fur-Wioderaufbau 


170 .54 
7 ,000 .00 


147 .47 
9,224 . 28 


71 .57 


70 .17 


- 


. 


Total 


: 


11, 432 .05 


8 , 808 64 
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SCHEDULE 8 


Annexed to and forming part of the 
Balance Shoet as at the 30th June, 1985 


Long Term Borrowings 


Dosctiption 


This yoár 
Rs. lakhs 


Previous year 

Rs. lakhs 


. 


. 
· 


. 


Bonde (Unsecured — Issued under Section 21 of the Industrial 
Finance Corporation Act, 1948 guaranteed by the Government of India ) 
(a ) 51 % Bonds . . . . . . . 

. 
(b ) 6 % Bonds . . . . . . . . . 
(c ) 67 % Bonds · · 

· 
(d ) 61 % Bonds . . . . . . . . . 
(© ) 61 % Bonds . . . . . . 

. . 
(f) 71 % Bonds . . . . . . . . . 
(8 ) 71 % Bonds 
(b ) 87 % Bonds . . . . . . . . . 
(1) 87 % Bonds . . . . . . . . . 
(1) 9 % Bonds . . . . . . . . . 
(k ) 9 . 75 % Bonds . . . . . . . . . 
(1) 7 .6 % Bonds 

(Yen curroncy ) . . . . . . . . 


.......... 


. 
. 


12, 132 . 99 
6 ,801 - 54 
7 , 500 .00 
7 , 810 .00 
10 , 050 -22 
10 , 995 . 00 
7 ,975 . 00 
8 ,004 - 80 
19, 701 . 00 
17 , 201 -13 


2 ,417 : 35 
14 , 500 -49 
6 ,801 . 54 
7 ,500 . 00 
7 ,810 .00 
10 , 050 .22 
10 ,995 .00 

7,975 . 00 
8 , 004 . 80 
12 , 100 . 00 


. 
. 
. 
. 


. 


2 ,508 - 78 


1, 10 ,700 - 46 


88 , 154 - 40 


12 , 125 .00 


8 ,375 . 00 


Borrowlogs 
(a ) Troni Industrial Development Bank of India under Section 21(4 ) of the 

Cadustrial Finance Corporation Act, 1948 . . . . . 
(b ) Froin Govornment of India under Section 21 (4 ) of the Industrial Finance 
Corporation Act, 1948 

· · · · · · 
(c) From Governmont of India in terms of Agrooment with Kreditanstall -fur 

Wiçdoraufbau . . . . . . . . . . . 
( d ) From Foroign Credit Institutions in foregion currencies . . 


344 . 30 


412 :38 


603 - 26 
8 ,822 27 * 


536 .73 
6,275 . 87 


Total 


: 


1,32 ,595 -29 


1,03 ,754 :38 


* Includes Rs. 7,324 - 14 lakhs guaranteed by Govornment of India 


SCHEDULES 


Annoxed to and forming par of the 
Balance Sheet as at the 30th June, 1985 


Current Liabilitios and Provisions 


Description 


This yoar 
Rs. lakhs 


Previous year 
Rs. lakhs 


5 , 533 22 


2 , 227 .01 


( A ) Current Llabilities 

Sundry Creditors . . . . . . . . . . . 
Interest accrued but not due 
(a ) On Bonds 
(b ) On Borrowings from Government · 

· 
(c) On Borrowings from foreign credit Institutions . 
(d ) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others 
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
Advance roceipts . . . . . . . . . . 
Unclaimed Dividend . . . . . . . . . . 
Anunt rofundable to sub -borrowers / payable to Government of India out of 
interest on borrowings in Foreign Currency : 


664 .60 
11 :35 
2 .21 


736 . 92 

13 . 00 
19 .75 
139 - 43 
500 .00 

6 - 12 
0 -27 


100 . 00 

4 - 26 


0 .07 


502 - 93 


331 -29 
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SCHEDULE 9 (conid .) 


Current Liabilities and Provisions 


Annoxed to and forming part of tho 
Balanco Shoct as at the 30th Juno , 1985 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Provious yoar 

Rs. lakbs 


. 


. 


. 


85 - 80 


88 -88 


(B ) Provisions 

Difference in exchange suspense account . 
Amounts held in suspense 
(a ) Interest 
(b ) Commitment charges . 
(c) Incidental charges . 
Provision for taxation 
Less : Tax deducted at Source 

Advance Tax paid . . 
Net amount of provision : 
Provision for dividend . . 


417 . 87 

0 . 05 
2 . 38 


464 .51 

0 -05 
2 - 38 


4,071 .51 


222 - 05 
2 , 837 .92 


3,059 .97 


1,011 : 54 

266 - 79 


826 -40 
209 .42 


1 , 784 .43 


1 ,591 -64 


Total ( B ) 
Total (A ) + (B ) 


. 


9,236 .07 


4, 939 .43 


SCHEDULE 10 


Earmarked Funda 


Annoxed to and forming part of tho 
Balanco Sheet as at the 30th June , 1985 


Description 


This year Previous year 
Rs. lakhs R $. lakhs 


Industrial Finance Corporation Employees Provident Fund 
Staff Welfare Fund . . . . . . . 


458 . 73 
27 : 50 


388 - 34 
12 -50 


. 


. 


. 


. 


Total . 


486 .23 


400 -84 


SCHEDULE 11 


Interest from Loans & Advancos 


Annexed to and forming part of tho 
Balance Shoot as at tho 30th June, 1985 


- LV 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Previous year 
Rs. lakhs 


Interest Income . 
Commitment Charges . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


12,628 . 00 

180 . 55 


9 ,848 -86 

133 70 


Total : 


12 ,808 . 55 


9 ,982 - 56 


SCHEDULP. 12 


Cost of Borrowings 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at tho 30th June , 1985 


Description 


This year Previous year 
Rs. lakhs Rs. lakhs 


6 ,432 -85 


Interest on loans and Borrowings . . 
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed 
Cost of issue of Bonds , . . . . . 


8, 393 20 

6 . 98 
161- 38 


. 
. 


2 . 2 


. 


104 -83 


Total : 


8,561 56 


6 ,539 . 92 
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SCHEDUL E 13 
Income from Other Operations 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheot as at the 30th Juno , 1985 


Description 


This year 
R $. lakhs 


Previous year 

Rs. lakhs 


. 


Businoss Service Fee . . 
Dividend 
Profit on Sale of Investments 
Other Miscellaneous Income . 


64 .63 
223 70 
206 . 77 
196 . 31 


44 -56 
198 -85 
161 .73 
108 . 94 


. 


Total 


691 41 


514 . 08 


SCHEDULE 14 
Porsonnel Expenses 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1985 


- 


Doscription 


This year 
Rş, lakhs 


Previous year 
Rs. lakhs 


ht 


Salary and Allowances . 
Staff Welfare Fund Expenses 
Other Personnel Expenses 


421 . 72 

2 . 13 
19 -66 


336 .07 

2 . 10 
18 -94 


Total 


443 -51 


357 . 11 


SCHEDULE 15 
Pemises And Equipment Rental, Maintenance and Depreciation 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th Juno 1985 


Description 


This year 
Rs. lakhs 


Previous year 

Rş, lakhs 


, 


Rant Taxos, insurance and Lighting 
Repairs & Maintenanco . . 
Dejreciation 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


. 


112 . 10 
16 : 54 
34 :47 


56 .08 

9 .91 
28 .84 


Total 


. 


163 - 11 


94 . 83 


SCHEDULE 16 
Other Expensos 


Annoxod to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1985 


Description 


, 


Audit Fees 
Travelling and Halting Expenses 
Communication 
Loss on Invesıments . . 
Other Exponses . . . 


...:: 


This year 
Rş. lakhs 

0 .84 
19 . 35 
19 . 66 
18 .68 
55 . 76 


Provious year 
Rs. lakhs 

0 .84 
13 .00 
18 - 41 
13 . 86 
47 .44 


. 


Total 


114 . 29 


93 . 55 


(b ) Interest on those loans and advances where Court 

orders have been obtained by the Corporation is 
accounted for only when such amount is received . 


SCHEDULE 17 
Annexed to and forming part of the Balance Sheet us ut the 

30th June, 1985 
ACCOUNTING POLICIES AND NOTES 
(A ) Significant Accounting Policies 
1. Revenue recognition 
( a ) The Corporation does not account for Incomc by 

way of Intercst, Commitment Charges and Com 
mişsion , etc ., in cases where the possibility of recovery 
is considered remote . Commitment Charges are 
accounted for as incoce only on conclusion of the 
loan agreements, 


2 . Investment Transactions 
( a ) Gains or losses on sale of investments are meusured 

against the average cost of the investments Rold . 
( b ) Loss, if any, in the value of shares of companics in 

liquidation or sick companies which are proposed to 
be merged with other hcalthy companies is accounted 
for when the final payment is received or the morger 
is completo 
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( a ) Outstanding underwriting contracts ( under Section 

23 ( d ) of the Industrial Financo Corporation Act , 
1948 ) Rs. 112 . 50 lakhs (Rs. 108 .85 lakhs ), and 


( b ) Uncalled amount in respect of partly paid -up shares 

held as Investment (under Section 23 ( d ) and Sec 
liun 23 ( f ) of the Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 ] Rs. 25. 40 lakhs ( Rs, 41. 11 lakhs ) . 


2 . The Income Tax Department / the Corporation have gone 
in appeal / reference on certain matters in which the earlier 
orders huvo gone in favour of /against the Corporation. The 
disputed liability in this regard amounts to Rs. 40 .60 lakhs 
( Rs. 40 .60 lakhs ) . The provision for taxation for the year 
has been made on the basis of the stand taken by the Corpora 
tion and on the basis of Corporation depositing surcharge with 
Industrial Development Bank of India . 


3 . Sundry Creditors include Rs. 3 , 149 ,67 lakhs (Rs. 662. 77 
lakhs ) in respect of Bonds which have matured but have 
remained unclaimed / unpaid . 


3 . Exchange Transactions 
(a ) The balances ofm 

(i) foreign currency loans availed of by the 

Corporntion , 
( ii) the loans granted to sub -borrowers therefrom , 
( iii) the balances in foreign currency accounts with 

banks and 
(iv ) contingent liabilities in respect of guarantecs 

undertaken in foreign currency . 
are all expressed in Indian Corrency at TT selling 

grates prevailing as on the 30th June, 1985. 
( b ) Profit, if any, arising on account of fluctuations in 

currency exchange rates is accounted for in respect 
of each line of credit only after tho borrowing aro 
fully repaid to the foreign lending institutions 
und the loans granted out of such borrowings 
to assisted concerns are fully recovered . Logs , 
if any , on account of such fluctuations in 
respect of each line of credit is accounted 
for when such line is fully repaid by the 
Corporation . Meanwhile , the exchange differenco 

relating to : 
( i) the recovery and repayment of forcign currency 

loans 
(ii) conversion of year- end foreign currency balances and 
( iii) operation in the foreign currency accounts with 

Banka. 
are accounted for in difference in exchange suspense account. 
The contribution received from Central Government, in part 
reimbursement of exchange losses incurred , has also been 
credited to the guid account. 
4 . Premises and equipment 

Following principal depreciation rates are applied on written 
down values : 

(i ) Buildings and improvements thereto aro depreciated 

at the rate of 5 % 
( il) Furniture and equipment arc depreciated at the rate 

of 10 % and 15 % respectively and the assets are 

stated at cost less depreciation , 
( B ) NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS 

(Figures in brackets relate to the previous year ) 
1. The Corporation has contingent liabilities in respect of 
the following , in addition to such liabilities appearing in the 
Balance Sheet : 


4 . Investments under Section 23 ( d ) and 23 ( f ) of the Indus. 
trial Finance Corporation Act , 1948 , include a sum of Rs. 
43. 09 lakhs ( Rs. 68. 88 lakhs ) in the share capital of gomo 
companies which have either gone into liquidation or which 
are sick and are proposed to be merged with the healthy 
companics . 


5 . Up to the 30th June , 1985 , a sum of Rs. 42 . 16 lakhs 
( Rs. 33.92 lakhs ) has been utilised partly out of Benevolent 
Reserye Fund and partly out of Specific Grant from Govern 
ment of India for subscribing to thọ share capital in certain 
Technical Consultancy Organisations as part of the promo 
tional activities of the Corporation . Hence these investments 
have not been included in the Investments of the Corpora 
tion . 


ationely andated at th 


6 . An aggregate amount of Rs. 1030 . 38 lakhs ( Rs. 1029. 86 
lakhs ) was due on the date of the Balance Sheet from certain 
companies, the undertakings of which have been acquired by 
the Central/ State Government. It has not been possible to 
determine as to what portion of the said amount can be re 
covered cither out of the compensation or from the guarantor , 
Besides , a sum of Rs. 173. 08 lakhs ( Ra, 85. 37 lakha ) lo due 
on the Balance Sheet date from certain companies whose 
liabilities have been frozen under the Industries (Development 
and Regulation ) Act, 1951 . 


7 . Previous year figures have been recast, wherever ncccs 
sary , to make these comparable to those of the current yoar . 
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